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 उपाध्यक्ष  महोदयः  माननीय  सदस्य  मुझे  बहुत  दुख  के  साथ  अपने दो  सहयोगियों

 श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  और  श्री  गुडाडिज्री  क ेनिधन  की  सूचना  सभा  को  देनी

 श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  वर्तमान  लोक  सभा  के  सदस्य  जो  आंध  प्रदेश  से

 ओंगोले  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे

 हा  पेशे  से  एक  व्यापारी  और  उद्योगपति  होगे  के साथ-साथ  श्री  रेड्डी  ने

 पत्रकारिता  में  भी  गहरी  सर  उन्होंने  सामाजिक  कार्यों  जैसे  गरॉंब  लोगों  को  पीने  का

 है  पानी  उपलब्ध  मंदिरों  का  निर्माण  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए

 सामुदयिक  भवनों  इत्यादि  का  निर्माण  कराने  आदि  में  सक्रिय  रूप  से  भाग

 श्री  रेड्डी  ने  मद्रास  के  एक  प्रसिद्ध  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  संगठन  सागरਂ

 के  उपाध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  उन्होंने  एक  तेलगू  दैनिक  का  भी  प्रकाशन
 वे  48  वर्ष  के  श्री  सुब्बारामा  रेड्डी  को  कुछ  अज्ञात  हमलावरों  ने

 ओंगोले  में  उनके  निवास  भाग्यनगर  में  1995  को  गोली  मार  दी  और  बाद

 में  उनकी  मृत्यु  हो

 श्री  गुडाडिप्नी  सभा  के  वर्तमान  सदस्य  थे  और  कर्नाटक  के  बीजापुर  संसदीय

 .  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  इससे  पहले  वह  चौथी  और  नौंवीं  लोक  सभा

 ‘
 के  सदस्य  थे

 और  1968-70  तथा  1989-91  में  उसी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 ५  करते  वह  1974-86  के  दौरान  कर्नाटक  विधान  परिषद  के  भी  सदस्य

 )

 पेशे  से  किसान  और  पत्रकार  श्री गुडाडिज्नी  एक  सक्रिय  राजनीतिक और  सामाजिक

 कार्यकर्ता  अपने  लम्बे  संसदीय  जीवन  काल  के  दौरान  श्री  गुड़ाडिन्नी ने  लोक  सभा

 को  याचिका  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  और  रेल  संबंधी  स्थायी  समिति
 और  कर्नाटक  विधान  मण्डल  की  अनेक  समितियों  में  कार्य

 वह  शिक्षा  संस्थान  और  छात्रावास  खोलने  सहित  सामाजिक  व  सांस्कृतिक  कार्यों
 में  सक्रिय  रूप  से शामिल  थे  वह  अम्बेडकर  शिक्षा  समिति  और  ईश्वर  विद्या  वर्द्धक

 सारावाड़  के  अध्यक्ष  उन्होंने  बीजापुर  जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  के  निदेशक  और

 कर्नाटक  राज्य  आवास  निगम  के  अध्यक्ष  और  कोवाध्यक्ष  और  कर्नाटक

 विश्वविद्यालय  की  सीनेट  के  सदस्य  के  रूप  में  भी  कार्य  वह  कन्नड़  साप्ताहिक

 संदेशਂ  के  सम्पादक  भी

 श्री  गुडाडिन्नी  मे सभा  की  कार्यवाही  में  गहरी  सच

 श्री  गुडाडिन्री  का  66  वर्ष  की  आयु  में  ।  1995  को  मुम्बई  में  निधन हो

 हम  इन  मित्रों  के  निधन  पर  गहरा  शोक  प्रकट  करते  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 सभा  शौकसंतप्त  परिकार  को  सांत्यना  देने  में  मेरे  साथ

 प्रधान  मंत्री  नरसिंह  उपाध्यक्ष  बड़े  दुख  की  बात  है
 कि  जब  से  यह  सत्र  शुरू  हुआ  है  तब  से  बहुत  से  सदस्यों  का  निधन  हो  गया  हमारे

 बहुत  से  मित्र  जो  हमारे  साथ  थे  और  जो  तत्काल  अपने  घरों  को  गए  उनका  जूस  तरह

 से  निधन  हो  गया  जो  एकदम  अविश्वसनीय  ये  बातें  हुई  हैं  और  इससे  हमारा  दुख  और

 बढ़ा  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  कोई  बीमार  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  कोई  ऐसी  स्थिति

 में  था  कि  जिसमें  लोग  संदेह  कर  सकें  कि  ये  तो  होना  ही  था  बल्कि  ये  बातें  अचानक

 हुई  चाहे  श्री  शंकरदयाल  सिंह  के  साथ  हुआ  हादसा  हो  या  श्री  रेड़ी  क ेसाथ  हुआ  हादसा

 यह  वास्तव  में  बहुत  दुख  की  बात

 मैं  अपने  दो  वर्तमान  सदस्यों  श्री  मगुन्टा  सुब्धारामा  रेड्डी  और  गुड्डाडित्नी
 के  दुखद  निधन  पर  अत्यधिक  वेदना  और  गहरे  दुख  के  साथ  दिवंगत  आत्माओं  के  प्रति

 अपनी  सादर  श्रद्धांजलि  अर्पित  करता  जैसा  कि  मैंगे  कहा  है  कि  श्री  रेड्डी
 की  हत्या  स्तम्ध  कर  देने  वाली  और  कायरतापूर्ण  बृहस्पतिवार  को  वह  सभा  में  उपस्थित

 रात  को  जब  मैंने  आंध्र  प्रदेश  के  सदस्यों  को  बुलाया  था  तो उस  समय  वह  उपस्थित

 वह  मेरे  साथ  थे  और  मेरे  बराबर  में  बैठे  हुए  किसने  ऐसा  सोचा  ह  गैगा कि  अगली
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 सुबह वह  एक  विवाह  समारोह  में  शामिल  होने  जाएंगे  या  वहां  से वापस  उनके  अपने
 निवास  पर  दिनदहाड़े  उनकी  हत्या  कर  दी  यह  बात  केवल  अविश्वसनीय  ही  नहीं

 लेकिन  जो  घटना  घटी  उससे  इस  बात  पर  विश्वास  करना  पड़ता  है  कि  मौत  उस  तरह

 ह  से  भी  आ  सकती  है  जिसकी  किसी  मे  कल्पना  भी  नहीं  की

 उनकी  हत्या  से  इस  बात  को  बल  मिलता  है  कि  हम  सब  को  सार्वजनिक  जीवन  में

 हिंसा  की  निन्‍दा  करनी  श्री  रेड्डी  श्री  रंगनाथस्वामी  नेल्लोर  के  न्‍्यासी  थ ेऔर

 उनकी  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  कार्यों  में  गहरी  सच  मैं  समझता  हूं  कि कल

 जिस  तरह  की  भीड़  उनके  अंतिम  दर्शन  के  लिए  उनकी  शव  यात्रा  में  एकत्र  हुई  उससे  स्पष्ट

 तौर  से  पता  चलता  है  कि  वह  कितने  उदार  और  घर्मात्मा

 मैं  अपने  दल  की  ओर  से  कहना  चाहता  हूं  कि अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के

 1992  के  तिरुपति  पूर्ण  अधिवेशन  के  लिए  लगभग  हर  व्यवस्था  की  जिम्मेदारी  उन्होंने  निभाई

 वह  बहुत  कर्मठ  व्यक्ति  उनका  व्यवहार  बहुत  अच्छा  कह  समाचार

 पत्र  क ेमालिक  भी  जिसने  एक  अच्छे  दैनिक  के  रूप  में  अच्छी  ख्याति  प्राप्त की  और आज

 हम  देखते  हैं  कि  वह  हमारे  बीच  नहीं  उन्हें  उनके  सामाजिक  और  परोपकार  के  कार्यों

 के  लिए  जाभा  जाता  है  और  उनकी  प्रशंसा  की  जाती

 हमने  इसे  सभा  के  एक  युवा  सदस्य  को  खो  दिया  सबको  उनकी  कमी  महसूस

 श्री  गुडाडिग्री  एक  अनुभवी  संसदविद  थे  और  सहकारिता  आंदोलन  से  जुड़े  हुए

 उनके  निधन  से  हमने  एक  प्रतिबद्ध  राजनीतिक  और  सामाजिक  कार्यकर्ता  खो  दिया  है  जिनकी

 गतिविधियां  कर्नाटक  के  उस  भाग  में  अच्छी  तरह  से  जानी  जाती  हैं  जिसमें  सामाजिक  कार्यों

 के  अनेक  क्षेत्र  शामिल

 श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  और  श्री  गुडाडिन्नी  क ेनिधन  पर  मुझे  जो  व्यक्तिगत

 क्षति  हुई  है  और  राष्ट  और  हम  सबको  जो  शोक  हुआ  है  उस  पर  गहरा  दुख  प्रकट  करता

 हृं

 उनकी  आह्माओं  को  शांति

 श्री  अटल  जिहारी  वाजपेयी  उपाध्यक्ष  अभी  श्री  छोटेलालजी  यादव

 कौ  आकस्मिक  मृत्यु  का  घाव  भरने  भी  नहीं  पाया  था  कि  हमारे  दो  और  इसी
 सदन  के  सदस्य  हमसे  सदा  के  लिए  बिछुड़  गए  श्री  रेड्री  पहली  बार  लोक  सभा  के  सदस्य

 चुने  गए  उनकी  उम्र  ही  क्या  शायद  50  साल  से  भी  कम  अनेक  गतिविधियों

 में  वह  सक्रिय  विभिन्न  कृतित्व  के  धनी  पत्रकारिता

 पता  नहीं  पत्र  के  कारण  इस  निर्मम  हत्या  का  कहां  तक  संबंध

 लेकिन  जिस  तरह  से  हत्या  वह  जघन्य  हम  सब  उसकी  निन्दा  करते  ऐसा
 लगता  है  कि  गकसलयंथी  हिंसा  का  अभी  उस  क्षेत्र  में  पूरी  तरह  से  निर्मुलन  नहीं  किया  जा
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 श्री  गुडाडिन्नी  संसदीय  समितियों  में  बहुत  सक्रिय  उन्होंने  अपने  क्षेत्र  में  शिक्षा

 संस्थाओं  का  जाल  बिछाया  विद्यालय  चला  रहे  छात्रावास  चला  रहे  अम्बेडकर

 की  स्मृति  में  उन्होंने  अनेक  काम  अपने  हाथ  में  लिए  थे

 उपाध्यक्ष  दोनों  दिवंगत  सदस्यों  के  संबंध  में  आपने  और  प्रधानमंत्री  जी  ने

 सदन  के  नेता  के  नाते  जो  कुछ  कहा  उसके  साथ  मैं  स्वयं  को और  अपनी  पार्टी को  सम्बद्ध

 करता  हम  शोक  संवेदना  व्यक्त  करते  आप  हमारी  संवेदना  उनके  परिवारों  तक  पहंचा

 यह  आपसे  अनुरोध

 श्री  शरद  यादव  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  के  नेता  और  विपक्ष  के  नेता
 की

 भावनाओं  के  साथ  अपने  को  सम्बद्ध  करता  श्री  रेड्डी  का निधन  बहुत  ही  अमानवीय

 और  हिंसक  तरीके  से  हुआ  वे  हमारे  सदन  के  सक्रिय  सदस्य  हमारे  साथी  आंध्र

 में  जिस  तरह  से  कई  राजनैतिक  कार्यकर्ताओं  और  नेताओं  की  हत्या  का  दौर  शुरू  हुआ
 इस  तरह  की  हत्याओं  से  पूरे  देश  को  आघात  पहुंचता  उनकी  उम्र  45  वर्ष  ऐसे

 सक्रिय  साथी  के  बारे  में  अटल  जी  से  जो  बयान  मैं  उन  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता

 वे  सम्पूर्ण  जिंदगी  जीने  वाले  व्यक्ति  आंध्र  में जिस  तरह  से  हिंसा  का  दौर  चला  हुआ
 फोर्स  के  लोग  मारे  नेता  भी  मारे  यह  राष्ट्र  क ेलिए  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय

 देश  में  बहुत  तरह  की  बीमारियां  सिर  उठाए  हुए  इस  मौके  पर  हम  सबको  एक
 साथ  मजबूती  से  उठकर  उन्हें  दूर  करना  यह  महात्मा  जी  का  देश  हिंसा  के  प्रतिरोध

 में  जितनी  बहादुरी  होती  ह ैउसके  विपरीत  कायरता  के  रास्ते  पर चलकर  जो  लोग  परिवर्तन
 के  काम  में  लगे  हुए  मैं  सोचता  हूं  कि  सैद्धान्तिक  तरीके  से  वे  गुमराह  लोग  जिस  तरह
 से  श्री  रेड्डी  को  मारा  वह  निन्दा  का  विषय  मैं  अपनी  पार्टी  की  तरफ  से  इस  हत्या
 की  घोर  निन्दा  करता  हूं  ।  मैं  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि उनके  परिवार  को  इस  आघात  को  *

 सहने  की  शक्ति  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  उपाध्यक्ष  मैं  और  मेरा  दल  अपने  सदन के
 नेता  विपक्ष  के  नेता  और  शरद  जी  ने  जो  कुछ  कहा  है  उससे  संबद्ध  करते  हैं  और  हम  अपने
 दो  जो  कुछ  दिन  पहले  सदन  में  हमारे  साथ  के  निधन  पर  संवेदना  प्रकट
 करते

 यह  एक  बहुत  बड़ी  त्रासदी  है  कि  श्री  रेड्डी  की उनके  जीवन  के  महत्वपूर्ण  समय  में
 हिंसक  मौत  हुई  मारा  वह  एक  ऐसे  सदस्य  थे  जिन्होंने  वहां  पर  अपना  योगदान  दिया  और  लोमों
 के  हितों  की  रक्षा  उनकी  विविध  स॑चियां  थीं  और  वह  बहुत  लगन  से  अपने  क्षेत्र  के  और

 राज्य  के  लोगों  की  सेवा  कर  रहे  हम  श्री  रेंड्री  की  कायरतापूर्ण
 करते

 इससे  यह  पता  चलता  है  कि  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 होगा  कि  हमारी  राजनीति की  मख्य  धारा  से

 ५ नि  सतत  प्रयास  करना
 गतिविधियों  को  केवल  कम  ही  नहीं  किया

 हैਂ वी

 प

 ह्त्या  की  कटु  निन्दा
 श्र

 बा
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 जाये  बल्कि  उन्हें  समाप्त  किया

 श्री  गुडाडित्री  भी इस  सभा  के  बहत  सक्रिय  सदस्य  थे  और  मेरा  उनसे  घनिष्ठ

 संबंध रहा  है  क्योंकि  वह  रेल  संबंधी  स्थायी  समिति  के  सदस्य  थे  और  स्थायी  समिति

 विमर्शों में  बहुत  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेते  वहां  भी  हमने  एक  सक्रिय  एक  वृहद

 अनुभवी  सदस्य  को  खो  दिया  जिन्होंने  समिति  के  विचार-विमर्शों  में  हमेशा  बहुत
 सकारात्मक  योगदान

 इस  सभा  के  सदस्यों  के  बारे  में  जो कुछ  कहा  गया  है  मैं  स्वयं  को  उससे  संबद्ध

 करता  हम  उनकी  क्षति  पर  शोक  प्रकट  करते  हैं  और  आपसे  अनुरोध  करते  हैं  कि

 शोकसंतप्त  परिवारों  को  हमारी  हार्दिक  सांत्वना  प्रेषित  की

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  उपाध्यक्ष  हम  अपने  गए  लेकिन  अत्यधिक

 सक्रिय  सदस्य  श्री  सुब्बारामा  रेड्डी  की इस  कायरतापूर्ण  हत्या  की  कटु  निन्‍्दा  करते  निसंदेह

 उन  पर  ऐसा  हमला  होने  की  अपेक्षा  नहीं  थी  क्योंकि  ऐसा  लगता  है  कि  वहां  पर  उनके

 लिए  किसी  तरह  कौ  सुरक्षा  व्यवस्था  नहीं  यदि  नक्सलवादियों  ने  उन्हें  अपना  निशाना

 बनाया  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  इसके  लिए  गक्सलवादी  जिम्मेदार  हैं  या कोई  और-तो

 उनके  लिए  कुछ  सुरक्षा  व्यवस्था  होनी  चाहिए  यह  त्रासदीपूर्ण  हत्या  हुई  और  मुझे
 आशा  है  कि  हत्यारों  को  गिरफ्तार  किया  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  क्‍या  उन्हें  किसी

 ने  पहचाना  भी  है  क्योंकि  उस  समय  वहां  पर  काफी  भीड़  कुछ  भी  हो  इससे  पता  चलता

 है  कि  जीवन  कितना  भंगुर  ह ैऔर  जो  लोग  सार्वजनिक  जीवन  में  हैं  उनका  भाग्य  कितना

 अनिश्चित  मैं  श्री  रेड्डी  को  व्यक्तिगत  रूप  से  नहीं  जानता  हूं  लेकिन  हर  तरह  से  और  जैसा

 कि  यहां  पर  बताया  गया  है  कि  वह  विविध  स॑चियों  वाले  व्यक्ति  थे  और  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  सामाजिक  और  सार्वजनिक  अनेक  कार्यों  में  रत  अतः  यह

 हमारे  लिए  एक  बहुत  दुखद  दिन

 दूसरे  सदस्य  भी  एक  पत्रकार  और  लब्धप्रतिष्ठित  सामाजिक

 कार्यकर्ता  वह  यहां  पर  संसदीय  समितियों  और  अन्य  कार्यों  में  बहुत  सक्रिय

 मैं  और  मेरे  दल  द्वारा  यहां  पर  जो  भावनाएं  प्रकट  की  गई  हैं  उनसे  पूरी  तरह

 से  अपने  आपको  संबद्ध  करते  हम  इन  दो  सहयोगियों  की  क्षति  पर  शोक  प्रकट  करते

 हैं  और  आशा  करते  हैं  कि  आप  हमारी  संवेदना  शोकसंतप्त  परिवारों  तक  प्रेषित

 श्री  नारायणन  उपाध्यक्ष  युवावस्था  में  श्री

 सुब्यारामा  रेड्डी  की  दुखद  मृत्यु  का समायार  सुनकर  हम  स्तब्ध  अज्ञात  लोगों  ने  दिनदहाड़े
 उनकी  हत्या  कर  उन्होंने  अनन्तपुर  जल  योजना  के  लिए  एक  करोड़  रुपए  दाग  दिए

 वह  बहुत  लोकप्रिय  व्यक्ति  इतने  अच्छे  व्यक्ति  की  हत्या  एक  पैशाचिक  कार्य ह ैजिसकी

 हम  सबको  निन्दा  करनी

 मैं  श्री  गुडाडिन्री  जिनका  भारी  दिल  का  दौरा  पड़ने  से  निधन  हो  गया  है  के  निधन

 पर  भी  शोक  प्रकट  करता  हं  और  श्रद्धांजलि  अर्पित  करता  इस  सभा  की  कर्यवाहियों

 में  उनका  योगदान  सराहनीय  वह  एक  शिक्षाविद  और  पत्रकार  भी
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 दो  वर्तमान  सदस्यों  का निधन  सदन  की  और  हमारे  देश  की  बहुत  बड़ी  क्षति

 की  ओर  से  मैं  शोकसंतप्त  परिवारों  के  साथ  हार्दिक  संवेदना  प्रकट

 करता

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  उपाध्यक्ष  श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा रेड्डी  के  बारे
 में  प्रधानमंत्री  जी  ने  जो विचार  और  भावनाएँ  व्यक्त  की  वह  सब  की  भावनाएं जो
 उन्हें  जानते

 यद्यपि  वह  उद्योगपति  फिर  भी  बहुत  सेवा  की  भावना  व्यक्तिगत  लोगों की  भी

 सहायता  में  और  संगठनों  की  सहायता  अच्छे  कार्यों  की  सहायता  में  उमंका  बहुत  बड़ा

 योगदान  मगर  उनकी  सारी  उनका  सारा  अच्छा  उनकी  सहृदयता  उन

 हत्यारों  पर  कोई  असर  भहीं  डाल  जिन्होंने  बड़े  जघन्य  और  बड़े  निर्मम  तरीके  से

 उनकी  हत्या  ,

 हत्यारे  उनसे  मिलने  शायद  उस  वक्त  वह  व्यस्त  भी  लेकिन  जब  उन्हें  बताया

 गया  कि  कुछ  लोग  उनसे  मिलने  आये  हैं  तो  वह  उनसे  मिलने  के  लिए  उनको  अपना

 दिया  और  इसके  बाद  उनकी  हत्या  उनके  निवास  स्थान  पर  ही  कर  दी  उनके

 अंगरक्षक  भी  अपना  कर्त्तव्य  निभाते  हुए  उनकी  रक्षा  करने  का  प्रयास  करने  में  मारा

 यह  हमारे  देश  में  एक  अत्यन्त  बड़ी  राष्ट्रीय  चिन्ता  बन  रही  है  कि  हिंसा  कुछ  लोगों

 के  लिए  जैसे  एक  जीवन  पद्धति  बन  रही  हमारे  जैसे  देश  में  जहां  हमने  सबसे  बड़े

 सम्राज्यवाद  को  महात्मा  गांधी  के  नेतृत्व  में  अहिंसक  तरीके  से  चुनौती  दी  इतनी  बड़ी

 लड़ाई  हमने  लड़कर  उसी  देश  में  हिंसा  जीवन  की  एक  पद्धति  बन  जाय  और  घड़े
 पैमाने  पर  सामने  यह  अत्यन्त  चिन्ता  की  बात  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  सारे  देश

 सारे  समाज  को  गम्भीरता  से  इसके  ऊपर  सोचना  चाहिए  और  ऐसा  वातावरण  देश  में  बनना

 मैं  समझ  सकता  हूं  कि  एक  युवक  एक  युवक  सेवा  को  भावना

 से  काम  करने  वाले  एक  व्यक्ति  की जब  असामयिक  मृत्यु  हो  तो  उसके  परिवार  पर  और

 सम्बन्धियों  दुःखों  का  पहाड़  टूटना  जिसको  कहते  वह  टूटा  हम  सब  की  उस
 परिवार  के  प्रति  संवेदना

 श्री  बी  गुडाडिज्री  जैसा  बताया  गया  वह  स्वयं  एक  बहुत  बड़े  समाजसेवी
 बड़ी  निष्ठा  स ेकाम  करते  थे  और  वह  भी  स्वस्थ  दिखाई  पड़ते  अचानक  हुदय  की

 बीमारी  से  उनका  भी  देहान्त

 मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरी  तरफ  मेरी  पार्टी  की तरफ  से  इन  दिवंगत  नेताओं के  परिकर

 के  प्रति  हमारी  संवेदना  पहुंचाने  की  कृपा

 श्रीमती  ललक्ली  आनन्द  माननीय  उपाध्यक्ष  अत्यन्त  दुख  के  साथ

 कहना  पड़  रहा  है  कि  जब  से  सदन  को  कार्यवाही  शुरू  हुई  तब  स ेलगातार  हम  लोग



 शोक  सभा  ही  मनाते  आ  रहे  हैं  और  अपने  सदन  के  सम्माननीय  सदस्यों  को  लगातार  खोते

 स्वर्गीय  श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  को  जो  हत्या  हुई  उसकी  जितनी  भी  कठोर  शब्दों

 मेंनिन्दा  की  वह  कम  है  ।  हमारे  देश  में  राजनैतिक  हत्याओं  का  जो  अन्तहीन  सिलसिला

 जारी  इसको  रोकने  के  लिए  कठोर  कदम  उठाने  की  जरूरत  हत्यारे  बख्शे  नहीं

 सदन  को  इस  घर  भी  विचार  करने  की  जरूरत  है  कि  किस  तरह  से  यह  अन्तहीन  सिलसिला

 गांधी के  देश  में  गांधी  की  ही  हत्या  से  शुरू  हुआ  इसलिए  हम  आप  सब  लोगों  से  आग्रह

 यह  भी  सदन  के  लिए  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  है  और  इस  पर  सदन  को  सोचने  की

 जरूरत

 हमें  आज  काफो  दुख  हो  रहा  है  कि  अभी  तक  कितने  हो  पार्लियामेंट  के  सम्मानित

 प्रदस्यों  को  हम  खो  चुके  उसके  लिए  हम  अपनी  पार्टी  और  अपनी  ओर से  संवेदना  व्यक्त

 करते

 कृपया  उनके  परिवार  तक  हमारी  संवेदना  पहुंचाने  का  कष्ट

 श्री  अहमद  उपाध्यक्ष  मैं  भी  अपने  इण्डियन  यूनियन

 मुस्लिम  लीग  की  ओर  से  स्वयं  को  प्रधान  मंत्री  जी और  दलों  के  नेताओं  द्वारा  व्यक्त  गहरी

 भावनाओं  से  संबद्ध  करता

 यह  बहुत  दुखद  और  किसी  की  कल्पना  से  परे  की  बात  है  कि  श्री  मगुन्‍्टा

 सुब्बारामा  रेड्डी  जैसे  अच्छे  स्वभाव  के  व्यक्ति  का  अन्त  अज्ञात  लोगों  के  हाथों  इतने  दुखद

 ढंग  से  मुझे  आशा  है  कि  राज्य  सरकार  और  भारत  सरकार  इसे  एक  गंभीरता  से  लेगी

 औरयह  सरकार  के  लिए  देश  के  चुने  हुए  सदस्यों  की  हत्या  रोकमे  क ेलिए  आवश्यक  कदम

 उठाने  के  सरकार  की  आंखे  खोलने  वाली  एक  घटना

 श्री  गुडाडिन्नी  एक  ऐसे  व्यक्ति  थे  जिन्होंने  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विशेष  रूप  से

 दलितों  की  शिक्षा  हेतु  योगदान  उनकी  सेवाओं  को  हमेशा  याद  रखा

 इन्हीं  कुछ  शब्दों  के साथ  मैं  एक  बार  फिर  अपने  साथियों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावनाओं

 से  सहमति  प्रकट  करता  हूं  और  मैं  इस  सभा  के  एक  वर्तमान  सदस्य  की  हत्या  और  दूसरे
 सदस्य  के  निधन  पर  संवेदना  प्रकट  करता

 श्री  मोहन  रावले  दक्षिण  उपाध्यक्ष  यह  बड़ा  दुर्भाग्यपूर्ण  सत्र

 चल  रहा  है  ।  हमारे  एक  साथी  गुजर  दूसरे  को  मार  दिया  कहावत  है  कि  आदमी

 जब  जन्म  लेता  है  तो  खुद  येता  ह ैलेकिन  आजू-बाजू  के  लोग  उसके  लिए  हंसते  रहते

 लेकिन  जिन्दगी  में  उसको  ऐसा  कार्य  करना  चाहिये  कि  उसे  खुद  हंसते  मरना
 तन  +तनत-त+
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 लेकिन  आजू-बाजू  के  लोग  उसके  लिए  रोते  जैसा  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  कह  रहे  थे  ४.

 कि  वे  सभी के  अच्छे  दोस्त  थे  और  हमेशा  हंसते  रहते  चन्द्रजीत  यादव  जी  ने  भी  अभी

 बताया  कि  कई  लोग  उनसे  मिलने  के  लिए  आये  वह  हंसले-हंसते  चले  उन्हें  क्या

 पता  था  कि  वह  मौत  से  मिलने  जा  रहे

 उपाध्यक्ष  यह  निधन  संबंधी  उल्लेख

 श्री  मोहन  आज  दो  सांसद  हमारे  बीच  नहीं  वे  कांग्रेस के  सदस्य  उनमें

 से  एक  आमन्ध्र  प्रदेश  के  थे  और  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  वहीं  से  आते  *

 हम  सब  सांसद  हर  अलग-अलग  तरीके  से  यहां  मामले  उठाते  कभी  वमकांड
 के  खिलाफ  तो  कभी  देशद्रोह  के  खिलाफ  मामले  उठाते  लेकिन  आज हमें हर  जगह  बाहर

 जाते  हुए  डर  लगता  इसलिए  मैं  आपसे  मांग  करता  हूं  कि  हम  सबकी  सुरक्षा  करना  आपका
 फर्ज  होता

 उपाध्यक्ष  महोदयः  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  विजयराघवन  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  स ेनिकाल

 दिया  जाना

 उपाध्यक्ष  मैं  इसे  इसे  मिकाला  जा  रहा

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  मैं  अपनी  ओर  से और  अपने

 दल  मणिपुर  पीपल्स  पार्टी  की ओर  से  इस  सभा  के  अपने  दो  सहयोगियों  को  मृत्यु  पर  संवेदना
 प्रकट  करता  मैं  व्यित  मनोदशा  में  मैं  श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  की  हत्या  की  कट
 निन्‍्दा  करता

 मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  मुझे  भी  भूमिगत  संगठनों  ने  इस  सभा  में  उनके

 विरुद्ध  भाषण  देने  के  लिए  धमकी  दे  रखी  मैं  भी माननीय  अध्यक्ष  से  अपने  लिए

 सुरक्ष  सुरक्षा  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  कहता  रहा  इस  बात  स ेअब  तक  इन्कार
 किया  जाता  रहा  यह  हमारा  भाग्य  अतः  मैं  भूमिगत  संगठन  द्वारा  इस  तरह की  हत्या
 कौ  कटु  निन्‍्दा  करता

 इन्हीं  कुछ  शब्दों  क ेसाथ  इस  सभा  के  दो  सहयोगियों की  मृत्यु  पर  अपने
 साथियों  के  साथ  संवेदना  प्रकट  करता  हर  ।

 के  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया
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 »..  नाथकर  मैं  श्री  मगुन्टा  सुब्धारामा  रेड्डी  की  हत्या

 और  श्रो  गुडा-डिज्री  के निधन  पर  संवेदना  प्रकट  करता  इस  दुखद  समाचार

 को  सुमक्र  मैं  बहुत  बेचैन  हो  गया  आपने  अपने  निघन  संबंधी  उल्लेख  में  जो  भी  कहा

 है  वह  सब  ठीक  श्री  गुडाडित्नी  मेरे  सहयोगी  मुझे  पता  चला  है  कि  वह  लोगों  के  साथ

 बढ  रहे  वह  एक  लोकप्रिय  व्यक्ति  उन्हें  अजातशत्रु  कहा  जाता

 मेरा  श्री  गुडाडिज्नी  से  बहुत  घनिष्ठ  संबंध  वह  शिक्षाशारत्री  होने  के
 साथ  पत्रकार  भी  वह  अनेक  शैक्षिक  संस्थान  चला  रहे  मैंने  उनमें  बहुत  से  गुण  देखे

 जिन्होंने  मुझे  उनकी  ओर  बहुत  आकृष्ट  वह  हमेशा  लोगों  क ेसाथ  चलते  वह

 गरीब  और  महिलाओं  में  कोई  अन्तर  नहीं  करते  वह  बहुत  लोकप्रिय  उन्हें  अजातशत्रु
 कहा  जाता  था  अर्थात्‌  उनका  कोई  शत्रु  नहीं  उनके  इस  गुण  की  सभी  ने  सराहना  की

 राजनीतिक  क्षेत्र  में  भी उनका  जीवन  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  वह  अपने  राजनीतिक

 जीवन  में  बहुत  ही  ईमानदार  व्यक्ति  उनका  आर्थिक  स्तर  कल  तक  भी  वही  था.जो  कि

 राजनीति  में  प्रवेश  करते  समय  यह  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  है  मैं  ईमानदारी  स ेकह  रहा

 हूं  कि  मैंने  अपने  राजनीतिक  जीवन  में  देखा  है  कि आजकल  ऐसे  गुणों  वाले  व्यक्ति  बहुत
 कम  मिलते  कल  मैं  उनकी  शव  यात्रा  में  गया  हुआ  पूरा  शहर  शोक  में  डूबा  हुआ
 था  और  इतनी  भीड़  पहले  कभी  एकत्र  नहीं  हुई  इससे  पता  चलता  है  कि  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  क ेसाथ-साथ  वह  राजनीति  में  कितने  लोकप्रिय  मैं  यह  जानता  मेरे  साथ  हमारे

 माननीय  मंत्री  श्री  राजशेखर  मूर्ति  भी  वहां  थे  और  हमें  इस  बारे  में  बहुत  दुःख  हु  मैंने  महसूस
 किया  कि  मैंने  एक  ऐसा  व्यक्ति  खो  दिया  ह ैजिसके  साथ  मेरे  बहुत  घनिष्ठ  संबंध  मैं  सभा

 की  भावनाओं  से  सहमत

 *  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुंडा  उपाध्यक्ष  मैं  बहुत  दुख  के  साथ  इस  सभा

 में  किए  गए  निधन  संबंधी  उल्लेखों  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहता  मैं  दूसरी  बार  इस  सभा

 का  सदस्य  निर्वाचित  हुआ  मैं  पहली  बार  1977  में  निर्वाचित  हुआ  था  जब  श्री  मोरार

 देसाई  प्रधानमंत्री  उसके  बाद  स्वर्गीय  श्रौमती  इंदिरा  गांधी  और  श्री  राजीव  गांधी  प्रधान

 मंत्री  उसके  बाद  श्री  श्री  चन्द्रशेखर  और  अब  श्री  नरसिंह  राव  हमारे

 प्रधानमंत्री  इस  बीच  बहुत  से  सदस्यों  का  निधन  हो  चुका  ह ैऔर  उनके  लिए  इस  सभा

 में  निधन  संबंधी  उल्लेख  हुए

 श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  और  श्री  गुडाडिन्नी  दसवीं  लोक  सभा  के  माननीय

 वर्तमान  सदस्य  श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा  रेड्डी  की  पीपल्स  वार  ग्रुप  के  लोगों

 ने  हत्या  कर  दी  और  श्री  गुड्भाडित्री  का  रेल  गाड़ी  पकड़ने  के  लिए  जाते  समय  निधन  हो

 इन  दो  माननीय  सदस्यों  को  मृत्यु  राद्ठ  क ेलिए  एक  बहुत  बड़ी  क्षति

 यह  छेद  की  बात  है  कि  श्री  रेड्डी  आंध्र  प्रदेश  से  इस  सभा  के  सदस्य  थे  जो  कि  हमारे
 माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  घरसिंह  राव  का  गृह  राज्य  मुझे  बास्तव  में  आश्मर्य  है

 कि  प्रधानमंत्री  के  अपने  राज्य  में  कांग्रेस  दल  के  सदस्यों  को  सुरक्षा  कैसे  प्रदान  नहीं  की  गई
 यदि  उन्हें  समुचित  सुरक्षा  दी  गई  होती  तो  के  आतंकवादियों  के  हाथों  श्री

 रेड्डी  की  हत्या  नहीं  गृह  मंत्री  जी  कहां  हैं  ? संसद  सदस्यों  को  समुचित  सुरक्षा  क्‍यों  नहीं

 दी  जा  रही  वह  हमारी  परवाह  क्‍यों  नहीं  करते  प्रत्येक  सदस्य  को  समुचित  सुरक्षा
 दी  जानी  मैं  इन  दो  मित्रों  की  मृत्यु  पर  शोक  प्रकट  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त

 करता
 —_—

 *+मूलतः  उडिया में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 उपाध्यक्ष  महोदयः  हमने  अपने  दो  मित्रों  की  मृत्यु  पर  शोक  प्रकट

 अथ  सभा  थोड़ी देर  मौन  खड़ी

 सदस्यगण  थोड़ी  देर मौन  खड़े

 11.33  मपू

 उपाध्यक्ष  महोदयः  अब  सभा  कल  5  1995  को  ग्यारह  बजे  पुनः  समवेत

 होने  के  लिए  स्थगित  होती

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना

 श्री  दिलीप  भाई

 श्री  बोलला  बुल्ली  रामयया  ॥|

 *  101.

 क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  को  सार्वजनिक  क्षेत्रों  द्वारा  खाद्य

 प्रसंस्करण  एकक  स्थापित  करने  हेतु  प्राप्त  आवेदनों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 1995  तक  सरकार  द्वारा  उनमें  से  राज्यवार  कितने  आवेदनों/को

 स्वीकृति  दी  और

 उनमें  से  संयुक्त  उद्यम  एककों  तथा  निर्यातोन्‍्मुख  एककों  की  राज्यवार  संख्या

 कितनी-कितनी

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  से

 अल्कोहल.युक्त  पेयों  क ेकिण्वण  और  चीनी  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र क ेलिए

 आरक्षित  मर्दों  को  छोड़कर  सभी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  लाइसेंस  मुक्त  हैं  इसलिए  ऐसे मामलों
 में  किसी  औद्योगिक  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  होती  और  केवल  एक  औद्योगिक  उद्यमी

 ज्ञापन  प्रस्तुत  करना  होता

 तथापि  संयुक्त  नियातोन्मुखी  इकाइयों  सहभागिता  आदि के  तहत

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  सरकार/रिजर्व  बैंक  ऑफ  इंडिया  द्वारा

 अनुमोदन  दिया  जाता



 हु
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 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  गए  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापनों  तथा  मंजूर  किए  गए  अनुमोदन  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलन

 1894
 औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए  गए  और

 559  अनुमोदन दिए  गए  इन
 559.  विवरण  में

 दिए  गए
 अनुमोदनों  में  से  459  संयुक्त  उद्यम  और  100%  निरयातोन्मुी  यूनिटों के  लिए  पेश  किए

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  -93,  1993-94,  1994-95)  के दौरान  अनुमोदित  प्रस्तावों  निर्यातोन्मुखी  यूनिटों/संयुक्त  औद्योगिक  लाईसेंसों
 तथा

 देश  किए  गए  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापनों  के  राज्यवार  ब्यौरे

 राज्य  का  माम  पेश  किए  गए  ___ अनुमोदन

 औध्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन
 ”

 अन्य  कुल

 हि  निर्यातोन्मुखी  प्रस्ताव  संयुक्त

 1  2  3  4  5  6

 1,  आंध्र  प्रदेश  436  106  13  119

 2  असम  2  -  -  -

 3  बिहार  18  2  न
 र |

 4.  गुजरात  136  27  _
 े

 27

 5.  हरियाणा  174  34  7  41

 6  हिमाचल  प्रदेश  27  4  4  8

 7  जम्मू एवं  कश्मीर  8  -  1

 8  कर्नाटक  60  20  9  29

 9  केरल  24  ३36  -  36

 10.  मध्य  प्रदेश  ;  165  3  10  13

 11,  महाराष्ट्  326  80  20  100

 12  मणिपुर  0  -  -  _

 13.  मेघालय  0  न  कद  _

 14.  गागालैंड  0  न  -
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 राज्य  का  नाम  पेश  किए  गए  अनुमोदन
 औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  संयुक्त  अन्य  कुल

 निर्यातोन्मुखी  प्रस्ताव

 त  2  3  4  s  6

 उड़ीसा  9  त  3  4

 16  हि  154  8  3  11

 17...  राजस्थान  135  20  10  30

 18  तमिलनाडु  86  46  त  47

 19  त्रिपुरा  0  -  -  -

 20  उत्तर  प्रदेश  318  21  9  30

 21  पश्चिम  बंगाल  61  7  6  13

 22  सिश्चिम  0  त  -  1

 23.  अंडमान  निकोबार  0  3  -  3

 24.  अर्णाचल  प्रदेश  0  -  -  -

 25...  चंडीगढ़  2  -  -  गण

 26...  दादर  एवं  नगर  हवेली  11  2  -  2

 27  दिल्ली  17  -  -  _

 28  दमन  एवं  दीव  7  4  त  5

 29...  एल  एम  एवं  ए  आईलैंड  0  न  -  -

 30  मिजोरम  0  हि
 ~  -

 31  पांडिचेरी  12  2  -  2

 32  गोआ  6  14  3  17

 स्थानों  का  उल्लेख  नहीं  किया

 ,  गया/यूनिंटें एक  से  अधिक  स्थानों पर  हैं  18  -  18

 कुल
 7

 1894  459  100  559



 1995  के  दौरान  डेनमार्क  के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा  की

 उपलिब्धयां  क्‍या

 क्‍या  मानबाधिकारों  की  निगरानी  के  संबंध  में  लाई  गई  पारदर्शिता  और  उसके

 लिये  संगठनों  की  स्थापना  के  फलस्वस्प  भारत  के  प्रति  डेनमार्क  के  दृष्टिकोण  में  कोई

 परिवर्तन  आया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  डेनमार्क  के  प्रधानमंत्री  की  भारत  यात्रा  से

 भारत-डेनिश  द्विपक्षीय  संबंधों  को  काफी  प्रोत्साहन  मिला  यूरोपीय  संघ  से  बाहर  के  देश

 को  यह  उनकी  पहलो  यात्रा  थी और  10  दिन  की  यह  उनकी  काफी  लम्बी  यात्रा  उनकी

 इस  यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  करार  सम्पन्न  किए  गएः

 निवेश  संरक्षण  सम्बन्धी  एक  द्विपक्षीय (1)

 (2).  विदेश  मंत्रालयों  के  बीच  नियमित  द्विपक्षीय  परामर्श  संबंधी  इसके

 भारतीय  उद्योग  परिसंघ  और  इसके  डेनिश  समकक्ष  के  बीच  एक

 समझौता  ज्ञापन  भी  संपन्न  किया  इस  यात्रा  से  डेनमार्क  और  भारत  के  बीच

 राजनीतिक  और  आर्थिक  संबंध  सुदृढ़

 जी

 प्रश्न  नहीं  हे

 चीन  के  साथ  सीमा  विवाद

 *  103.  श्री  वेंकटेश्वर  रावः

 श्री  ललित  उरांवः

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  भारत  और  चीन  1995  के  दौरान  पूर्वी  क्षेत्र की  सीमा  से  संबंधित

 अपनी-अपनी  सैनिक  चौकियों  को  खाली  करने  पर  सहमत हुए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  हुए  समझौते  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्‍या  दोनों  देशों  क ेबोच  सीमा  विवाद  सुलझाने  के  लिए  अभी  भो  अनेक  मुद्दों
 को  निपटाया  जाना
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  मुद्दों  को निपटाने  में  अब  तक  क्या

 प्रगति  हुई

 1962  के  भारत-चीन  युद्ध  के  दौरान  चीन  ने  कुल  कितने  क्षेत्र पर  कब्जा  किया

 है  में  अभी  भी  भारत  कौ  कुल  कितनी  जमीन  और

 चौन से  उस  क्षेत्र  को  पुनः  वापस  लेने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  प्रयास

 किए

 विदेश  मंत्री  प्रणव  से  (8).  सीमा  के  प्रश्न  से  संबंधित

 भारत-चीन  संयुक्त  कार्य-दल  की  आठवीं  बैठक  18  से  20  1995  को  नई दिल्‍ली

 में  दोनों  शिष्टमंडलों  के  बीच  हुए  विचार  विमर्शों  क ेपरिणामस्वस्प  पूर्वी  क्षेत्र  में  सुमदोरोंग

 चू  घाटी  डुंग  में  एक  दूसरो  के काफी  निकट  स्थित  चार  भारतीय  और  चीनी

 जिनमें  से  दोनों  तरफ  दो-दो  चौकियां  को  पीछे  हटाने  के  बारे  में  सहमति

 इस  कार्रवाई  से  इस  क्षेत्र  में  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  के  रेखांकन  के  संबंध  में  भारत  औ

 चीन  की  अपनी-अपनी  स्थितियों  पर  प्रभाव  नहीं

 दोनों  पक्षों  ने  सीमा  से  संबंधित  अन्य  मुद्दों  पर  भी  विचार  किया  जिनमें  सीमा  के  प्रश्न

 का  विश्वास  उत्पन्न  करने  वाले  भारत  और  चीन  के  बीच  वास्तविक  नियंत्रण
 रेखा  के  संबंध  में  स्पष्टीकरण  और  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  के  पास  तैमात  बलों  में  कटौती
 शामिल

 ह

 जम्मू  एवं  कश्मीर  में  लगभग  38,000  वर्ग  क्षेत्र  चीन  के  कब्जे  में  इसके
 अलावा  1963  के  तथाकथित  चीन-पाकिस्तान  समझौतेਂ  के  अन्तर्गत  पाकिस्तान
 ने  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  लगभग  5120  वर्ग  भारतीय  क्षेत्र  अवैध  रूप  से

 चीन  को  दे

 भारत  और  चीन  सीमा  के  प्रश्न  क ेएक  न्यायसंगत  तथा  परस्पर  स्वीकार्य
 समाधान  के  लिए  कार्य  करने  के  प्रति  वचनबद्ध  इंस  संबंध  में  भारत-चीन  संयुक्त  कार्यदल
 की रूपरेखा  के  अन्तर्गत  विचार  -  विमर्श  किया  जा  रहा  सीमावतें  क्षेत्रों  में  परस्पर

 बढ़ाने  के  लिए  भारत  और  चीन  ट्वारा  उठाए  गए  ठोस  कदमों  से  सीमा  के  प्रश्न  का  समाधान
 करने  के  लिए  एक  अनुकुल  वातावरण  का  निर्माण  करने  में  मदद  मिलेः

 विभिन्न  प्रकार  के  ईघनों  कौ  सुविधा

 *  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कोयले  तथा  गैस  की  अनियमित  आपूर्ति  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए
 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम का  विचार  अपने  आठ  संयंत्रों में  चरणबद्ध  रुप  से  विभिन्न  प्रकार

 ,  की  ईघन-सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ये  संयंत्र  किन  स्थानों  पर  स्थित  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  वर्षवार  और  संयंत्रवार  इस्पात  का  कुल  कितना
 उत्पादन

 विद्युत  मंत्री  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  क्‍या  इस्पात का  उत्पादन  मांग  की पूर्ति हेतु  पर्याप्त

 के  अपने  पांच विद्युत केन्द्रों  में दोहरी-दहन  सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध
 .

 के  किन्हों  अन्य  विद्युत केन्द्रों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  इस  यदि  तो  इस्पात  की  मांग  और  पूर्ति  के  बीघ  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिये
 समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  रकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव a

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  इस्पात  के  उत्पादन में  वृद्धि  करने  हेतु  निजी

 कम्पनियों  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  का  और
 है

 .

 इस्पात  का  उत्पादन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 *105.  श्रीमत्ती  भावना
 श्री  राम  सिंह  इस्पात  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  वर्ष  1992-93,

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  परिसज्जित  इस्पात  का  संयंत्र-बार  उत्पादन

 संयंत्र  ह
 1992-93  1993-94  1994-95

 +

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  2138
 *

 2189  2207

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  >  454:  500  579

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  1151  हैं  1104  1159

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  2864  3084  2999

 कुल  .  6607  6877  6944

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील लिमिटेड  322  254,  282

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  540  666  968

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  945  971  1372

 कुल  मुख्य  उत्पादक
 |

 8414  8768  9566

 गौण  उत्पादक  ॥  6790  6431  82532

 सकल  योग  .  15204  15199  17819
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 से  वर्ष  1995-96  के  दौरान  अनुमानित  203.2  लाख  टन  को  स्वदेशी

 मांग  की  तुलना  में  परिसज्जित  इस्पात  का  स्वदेशी  उत्पादन  207.9  लाख  टन  होने  की  आशा

 सरकार  ने  बढ़  रही  मांग  को  पूरा  करने  के  संबंध  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  अनेक  उपाय  किए  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  क ेविस्तार  और  आधुनिकीकरण
 कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  संसाधन  संबंधी  अड्चरों  क ेकारण  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  नया

 इस्पात  संयंत्र  लगाने  की  योजना  नहीं  अतएव  सरकार  निजी  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  एबम्‌  सहलियत  दे  रही  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  किए  गए

 कुछ  उपाय  निम्नलिखित
 -

 (1)  सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  उद्योगों  को  सूची  से  लोहा  और  इस्पात

 को

 (2)  कतिषय  स्थान-स्थिति  संबंधी  प्रतिबंधों  को  शर्तों  पर  लोहा  तथा

 इस्पात  उद्योग  को  अनिवार्य  लाइसेंसिंग  के  प्रावधानों  से  छूट

 (3).  विदेशी  पूंजी-निवेश  के  प्रयोजनार्थ  लोहा  तथा  इस्पात  को  उच्च

 आधमिकता  वाले  उद्योगों  की  सूची  में  शामिल

 (4).  लोहा  और  इस्पात  के  मूल्यन  और  वितरण  यर  से  नियंत्रण  समाप्त

 (5).  पूंजीगत-माल  के  आयात  पर  शुल्कों  को  कम

 (6)  आयात  और  निर्यात  नीति  को  उदार

 (7).  नई  औद्योगिक  इकाइयों  को  लौह  कोयला  और  परिवहन हेतु
 सहलप्रता  का  प्रावधान  करना

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभान्वित  व्यक्ति

 *106.  श्री  नीतीश  कुमार

 श्री  नवल  किशोर

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आज  तक  कितने  परिवार
 लाभान्वित
 लाभान्वित  हुए

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कितने  परिवार  लाभान्वित  हुए
 हैं  परन्तु  अभी  भी  गरीबी  रेखा  से  गीचे  रह  रहे
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 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  वास्तविक  तथ्यों  का पता  लगाने  के  लिए  कुछ

 प्रबंध  किए  और

 ह यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्री  जगन्नाथ  समन्वित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इसके  प्रारम्भ  स ेलेकर  अक्टूबर  1995  तक  475.5  लाख  परिवारों

 को  सहायता  दी  गई

 से  1986  कार्यक्रम  की  प्रभावोत्पादकता  का  जायजा  लेने  के  लिए

 समवर्ती  मूल्यांकन  कराने  की  एक  प्रक्रिया  शुरू  की  गई  चौथे  दौर  के  समवतती  मूल्यांकन
 के  निष्कर्षों  क ेअनुसार  कुल  14.927  परिवारों  ने  11,000  रूपए  की  गरीबी  की  रेखा को
 पार  किया  है  और  50.63%  परिवार  पूर्व  को  6400  रू  की  गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर

 गरीबी  रेखा  को  पार  करने  वाले  लोगों  के  कम  प्रतिशत  के  मुख्य  कारण  आय  सृजन
 करने  वाली  परिसम्पत्तियों  की  वास्तविक  लागत  की  तुलना  में  प्रति  इकाई  लागत  कम

 प्रारम्भिक  वर्षों  में  प्रति  परिवार  अपर्याप्त  आधार  भूत  ढांचे  की  पूर्वा  पर  सम्पकों

 की  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  बैंकों  द्वारा  कम  वित्तपोषण  और  लाभार्थी  क्षेत्र का
 असंगठित  होना

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  स्थिति  का  पता  करने  हेतु  मंत्रालय  स्वतंत्र

 अनुसंघान  संस्थाओं  से  समवर्ती  मूल्यांकन  करता  अभी  तक  चार  चरण  पूरे  कर  लिये

 -  सुपर  राष्ट्रीय  राजमागों  का  निर्माण

 *107.  लक्ष्मी  नारायण

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बतामे कौ  कृपा  करेंगे

 13000  के  प्रस्तावित  सुपर  गद्टीय  राजमार्गों के  निर्माण  का  कार्य  इस
 समय  किस  स्थिति  में

 ,  क्‍या  सरकार  ने  इन  राजमार्गों  के  निर्माण  पर  होने  वाले  खर्च  का  आकलन  किया
 न

 (7)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या
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 समीक्षा  कराने  हेतु  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान
 भिकायों  की  सहायता  ली  और

 क्या  सरकार ने  इस
 संस्थान  जैसे  भारतीय  तकनीकी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 सरकार  की  ओर  से  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधकरण  मे  महानगर  क्षेत्रों  और

 निर्माणकर्ता  कस्बों  को  भारत  के  महापत्तनों  के  साथ  जोड़ने  वाले  प्रस्तावित  सुपर  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  लिए  व्यवहार्यता  अध्ययन  करने  के  इच्छुक  पक्षों  से  विश्वव्यापी  स्तर  पर

 निविदाएं  आमंत्रित  की  ये  मार्ग  नए  सरेखणों  पर  एक्सप्रेस  मार्ग  बन  जाएंगे  और  इन्हें  निजी

 क्षेत्र  कौ सहायता  से  प्रचालन  और  हस्तांतरण  के  आधार  पर  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 विश्वव्यापी  स्तर  की  बोलियों  के आधार  पर  इन  व्यवहार्यता  अध्ययनों  को  करने  के  लिए

 22  पार्टियों  म ेअपनी  बोलियां  भेजी  अभी  इन  सुपर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  कौ  लागत

 नहीं  बतायी  जा  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  एक  अनुसंधान  संगठन

 होने  के  कारण  इस  परियोजना  के  साथ  प्रत्यक्ष  स्प  सम्बंधित  नहीं

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  गैस  आपूर्ति

 त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः
 हु

 *108.  श्री  गिरधारी  लाल  क्‍या  विद्यत

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  अपेक्षित  मात्रा  में  गैस  उपलब्ध  न  होने  के

 कारण  राजस्थान  को  विद्युत  आपूर्ति  में  250  मेगावाट  की  कटौती  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  गैस  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  उक्त  कारण  से  बिजली  में  कटौती  न  होने

 विद्युत  मंत्री  से  उत्तरी  क्षेत्र  में

 के  गैस  आधारित  विद्युत  केन्द्रों  नामशः  अन्ता  (413  औरैया  (652  और

 दादरी  (817  में  प्रचालन  हेतु  गैस  की  आवश्यकता  85  प्रतिशत  संयंत्र  भार  अनुपात
 पर  9  मिलियन  घन  मीटर  प्रति  दिन  7

 की  लिंकेज  की  तुलना  में  इन  केन्द्रों  क ेलिए  वर्तमान  में  औसतन  5.83

 प्राप्त  कर  रहा  इसको  मद्देनजर  रखते  हुए  विद्युत  उत्पादन  में  लगभग

 250  को  हानि  हुई  विद्युत  उत्पादन  की  इस  हानि  को  केवल  राजस्थान

 के  लिए  ही  विभाजित  नहीं  किया  गया  बल्कि  यह  हानि  उत्तरी  क्षेत्र  के  विभिन्न  भागीदार
 राज्यों  के  मध्य  उनके  आबंटन  के  आधार  पर  विभाजित  की  गई  विद्युत  मंत्रालय  और

 गैस  की  पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  के  लिए  पैट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  गैस

 मंत्रालय  के  साथ  लगातार  सम्पर्क  बनाए  हुए  ताकि  इन  केन्द्रों  में अधिष्ठापत  क्षमता  का

 अधिकतम  समुपयोजन  सुनिश्चित  किया  जा  गैस  की  अचर्याप्त  आपूर्ति  को  मद्देनजर  रखते

 हुए  वैकल्पिक  ट्रब  ईघन  के  लिए  भण्डारण  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जा  रही  ताकि  इन्हें
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 द्रव  ईघन  से चलाया  जा  सके  और  इन  केन्द्रों में  हो  रही  गैस  आपूर्ति मे ंगिरावट  को  भी  पूरा
 किया  जा

 विद्युत  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  का  प्रस्ताव

 *109.  श्री  सैयद  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  के  कौन-कौन  से  प्रमुख
 प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन  हैं  और  उनको  प्रस्तावित

 क्षमता  कितनी  है  तथा  उनमें  कुल  कितनी  राशि  का  निवेश  किया

 क्या  सरकार  ने  इन  सभी  परियोजनाओं  को  एक  निर्धारित  आमदनी  की  गारंटी
 दी  है  ।

 प्रत्येक  परियोजना  के  बारे  में  चल  रही  बातचीत  इस  समय  किस स्थिति में

 क्‍या  सरकार  ने  किसी  मामले  में  शीघ्रता  से  चल  रही  बातचीत  को  अंतिम  रूप

 अथवा  उसमें  तेजी  लाने  के  लिए  परस्पर  स्वीकार्य  शर्तों  के  आधार  पर  हस्तक्षेप  किया ५

 छः  चक्र  और

 4

 यदि  तो  क्या  देश  में  विद्युत  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  हेतु  सरका  र  का  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  मंत्री  (  श्री  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना
 के  अनुसार  अब  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  निजो  क्षेत्र  में  52  विद्युत  उत्पादक  परियोजनाएं
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  जिनमें  कुल  37503  क्षमता  अभिवृद्धि  के  लिए  लगभग
 1,46,600  करोड़  रूपये  लागत  का  विदेशी  निवेश  और  संयुक्त  उद्यम  प्रस्ताव

 शामिल

 टैरिफ  मानदण्डों  अन्य  बातों  के  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  विद्युत
 परियोजना  के  मामले  में  90  प्रतिशत  उपलब्धता  पर  और  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  मामले  में

 65.5  प्रतिशत  संयंत्र  भार  अनुपात  एल  पर  16  प्रतिशत  इक्विटी  पर  लाभांश

 का  प्रावधान  किया  गया  लाभांश  को  संयंत्र  के  विशिष्ट  कार्यनिष्पादन  से  जोड़ा  गया  है

 और  यह  विद्युत  परियोजना  में  मात्र  निवेश  के  लिए  एक  सुनिश्चित  लाभांश  नहीं

 विदेशी  निवेश  वाली  52  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  में  से  ।6  परियोजनाओं  को

 विदेशी  निवेश  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  और  शेष  36  परियोजनाएं  अपने

 विदेशी  निवेश  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  देने  की  प्रक्रियाधीन  हैं  और  विभिन्न  सांविधिक तथा
 गैर-सांविधिक  स्वोकृतियां  भी  सुनिश्चित  कर  रही

 विदेशी  निवेश  की  दृष्टि  से  स्वोकृति  प्राप्त  16  परियोजनाओं  में  से  9  परियोजनाओं  ,
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 को  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  द्वारा  स्त्रीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  शेष  7

 परियोजनाएं  के.वि:प्रा.  की  आर्थिक  स्वीकृति  विभिन्न  अन्य  सांविधिक  तथा
 गैर-सांविधिक  स्वीकृतियां  सुनिश्चित  करने  की  प्रक्रियाधीन

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  स्वीकृति  प्राप्त  9  परियोजनाओं  में  से  एक

 परियोजना  महाराष्ट्र  में  दभोल  विद्युत  परियोजना  चरण-॥  (695  मे  वित्तीय

 समापन  प्राप्त  कर  लिया  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा

 पुनः  बातचीत  की  जा  रही  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकरण  की  स्वीकृति  प्राप्त  अन्य  आठ

 परियोजनाएं  वित्तीय  समापन  प्राप्त  करने  क ेलिए  वित्त  पोषण  सुनिश्चित  करने  की  प्रक्रियाधीन

 और  (&).  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  करने  की  जिम्मेवारी

 प्राथमिक  रूप  से  संबंधित  राज्य  सरकार/राज्य  बिजली  बोर्ड  की  भारत  सरकार

 समय-समय  पर  विदेशो  निवेश  वाली  परियोजनाओं  समेत  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  की

 प्रगति  की  समीक्षा  करती  है  और  इन  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  देने  में  आने  वाली

 दि  कोई  को  दूर  करने  के  लिए  शीघ्र  कार्रवाई  करती  भारत  सरकार  इन  प्रस्तावों

 पर  कार्रवाई  कर  रही  ताकि  परियोजनाएं  शीघ्र  ही  स्थापित  की  जा  क्रेन्द्रीय  सरकार

 केवल  काउन्टर  गारंटी  के  संबंध  में  की  जाने  वाली  बातचीत  तथा  उन  मामलों  से  संबंधित

 जिन  पर  भारत  सरकार  काउंटर  गारंटी  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हुई
 के  संबंध  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  शामिल

 मध्यस्थता  के  लिये  अमरीकी  पेशकश

 »  श्री  राम  पाल

 श्री  सल्यदेव  सिंहः

 -  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 क्‍या  अमरीका  मे  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  सभी  द्विपक्षीय  मुद्दें  पर

 मध्यस्थता  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  पाक्रिस्तान  ने  कश्मीर  के  मुद्दे  पर  भी  अमरीकी  मध्यस्थता की  मांग  की

 क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  में  अपने  दृष्टिकोण  से  अमरीका  को  अवगत  करा

 दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  प्र  अमरीका  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 विदेश  मंत्री  प्रणव  और  भारत-पाक  संबंधों  में

 अनसुलझे  मसलों  पर  बातचीत  शुरू  करने  में  भारत  और  पाकिस्तान  की  मदद  करने  में

 अमरीका  ने  अपनी  इच्छा  जाहिर  की  है  बशतें  कि  दोनों  पक्ष  इस  बात  के  इच्छुक

 जी

 जी

 सरकार  ने  साफ-साफ  शब्दों  में  यह  कहा  है  कि  कश्मीर के  मसरगे  सहित
 भारत  पाक  संबंधों  में  सभी  अगसुलझे  मसले  शिमला  समझौते  के  अन्तर्गत  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  द्विपक्षीय  वार्ता  के  जरिए  हो  सुलझाए  जा  सकते  सरकार  ने  इस  संबंध

 में  अमरीका  सहित  किसी  भी  तीसरे  पक्ष  द्वारा  मध्यस्थता  किए जाने की  बात  अस्वीकार कर
 दो

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  मकान

 ०111.  श्रीमती  वसुन्धरा  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 30  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  इंदिरा  आवास  योजना  के

 अंतर्गत  विभिन्न  राज्यों  में  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया

 उक्त  योजना  के  अंतर्गत  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  देश  में  आवास  निर्माण

 हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  उद्देश्य  हेतु  राज्यवार  उपलब्ध  कराई  गई  घनराशि  का  ब्यौस  क्‍या है  ?

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  जगन्नाथ  वर्ष  1995 --  86
 में  इंदिग  आवास  योजना  के  प्रारंभ  होने  स ेलेकर  30  1995  तक  बनाये  गये  मकानों
 की  कुल  संख्या  21,89,644  है  गये  मकानों  के  वर्षवार  ब्यौरे  क्विरण  -]  में  दिए
 गए

 योजना  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  क ेलिए  10  लाख  मकानों  के  निर्माण
 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मकानों  के  निर्माण  हेतु  निर्धारित
 राज्यवार  लक्ष्य  के  ब्यौरे  में  दिये  गये

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  30  सितम्बर

 1995  तक  50189.36  लाख  रूपये  रिलीज  किये  जा  घुके  हैं  (  30  1995  तक
 रिलीज  की  गई  निधियों  के  राज्यवार  ब्यौरे  में  दिए  गए
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 निर्मित  आवासों  को  संज्या

 इंदिरा  आवास  योजना  वार्षिक  योजना

 निर्मित  आवासों  की  संख्या  1990-91  181800

 1991-92  207299
 सातवीं  योजना

 योग  389099

 1985-86  51252
 आठवों

 थ
 आठवों  याक्नना

 1986-87  160197  1992-93  192585

 1993-94  360047
 1987-88  169302

 1994-95  372275

 1988-89  139192
 1995-96  169679

 95
 1989-90  186023

 कुल  1094579
 योग  705966

 महायोग  2189644

 1995-96  के  दौरान  इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  लक्ष्य  और  निर्मित  आवास  (30.09.95

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  वार्षिक  लक्ष्य  निर्मित  आवास

 क्षेत्र  इकॉइयां  संख्या

 त  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  77642  10087

 2  अस्णाचल  प्रदेश  797  35

 3.  असम  25560  1136

 4.  विहार  152292  34704

 5,  गोवा  861  183

 6.  गुजरात  28501  4705
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 क्रम  राज्य/संघ  शासित  वार्षिक  लक्ष्य  निर्मित  आवास

 क्षेत्र  इकाइंया
 सज्या

 1  2  3  4

 7  हरियाणा  6846  926

 8  हिमाचल  प्रदेश  2736  264

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  5561  789
 ॥

 10.  कर्नाटक  52133  4009

 11.  केरल  24624  5807

 12.  मध्य  प्रदेश  98384  33594

 13.  महाराष्ट्र  84641  5071

 14.  मणिपुर  1022  208

 15.  मेघालय  1195
 े  64

 16,  मिजोरम  504  152

 17.  नागालैंड  1281  0

 18.  उड़ीसा  62986  7832

 19.  7047  0

 20.  राजस्थान  40875  975

 21.  सिक्किम  466  9

 22.  तमिलनाडु  70187  1074
 पु

 23.  त्रिपुरा  1327  0

 24.  उत्तर  प्रदेश  189211  3232

 25.  पश्चिम  बंगाल  69579  710

 घयततघतघततघघयघतघतघततघछएफ४फफएफकफकफकफपज६५फजज अअक्‍ॉकअअअअसऊओकअडअडअ बअअइअइइ अ अऑऋस ेसस लययफिफकक्‍



 ५

 |
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 क्रम  राज्य/संघ  शारित  वार्णिक  लक्ष्य  निर्मित  आवास

 क्षेत्र  इुकाइंया  संख्या

 1  2  3  4

 26.  अंडमान  निकोबार  ३77  0

 af  दादर  व  नगर  हवेली  205  1*

 28.  दमन  व  दीप  121  -

 29.  लह्षाद्वीप  188  न

 30.  पांडियेरी  3569  -

 योग

 ह

 1007519  169672

 *  95  तक

 30.9.95  की  स्थिति  के  अनुसार  कन्द्र  द्वारा  जारी  को  गई  राशि

 लाखों

 राज्य/संघ  शारित  क्षेत्र  वाई

 त  2  4

 1.  आंध्र  प्रदेश

 ््

 3882.10

 2.  अरणायल  प्रदेश  55.78

 3.  अरम  1277.58

 4.  बिहार  7614.61

 5,  गोवा  43.06

 6.  गुजरात  1425.08

 7.  हरियाणा  342.34
 |]  |

 छऋल्‍लपण्छ£...रखरखखख
 8.  हिमाचल  प्रदेश  136.84
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 लाखों

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  वाई

 9.  जम्मू  व कश्मीर  278.04

 10.  कर्नाटक  .  2606.68

 11.  केरल  948.38

 12.  मध्य  प्रदेश  4919.18  ॥॒

 13.  महाराष्ट्  4247.26

 14.  मणिपुर  38.56

 15.  29.89

 16.
 मिजोरम  50.36

 17.
 गागालैण्ड  64.05

 18.
 उड़ीसा  3149.26

 19.  पंजाब  352.35

 20.
 राजस्थान  2043.74

 सिश्षिम  23.32

 22.
 तमिलनाडु  3509.40

 29.
 त्रिपुरा  132.69

 24.  उत्तर  प्रदेश
 9460.62

 2°.  पिन  बंगाल
 3478.95

 26.  अंडमान  निकोबार
 23.58
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 श  लाखों

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  वाई

 27.  दादर  व  नगर  हवेली  12.80

 28.  दमन  व  दीव  7-54

 29.  लक्षद्वीप  11.82

 30.  गांडिचेरी  *  23.10

 योग  50189.36

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रखरखाव/मरम्मत  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घनराशि  की  आवश्यकता  है  और  गत  तीन  वर्षों

 *  112.  श्री  शान्ताराम  पोतदुखे
 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दासः

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  राष्ट्रीय राजमार्गों के  रखाव  हेतु सरकार के  कोई  स्थाई

 दिशानिर्देश

 यदि  तो  त्संबंधी  ब्यौरा क्‍या

 श्
 |

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख-रखाव  और  मरम्मत  संबंधी  कार्य  समुचित

 !  ७
 की  कमी  के  कारण  उपेक्षित  रहा

 © wy  यदि  तो  तत्सबंधी  व्यय क्या  और

 के  दौरान  प्रतिवर्ष  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  और  मरम्मत  संबंधी  कार्यों  क ेलिए
 आबंटित  की  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 और  जी  राष्टीय  राजमार्गों  के  रखाव  और  मरम्मत  के  लिए  मानदण्ड

 हैं  जिन्हें  वर्ष  1993  के  अद्यतन  करके  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  है  जिनके  आधार
 पर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  और  मरम्मत  के  लिए  प्रतिवर्ष  निधियों  की

 आवश्यकताओं  की  गणना  की  जाती

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  और  मरम्मत  के  लिए

 वास्तव  में  सामान्यतया  आवश्यकताओं  का  50%  ही  उफ्लब्ध  होती  हैं  इसलिए  अनुमोदित

 मानकों  के  अनुसार  वांछित  स्तर  का  रखाव  करना  संभव  जहीं  हो  पाया

 किए  गए  आबंटनों  का  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव/मरम्मत  के  लिए  किया  गया  राज्य-वार

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आबंटन

 का  नाम

 1992-93  1993-94  1994-95

 ‘  1  आम्ध्र  प्रदेश  1249.44  1716.42  2146.64

 ६  खाध्लण्क  |  का  ||»  अकआिू  |$£&£+ख  धय

 अरुणाचल  प्रदेश  35.41  53.51  67.24
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 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आबंटन

 का  नाम

 aCਂ  ल्‍ल्‍
 1992-93  .1993-94  1994-95

 3.  असम  1039.62  1355.22  1678.23

 4.  बिहार  1072.66  1276.45  1472.53

 5..  चण्डीगढ  15.43  14.00  21.00

 6.  दिल्ली  171.80  208.21  143.25

 7.  गोवा  208.30  225.05  385.65

 8.  गुजरात  681.37  1033.95  1316.64

 9.  हरियाणा  380.83  513.86  560.43

 10,  हिमाचल  प्रदेश  529,55  881.70  894.80

 11.  मू  एवं  कल्कीर  143.39  94.54  75.60

 12.  कर्नाटक  1105.87  1234.19  हु  1506.78

 13.  केरल  587.82  726.15  924.10

 14.  मध्य  प्रदेश  1213.25  1316.28  1696.01

 15.  महाराष्ट्  1506.67  1815.54  2150.45

 16.  मणिपुर  73.32  130.47  115.20

 17.  मेघालय  170.27
 231.13  270.06

 18.  नागालैण्ड  3.50  7.29  4.00

 19.  उड़ीसा  738.52  1016.11  1186.50

 20.  अण्डिचेरी  ह॒  5.78  16.02  14.73
 4

 21.  638.97  661.30  736.97
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 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  .  आबंटन

 का  नाम  ज्आणणशअ  ऋअइ  ०ਂ

 1992-93  1993-94  1994-95

 22.  राजस्थान  1141.02  1339  67  1810.83

 23.  तमिलनाडु  1134.69  1643.67  1702.86

 24.  उत्तर  प्रदेश  1394.96  1710.52  2065.48

 25.  बंगाल  1071.51  1760.45  1744.02

 26.  सीमा  सड़क  विकास  1796.81  1953.77  1947.90

 बोर्ड

 *  अस्णाचल  हिमाचल  जम्मू तथा  सिज्शिम  और  त्रिपुरा  राज्यों  में  को  सोंपे

 गए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  स ेसंबंधित

 इन  दुर्घटनाओं के  कारण  कया  हैं  और  इनके  फलस्वरूप  इस  संयंत्र  को  कुल
 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  हुई  दुर्घटनाएं  कितनी  क्षति  और

 *  113.  श्रीमती  शौला  गौतमः  भविष्य में  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या उपचारात्मक उपाय  किये

 श्री  रामेश्वर  पाटीदारः  जाने का  प्रस्ताव  है

 क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  संतोष  मोहन  पिछले  तीन  वित्तीय

 वर्षों के  दौरान  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  हुई  औद्योगिक  दुर्घटनाओं का  ब्यौरा

 विशाखापत्तनम इस्पात  संयंत्र  में  हुई  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  दिया  गया
 कितने  लोगों  की  मृत्यु

 नियमित  कर्मचारी  केदारों  के  श्रमिक
 आय  a  — a

 वर्ष  घातक  प्रतिवेदय  कुल  घातक  प्रतिवेदव  कुल

 1992-93  6  231  237  3  4  7

 1993-94  2  168  170  4  8  12

 1994-95  शून्य  139  139  4  10  14

 उपरोक्त  आंकड़ों  में  सड़क/वाहन  दुर्घटनाएं  शामिल  नहीं
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 दुर्घटना  होने के  कारणों में  अन्य  बातों क ेसाथ-साथ

 बिजली के  तप्त  धातु  से  अन्य  तप्त  वस्तुओं  से  घायल  चलायंमान वस्तुओं
 और  गिर  रहे  सामान से  चोट  वस्तुओं  से  वस्तुओं  के  बीच  मे ंदबना  आदि

 शामिल

 इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  उत्पादन/सम्पत्ति  को  कोई  हानि  नहीं

 इस प्रकार  की  दुर्घटनाओं  को  रोकने/न्यूनतम  करने  के  लिए  विशाखापत्तनम

 इस्पात  संयंत्र  द्वारा  की  गई  की  जा  रही  उपचारात्मक  कार्रवाई  संक्षेप  में  नीचे  दी  गई

 बड़ी  अथवा  सभी  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  की  तत्काल  जांच  की

 जाती

 ()

 (४)  असुरक्षित  परिस्थितियों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  दूर  करने  के  उद्देश्य

 से  नियमित  रूप  से  शॉप-फ्लोर  निरीक्षण  किए  जाते  हैं  और  सुरक्षा
 उपकरणों  के  उपयोग  करने  संबंधी  कार्य  को  कड़ाई  से  लागू  किया

 ३.५ जाता

 नियमित  कर्मचारियों  और  ठेके  के  कर्मचारियों  दोनों  को  सुरक्षा  शिक्षा

 और  प्रशिक्षण  देने  पर  काफी  बल  दिया  जा  रहा  उदाहरण  के  तौर
 (iii)

 (1)...  नए  भर्ती  हुए  सभी  कर्मचारियों  को  प्रेरण  सुरक्षा  प्रशिक्षण

 दिया  जाता

 (2).  प्रत्येक  बृहस्पतिवार  और  शुक्रवार  को  नियमित

 आधार  पर  सामग्री  संभाल  में  सुरक्षा  संबंधी  त्रिपक्षीय

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किया  जा  रहा

 (५).  में  एक  अद्वितीय  सुरक्षा  प्रोत्साहन  योजना  जिसके  तहत

 किसी  माह  में  |  प्रतिवेदय  दुर्घटना  के लिए  विभाग  विशेष  के

 कर्मचारी  75  रू प्रति  माह  का  नकद  लाभ  प्राप्त  करते  माह  के दौरान

 अप्नि  दुर्घटना  के  लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है

 उप  विभागीय  सुरक्षा  समितियों  और  एक  शीर्षस्थ  नियंत्रण  समिति

 जिनमें  कामगारों  और  प्रबंधन  का  समान  प्रतिनिधित्व  होता  के

 जरिए  सुरक्षा  के  प्रति  जागरूकता  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा

 (५)

 सुरक्षा  संवर्धन  कार्यकलाप  जैसे  सुरक्षा  अन्तर-विभागीय

 आन्तरिक्ष  प्रबंध  प्रतियोगिताएं  और  अन्य  सुरक्षा  प्रतियोगिताएं  पूरे वर्ष
 आयोजित  की  जाती

 ॥॒

 विनिर्दिष्टियों  के  अनुस्प  सभी  कर्मचारियों  को  उच्च
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 क्वालिटी  के  सुरक्षा  उफकरण  निःशुल्क  दिए  जाते
 का

 पारी  के  शुरू  में  और  अन्त  में  कुछ  निर्धारित  समय  के  दौरान  भारी

 वाहनों  और  माल  संभाल  वाहनों  का  जाना  प्रतिबंधित कर  दिया

 गया  है  ताकि  वाहनों  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को  कम किया जा
 *

 (५)  दुपहिया  चालकों  को  क्रैश  हैल्मेट  पहनने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने

 हेतु  लगातार  अभियान  चलाए  जाते  हैं

 कोखीन  शिपयाई  लिमिटेड

 "114...  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रनः
 ।

 थामसः

 क्‍या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  द्वारा  प्रत्येक

 वर्ष  में  दर्शाई  गई  लाभ/हानि  का  ब्यौरा  क्‍या

 कंपनी  के  पास  आज  की  स्थिति  के  अनुसार  पोत-निर्माण एवं  मरम्मत  कार्य
 संबंधी  कितने  आर्डर  लम्क्त

 प्रत्येक  परियोजना  के  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  विस्तार  का  और  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  <a

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
 पिछले  तौन  वर्षों  के  दौरान  कोचीन  शिपयार्ड  एस  को  हुए  लाभ/हामि  के
 ब्यौरे  इस  प्रकार

 ााााााााााााणाभााााणााआा आता  3  बा

 हानि  7.95

 1993-94  हानि  1.98

 1994-95
 लाभ  11.16
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 और  फिलहाल  कोचीन  शिपयार्ड  के  पास  निम्नलिखित  आर्डर

 जहाज  निर्माण  न  7

 जहाज  मरम्मत  बल  4
 की  ््+्+्++्3घ्3घभ:।+।+।पत।/णईो"।"+-+-  पिया

 जहाज  निर्माण/जहाज  मरम्मत  परियोजनाओं  पर  हुई  प्रगतिः

 जहाज  निर्माणः

 (1)  मैं  भारतीय  नौवहन  नियम  के  लिए  जहाज  009

 83400  डी  डब्ल्यूटी  क ेडबल  हल  टैंकर  का  निर्माण  कार्य  18

 1995  को  शुरू  हुआ

 (11)  नव  मंगलूर  पत्तन  न्यास  के  लिए  32  टी  बोलार्ड पुल  टग

 यह  जलयान  13.10.1995  को  लांच  किया  गया  और  क्वे  साइड  में

 आऊटफिट  कार्य  चल  रहा

 (111  )  क्केरल  मत्स्य  विभाग  के  लिए  पांच  गश्ती

 सभी  पांचों  गश्ती  नौकाओं  की  कौल  18.8.1995  को  डाली

 जहाज  मरम्मत

 (1)  भारतीय  नौसेना  का  वायुयान  आई  एन  एस  विराट

 सभी  जलगत  कार्य  पूरे  हो  गए और  जलयाम  7  1995  को  गोदी

 से  बाहर  निकाला  जहाज  को  मरम्मत  के  लिए  नौसेना  जैट्टी  में  बर्थ

 पर  लगाया  गया

 (11)  भारतीय  नौवहन  निगम  का  कैप्टन  ग्रबच्चन  सिंह
 टैंकर

 को  13  1995  को  ड्राडॉक  किया  गया  और  मरम्मत

 कार्य  नियत  समय  के  अनुसार  चल  रहे

 (111)  भारतीय  नौसेना  का  जमुना

 23.11.1995  को  ड्राई  डॉक  किया

 (१)  भारतौय  नौसेवा  का  एल  सौ
 जलपान  23.11.1995  को  ड्राइडॉक  किया
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 जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत  संबंधी  सभी  परियोजनाएं  नियत समय-सारणी

 के  अनुसार  प्रगति  पर

 और  कोचीन  शिपयार्ड  में  जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत

 सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  भारत  सरकार  ने  आठवीं  योजना  में  47.80  करोड़  रू  आबंटित

 किए  स्कीम-वार  ब्यौरे  इस  प्रकार

 न्‍ कंअ+«बम««&»आ  तल तकनीक न ल--_-+---्तॉितत-+_#२२ह२२२००वे
 जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  8.00

 अतिरिक्त  मरम्मत  सुविधाएं  25.00

 क्षमता  उपयोगिता में
 सुधार  11.20

 नवीकरण  और प्रतिस्थापन्न  3.60

 गे

 मांडले  जेल  में  तिलक  स्मारक

 संमममममनभकतनन्‍मंमभम०कम

 *  115.  श्री  राम  नाईकः  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  म्यांमार  की  वर्तमान  सरकार

 ने  मांडले जेल  स्थित  लोकमान्य  तिलक  के  स्मारक  को  नष्ट  कर  दिया

 क्या  रंगून  स्थित  भारतीय  दूतावास  को  इसकी  जानकारी  स्थानीय  भारतीयों  ने

 पहले  से  ही  दे  दी  और

 यदि  तो  भारतीय  दूतावास  द्वारा  उक्त  स्मारक  को  बचाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी  भारत  को  सरकार  को  इस  बात  की

 जामकारी  है  कि  म्यांमार  की  सरकार  ने  एक  लेक्चर  जो  मांडले  जेल  परिसर  ये

 अन्दर  लोकमान्य  तिलक  के  स्मारक  के  छूय  में  निर्मित  किया  गया  नष्ट  कर  दिया  गयः

 और  जी  नहीं  हमारे  दूतावास  को  म्यांमार  प्राधिकारियो ंकी  1988  से  मांडरले

 किले  के  अन्दर  स्थित  जेल  जिसमें  भीड़-भाड़  बहुत  हो  गई  पुनः  निर्माण  करने

 के  लिए  आस-पास  की  सहित  इस  कक्ष  को  गिरा  देने  की  योजना  की  जागकारी

 1995  में  भारतीय  राजदूत  ने  म्यांमार  के  प्राधिकारियों  से यह  अनुरोध
 कि  इस  स्मारक  के  प्रति  भारतीय  भावनाओं  के  देखते  हुए  इसे  सुरक्षित  रखा  जाए  तथापि

 के  नवीकरण  के  दौरान  म्यांमार  के  प्राधिकारियों  द्वारा  अन्य  इमारतों  सहित  यह

 मेमोरियल  हाल  भी  गिरा  दिया  1995  में  इसे  नष्ट  किए  जाने  के  बारे  में  जानकारों

 मिलने  के  फौरन  बाद  हमारे  राजदूत  ने  म्यांमार  के  उप  प्रधानमंत्री  और  विदेश  मंत्री  के

 यह  मुद्च  उठाते  हुए  यह  प्रस्ताव  किया  कि  दोनों  सरकारों  के  बीच  ट्विपक्षीय
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 के  बाद  उसी  स्थल  पर  एक  मेमोरियल  हाल  का  निर्माण  किया

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  इस्पात  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 इसके बाद  यांगोन  में  हमारे  र्तमाग  राजदूत  ने  म्यांमार  की सरकार  के  साथ  अपने  क्या  गत  वर्ष  को  तुलना  में  इस्पात  के  निर्यात में  कमी आयी  और

 विचार-विमर्शो ंमें  इस  अनुरोध  को  एक  उपयुक्त  स्मारक  निर्मित  करने से  संबंधित

 एक  औपचारिक  अनुरोध  उनके  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  हमारे  राजदूत  ने
 भी  इस  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस्पात  के  निर्यात  में  वृद्धि  करम ेहुतुसरकार

 मसले  के  संबंध  में  मांडले  के मेपर  और  अन्य  अधिकारियों  के  साथ  सम्पर्क  कायम  किया  द्वारा  कया  योजनाएं  बनायी  गयी

 हुआ
 इस्पात  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  भारत  से  ,

 संयुक्त  राज्य

 पाकिस्तान  द्वारा  स्स  से  हथियारों कौ  प्राप्त  आस्ट्रेलिया  और  जर्मनी  सहित  विभिन्न  देशों  को  इस्पात  का  निर्यात  किया  जाता

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसीः  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  छः  माह  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  इसी  ,  -

 श्री  हरिन  पाठकः  अवधि  के  दौरान  इस्पात  के  किये  गए  निर्यात  की  तुलना  मात्रा  की  दृष्टि  14.52  की

 वृद्धि  हुई  ।

 क्या  विदेश  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 क्‍या  सरकार  को  पाकिस्तान  द्वारा  स्स  से  अत्याधुनिक  हथियारों  को  प्राप्त  करने हेतु  हाल  में  किये  गये  प्रयासों  की  जानकारी

 क्‍या  पाकिस्तान  तथा  रूस  के  बीच  इस  संबंध  में  कोई  समझौता  हुआ  बाल्को  की  बिधानबाग  हकाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  * 118  .  श्री  पूर्ण चन्द्र मलिक  :

 श्री  हाराघन  रायः

 क्‍या  सरकार  ने  र्स  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  और

 क्‍या खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  र्स्त  की  इस  पर  क्‍या प्रतिक्रिया

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  के  बिधानबाग  एकक  के

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जी  हां  |  सरकार  को  पाकिस्तान  द्वारा  स्स्र  आधुनिकीकरण के  संबंध  में  सिफारिशें  प्रस्तुत  करने  हेतु  मेकान  की  सेवाएं  ली
 से  हथियार  प्राप्त  करने  के  प्रयास  करने  की  जानकारी  4

 यदि  तो सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कार्य पर  कितनी
 और  जी  रस  की  सरकार  ने  हाल  ही  में  पुनः  यह  बताया  है  कि  लागत

 पाकिस्तान  को  हथियार  बेचने  की  कोई  अनुमति  नहीं  दी

 क्‍या  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  दिया  गया
 और  (5).  जी  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  की  चिन्ता  से  स्सी  प्राधिकारियों

 को  विभिन्न  स्तरों  पर  अवगत  करा  दिया  गया  1994  में  भारत  की  अपनी  यात्रा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 के  स्स  के  प्रधानमंत्री  चेनोंमिरदिन  ने  सार्वजनिक  रुप  से  यह  कहा  था  कि  रूस  ने  न

 तो  पाकिस्तान  को  हथियार  बेचे  हैं  और  न  ही  बेचने  का  इरादा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस्पात  का  निर्यात  मेकान  की  समस्त  सिफारिशों  को  कब  तक  लागू कर  दिया

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  गिरघर  से  जी

 भारत  एल्यूमिनियम कंपनी
 ने  मैससं  मेकान

 को  अपनी  बिघानबाग इकाई
 117.  श्री  राजेद्र  कुमार  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  आधुनिकीकरण की  सिफारिश  करने  के

 लिए  नियुक्त  किया  मैसर्स  मेकान  ने  43.3  करोड़



 ¢
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 रू  को  अनुमानित  लागत  पर  कन्डक्टर  फोइल  एक्ट्ररान  प्लांट  और  कुछ
 अन्य  सुविधाओं  का  स्तर  सुधारने  और  आधुनिकोकरण  के  लिए  एक  रिपोर्ट  1987

 मे ंदी  रिपोर्ट  को  व्यवहार्य  नहीं  पाया  गया  मेकान  ने  196  लाख  रू  की  अनुमानित
 लागत  पर  दो  चरणों  में  केवल  कन्डक्टर  प्लांट  के  पुनरूद्धार  क ेलिए  एक  संशोधित  रिपोर्ट

 1987  में  प्रथम  चरण  में  सभी  एल्यूमिनियम  एलाय  कन्‍्डक्टर  के  1000

 टन  के  उत्पादन  के  लिए  76  लाख  रू  का  भिवेश  अन्तर्निहित  इसको  बाल्को  द्वारा

 कार्यान्वित  किया  गया  लेकिन  उसमें  संचालन  समस्याएं  उत्पन्न  हो  कंपनी  ने अब  कन्डक्टर

 प्लांट को  सुव्यवस्थित  करने  और  उसका  आधुनिकीकरण  करने  के  एक  अन्य  ठेकेदार

 को  टर्न  की  ठेका  दे  दिया
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 देश  में  विद्युत  आपूर्ति  में किस  दर  पर  सुधार

 क्या  देश  में  विद्युत  को  प्रतिव्र्यक्ति खपत  विश्व  के  अन्य  देशों  में  बिजलो  की  खपत

 की  तुलना  मे ंकाफो कम  और

 यदि  तो  यूरोपीय  और  उत्तरी
 अमरीकी  दशों  की  तुलना  में  भारत  में  विद्युत

 को  प्रतिव्यक्ति  ख़पत  को  स्थिति  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्री  (  श्री  पिछल  तोन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  ऊर्जा

 की  आवश्यकता  में  वृद्धि  की  दर  निम्नलिखित  रही

 वर्ष  प्रतिशत  वृद्धि

 विद्युत  की  मांग
 -

 1992-93  5.6
 *  119.  चिन्ता  मोहनः

 श्री  गुमान  मल  1993-94  5.9

 क्या  विद्युत  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः  1994-95  8.9

 पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  विद्युत  को  मांग  में  कितनो औसत-वार्षिक  वृद्धि  उक्त  3  वर्षों  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  निर्प्नालखित

 वर्ष  विद्युत  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  तुलना में
 प्रतिशत  वृद्धि

 1992-93  301  5.0

 1993-94  323  7.5

 1994-95  351  9.3

 और  कर्च  1993-94  के  दौरान  देश  में  विद्युत  की  प्रतिव्यक्ति  खपत
 299  वर्ष  1990,  1991,  और  1992  के  दौरान कुछ  यूरोपीय  और  उत्तर

 अमरीकी  देशों  में  विद्युत  की  प्रतिव्यक्ति  खफ्त  संलग्र  विवरण  में  दर्शाई  गई

 विवरण

 वर्ष  1990  से  1992  के  दौरान  कुछ  यूरोपीय  और  उत्तर  अमरीकी  दे  की  वार्षिक प्रतिव्यक्ति  खपत

 देश  का  नाम ॒॒णज्क

 ४...

 प्तत्पक  छत सरतिव्यक्ति  खपत

 1990  1991

 ह
 1992

 1
 कनाडा  18078  18134  18117

 2.  12056  12197  12160



 अमरीका  में  फर्मਂ

 *120.  श्री सुदर्शन राय  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  अमरीका  में  किसी  नई  फर्मਂ  की  स्थापना करने  संबंधी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी

 प्रश्म  नहीं

 औषध  कम्पनियां

 1063.  श्री  पीयूष  तीरकीः  क्या  रस्सयन  और  उर्वरक्क  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  पांच  में  से चार  औषध  कम्पनियां  रूण  अवस्था  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 देश  का  नाम  प्रतिव्यक्ति  खफ्त

 प्पपमाउग़ा  ह॒फऊऊंठ

 3  इटली  इन कम्पनियों ट्वारा उठाए  4452  4525

 4  स्वीट्जरलैण्ड  7966

 5  5743  5872  5933

 ]  जर्मनी  उपलक्ध  नहीं  6627

 7  फ्रांस  6597  7044

 8  स्वीडन

 भारत  253  270  283

 स्रोत  :  ऊर्जा  वार्षिक  संयुक्त  राष्ट्र  प्रकाशन

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाहो  को  जा  रही

 इन  कम्पनियों  ट्वारा  उठाए  गए  घाटों  का  गत  तीन  वर्षों  क  दौरान  कम्पनीवार  तथा

 वर्षवार  क्‍या  ब्यौरा  और

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  आयातित  औषधियों  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  हलैक्ट्रामिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआडों  से  चार  केंद्रीय
 सरकारी  क्षेत्र  की  औषध  कंपनियों  नामतः  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स

 ,  बंगाल  इम्युनिटो  बंगाल  केमिकल्स  एंड
 और  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  फार्मास्युटिकल्स  को  औद्योगिक

 एवं  वित्तीय  पुनर्मिर्माण  बोर्ड  ने  मुख्य  स्प  से  रूण  घोषित  कर  दिया  इन
 सभी  चार  कंपनियों  के  पुनस्द्वार  योजना  को  बीआईएफआर  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया
 है  और  इसका  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  अन्य  बातों  के  पुनर्द्धार  योजना
 में  उच्च  उत्पादन/बिक्री,  व्यापार  का  अतिरिक्त  जनशक्ति  में  कमी  इत्यादि

 -  का  उल्लेख

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  कंपनियों  की  शुद्धहानि  निम्न  प्रकार
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 करोड़

 का  नाम  1992-93  1993-94  1994-95

 83.44  69.64  69.93*

 7.26  9.50  5.69

 12.74  10.98  6.38

 6.64  6.99  4.38*

 +अनन्तिम

 औषधों  और  भेषजों  के  अनुमानित  आयात  निम्न  प्रकार

 रू

 1992-93  1100

 1993-94  1440

 1994-95  1800

 बंजर  भूमि  क्षेत्र

 1064.  श्री  राजेन्द्र  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अब  तक  ॥॒ वर्षवार  और  कुल  कितने

 हेक्टेयर  बंजर  भूमि  को  हरित  पट्टी  के  अन्तर्गत  लाया  गया

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  हेक्टेयर  भूमि  को  शामिल किया  गया

 इस  अवधि  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  इस  योजना  हेतु  वर्षवार  कितनी
 धनराशि  का  आवंटन  किया  गया

 ह

 इस  संबंध  में  राज्यवार  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 अप्रयुक्त  राशि  का  प्रयोग  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 उठाये  जाने  का  विचार

 ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  भूमि  विकास  में  राज्य  मंत्री

 राव  राम  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत  बंजरभूमि
 सहित  भूमि  को  विभिन्न  श्रेणियों  में  वबनरोपण/वृक्षारोपण  गतिविधि  चलाई  जाती  इस
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गत  त्तीन  वर्षों  क ेदौरान  राज्यवार  और  वर्षवार  कवर

 किया  गया  कुल
 क्षेत्र  संलग्न  |  में  दर्शाया  गया

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत  वमरोपण  वृक्षारोपण  के  लिए
 भौतिक  और  वित्तीय  लक्ष्य  केन्द्र  और  राज्य  योजनाओं  के  अंतर्गत  निधियों  की  उपलब्धता

 के  आधार  पर  वर्ष  दर  वर्ष  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  इस  कार्यक्रम में  बंजरभूमि
 विकास  विभाग  की  योजनाएं  शामिल  है  जो

 न ीचे  दर्शाई गई

 (1)  समेकित  बंजरभूमि  विकास  परियोजना

 (2)  सहायता  अनुदान

 (3)  निवेश  संवर्धन  योजना

 (4)  प्रौद्योगिको  विस्तार  और  प्रशिक्षण

 (5)  बंजरभूमि  विकास  कार्य  बल

 तदनुसार  1995-96  के  लिए  वनरोपण/वृक्षारोपण  के  लक्ष्य  संलग्न  |  |

 में  दिए  गए

 और  20  मूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत  गत  तीन  वर्षो  के

 लिए  आवंटन  और  उपयोग  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  |  |  |  में  दिए  गए

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत  वनरोपण/वृक्षारोपणत
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 गतिविधियों  की  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  ट्वारा  निधियों  के  उचित  तथा  पूर्ण  उपयोग  लिए  निर्यामत  रूप  से  निगरानी  को  जातो

 लिखिते  उत्तर  52

 1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनरोषण/वृक्षारोपण  गतिविधियों  के  लिए  राज्यवार  वर्षवार

 हेक्टेयर  में

 अंकुरण  लाख

 1992-93  1993-94  1994-95

 उपलब्धि  उपलब्धि
 उपलब्धि

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण
 *  क्षेत्र

 क्षेत्र  का  नाम  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि

 भूमि  सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  सार्वजनिक  निजी  भूमि  सहित  सार्वजनिक

 में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  में  पौधरोपण

 हर  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध  प्रदेश  1102.63  47453.00  917.19  34530.00  418.69  44642.00

 2.  अस्णाचल  प्रदेश  5.00  7200.00  5.00  7500.00  7.33  8341.00

 3.  असम  11.80  22486.60  20.76  18144.00  21.46.  .  «  16941.00

 4...  बिहार  180.00  20357.00  190.03  45855.39  32.39  5214.00

 5.  गोवा  27.23  1722.00  33.46  1854.00  20.86  1652.00

 6...  गुजरात  2281.46  64847.00  - 1631.76  7371.66  1566.72  69983.00

 7...  हरियाणा  300.00  34826.00  231.81  33813.00  55.15  31430.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  88.59  31280.00  33.19  32315.00  48.49  ३6500.00

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  64.83  17010.85  42.01  15928.20  33.14  7802.00

 10.  कनटिक  374.38  ३6479.97  274.19  46429.36  559.74  58452.00

 11...  केरल  173.79  17342.70  136.61  3127.69  51.27  14360.00

 12...  मध्य  प्रदेश  600.12  121394.19  '  439.00  125187.19  438.12  135000.00

 13...  महाराष्ट्र  824.97  153621.38  1141.25  100062.17  1339.30  136523.36

 14...  मणिपुर  22.46  8600.00  22.00  6928.00  24.45  7415.00
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 ५  हेक्टेयर  में

 अंकुरण  लाख

 1992-93  1993-94  1994-95

 उपलब्धि  उपलब्धि  उपलब्धि

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र

 क्षेत्र  का  नाम  वितरण  भूमि  बितरण  भूमि  वितरण  भूमि

 सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  निजी  भूमि  सहित  सार्वजनिक

 में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  में  पौधरोषण

 2  3  4  5  6  7  8

 15...  मेघालय  26.58  5148.00  54.88  11684.00  17.10  7575.00

 16...  मिजोरम  5.86  14000.00  16.31  16758.00  23.25  14130.00

 17...  नागालैंड  20.10  4700.00  54.30  2799.00  53.80  1710.00

 18.  उड़ीसा  425.42  74134.85  390.04  78819.00  448.23  64687.00

 19...  पंजाब  85.90  19360.00  51.78  17800.00  34.81  13593.00

 20...  राजस्थान  405.13  66729.00  453.34  67238.00  353.82  88437.00  .
 “

 21. =  सिज्चिम  9.50  8665.38  10.85  3484.82  26.79

 22.  तामिलनाडु  1037.36  113553.10  1124.32  86816.51  1007.30  92561.30

 23.  .  ब्रिपुरा  37.05  15253.00  28.14  8603.54  25.98 |  7171.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  3468.29  100139.26  2929.00  83723.24  3015.00  72025.00

 25...  पश्चिम  बंगाल  802.00  50000.00  800.00  38200.00  1118.35  41285.00

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  5.33  3200.00  5.00  3488.67  5.00  3506.80

 द्वीप  समूह

 27...  चण्डीगढ़  0.28  430.20  0.05  8.00  450.00

 28...  दादर  और  नागर  हवेली  7.90  518.00  12.82  894.60  14.39  788.50
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 हेक्टेयर  में

 अंकुरण  ला

 1992-93  1993-94  1994-95

 उपलब्धि  उपलब्धि  उपलब्धि

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र

 क्षेत्र  का  नाम  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि

 हु  सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  सार्वजनिक  निजी  भूमि  सहित  सार्वजनिक

 में  पौधरोषण  में  पौधरोपण  में  पौधरोपण

 त  2  3  4  5  6  7  8

 29...  दमन  और  दीव  1.14  83.34  0.94  62.00  1.03  47.00

 30...  दिल्‍ली  41.60  1512.70  43.51  1740.40  42.21

 31.  लक्ष्यट्वीप  3.36  50.00  4.27  54.20  4.30  61.00

 हा  32.  पान्डिचेरी  10.01  128.00  0.60  126.53  2.18  131.30

 12450,87  1062225.52  11097.61  963888.17  10810.65  984102.05  वि
 हे

 -  »  अन॑तिम

 विवरण  -।  |  कि

 1995-96  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत  राज्यवार

 हेक्टेयरमें

 अंकुरण  लाख

 |
 बीजाकुर  वितरण  भूमि  सहित

 भूमि  पर  पौधरोपण  सार्वजगकि

 ७७.4.  न  न  2  3  4
 2  3  4

 ७-७-७७८--"-"ल्‍"शेश"शशशणशशशशशशणशशणणणणणशाणणनाणणणणणणणणणआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआााााामााााााााा  आकलन  ई
 आंध्र  प्रदेश  45000.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  7.00  9078.00

 लक  दी  न  लक  शशि  शनि
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 नि  हेक्टेयर  के

 अंकुरण  लाख

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  लक्ष्य  क्षेत्र

 बीजाकुर  वितरण  भूमि  सहित

 भूमि  पर  पौधरोपण  सार्वजकि

 2  3  4

 3.  असम  2750  27500.00

 4.  बिहार  825,00  55000.00

 5.  गोवा  38.50  2090.00

 6.  गुजरात  1650.00  59400.00

 7.  हरियाणा  250.00  29700.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  22.00  26200.00

 9.  जम्मू  और  काश्मीर  60.00  22000.00

 10.  कर्नाटक  495.00  52800.00

 11.  केरल

 ह
 330.00  17600.00

 12.  मध्य  प्रदेश  495.00  148500.00*

 13.  महाराष्ट्  1100.00  133100.00*

 14.  मणिपुर  33.00  11000.00

 15.  मेघालय  82.50  22000.00

 16.  मिजोरम  22.00  19800.00

 e
 17.  जागालैंड  82.50  8250.00

 18.  उड़ीसा  330.00  79200.00
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 हेक्टेयर  के

 अंकुरण  लाख

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  लक्ष्य  क्षेत्र

 बोजाकुर  वितरण  भूमि  सहित

 भूमि  पर  पौधरोपण  सार्वजकि

 1  2  3

 19.  49.56  18700.00

 20.  राजस्थान  330.00  86900.00

 21.  सिक्किम  22.00  10120.00

 22.  तामिलनाडु  1100.00  82500.00

 23.  त्रिपुरा  23.65  8500.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  2000.00  101200.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  833.80  41800.00

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  समूह  द्वीप  5.00  3300.00

 27.  चंडीगढ़  0.00  495.00

 28.  दादर  और  नागर  हवेली  15.95  1100.00

 29.
 दमन  और  दीव  हि  1.10  165.00

 30.  दिल्ली  15.00  500.00

 31.  लक्ष्यट्रीप  4.51  66.00

 32...  पौण्डिचेरी  4.40  220.00
 ॥॒

 कुल  11354.91  1123784.00

 फक  क  सिड्ेॉेहेॉनाँाआणण/णपएणक्‍क्‍कअकक्‍अइॉइ्इ्इंइणओणओओआओआओनननओओओओ  ऑचअघ  ज  ल  अ  अ  ७  ल  ः/ःॉॉ७क्‍:  जरक्‍कक्‍सस9इणक़िुचतिियीय-यी;ज  जन

 *  खाहा  रुप  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  जारी  रखे  जाने  के  आधार  पर  लक्ष्यों  को  और  अधिक  संशोधित  किए  जाने  की  संभावना
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 » 8  .  विवरण  —|1|  ||

 से  १994-95  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनरोपण/वृक्षारोपण  भतित्रिध्रियों  क ेलिए  निधियों  का  राज्यवार  आधंटन  और  उपयोग

 ।  लाख

 ;  क्रमांक  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  1992-93  1993-94  1994-95

 त  2  3  4  5  6  7  8

 का  ५  बन 1.  आंष्र  प्रदेश  .  2510.52  3671.15  3324.70  1966.49  2579.47

 $  2...  अस्णाचल  प्रदेश  434.55  429.23  511.00  1078.53  1324.00  488.80

 3.  असम  1520.00  703.13  1247.00  -  267.69

 4...  बिहार  2112.46  1864.70  3381.46  1533.87  4715.60

 5.  गोवा  156.95  128.23  150.80  149.64  154.66  आर

 6.  गुजरात  6713.93  6663.94  6684.04  7367.54  6881.12  आर

 7.  हरियाणा  4576.57  3940.35  3777.40  4112.20  3669.10

 ‘
 8...  हिमायल  प्रदेश  4746.00  4536.73  6063.13  4429.36  हि

 ।
 9.  जम्मू  और  काश्मीर  1795.95  931.55  1108.02  -  कि  न

 हि
 10.  कर्नाटक  6157.87  5844.53  7548.06  8316.61  11513.51  कि

 हि  ;

 11.  केरल  1215.00  1261.15  695.05  300.00*  330.00*  हि

 हा  12.  मध्य  प्रदेश  5512.96  5884.01  7350.68  5266.36  5800.98  हर

 }
 ४.  13.  महाराष्ट्र  7624.11  6321.10  8936.45  9044.30  9525.86  हि

 रू  हु

 |

 14.  मणिपुर  573.65  308.55  284.49*  482.98  542.61

 a

 $
 1s:  मेघालय  1164.07  1196.93  1084.20  -  आर  कि

 16...  मिजोरम  870.00  980.55  906.09  936.14  927.44  ५
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 लाख
 _रर्््फ्फ्फ्फ्ऋचऋख़खञखञखञख्ख्ख<र्रख्खच्खञख़्ख्ख<ू्ख़रखय़य्ख़ऑखफऊखर्ख्ख्खफख्फ्फखरऊखफऊफऊफऊफऊक्‍ 5ऊफऊ+</उक्‍<क्‍ऊऋऊउऊ  ऊ  ऊउऊञऑथअऊउआ  उऊआ  उआ  उआ  उआछछछआछजछजछज+छजछछछआऋ

 क्रमांक  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  उपयोग आबंटन  उपयोग  आबंटन

 आबंटन  उपयोग  आबंटन  उपयोग  आबंटन  उपयोग

 17...  2  3  4  5  6  7  8

 18.  गागालैंड  4208.00  69.45  4069.59  624.46  744.00  श

 19.  .  उड़ीसा  4208.00  3842.85  4069.59  1015.22  978.35  कि

 20...  पंजाब  9583.00  9390.41  12550.44  2883.37...._  908.35  हि

 20...  राजस्थान  9583.00  436.60  364.82  =  हि

 22...  सिन्षिम  383.87  436.60  5199.39  -  ४

 22...  तामिलनादु  4640.70  978.15  1163.63  9849.80  8868.00  हि

 23.  पब्रिपुरा  6790.16  9174.84  9043.33  8144.42  1298349  भर

 24...  उत्तर  फ़रदेश  2880.00  3618.21  9043.33  4250.74  3057.27  ल्‍

 25...  पश्चिम  बंगाल  2880.00  112.97  2098.30*  4250.74  3057.27  132.02

 26...  अण्डमान  और  निकोबार  30.00  39.00  170.00  50.00  45.00
 ट्वीप  समूह

 27...  चंडीगढ़  30.00  39.00  200.00  50.00  45.00

 28...  दादर  और  नागर  हवेली  97.20  15.00.  200.00  14.77  22.50  हि

 29...  दमन  और  दीव  281.00  193.25  197.00  218.03  22-50  कि

 30...  दिल्‍ली  16.00  16.00  16.50  हि

 32.  लक्ष्यट्वीप  91.33  106.81  131.00  -  ५,

 32...  पाण्डियेरी  79288.02  79811.64  90177.14*  69.50  92.00  कर

 योग 79288.02 82090.24*._ 620.82
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 1065.  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणीः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आर्थिक  और  सांस्कृतिक

 क्षेत्रों  में जापान  के  साथ  भारत  के  संबंधों  को  बढ़ाने  क ेलिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 उक्त  अवधि  के  दौरान  जापान  और  भारत  के  कितने  उच्च  स्तरीय  सरकारी  और

 गैर-सरकारी  व्यापार  शिष्ट  मंडलों  ने  परस्पर  देशों  की  यात्रा

 भारत  और  जापान  में  जापानी  समकक्षों  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के  क्षेत्र

 में  भारत  के  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  आमंत्रित  करमे  के  लिए  क्या  कदम  प्रस्तावित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  व्यापार  और  उद्योगों  के  विषय  में  जानकारी

 के  प्रसार के  लिए  टोक्यो  में  एक  भारत  निवेश  केन्द्र  और  सूचना  केन्द्र  खोलने  जैसी  मूलभूत

 सुविधाओं में  सुधार  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 (1)  -  मंत्रिस्तरीय

 1993  जापान  के  लिए

 1...  श्री  साल्वे  ऊर्जा  मंत्री  5
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 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  से  भारत  के  प्रधान  मंत्री  ने  1992

 में  जापान  की  यात्रा  की जिसके  परिणाम  स्वस््य  जापान  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों का  विस्तार

 सितंबर  1995  में  विदेश  मंत्री  कौ जापान  की  यात्रा  से  उच्च  स्तरीय  वार्ता  पुनः  आरम्भ

 पिछले  तीन  बर्चों  के  दौरान  मंत्रिस्तरीय  अनेक  यात्राओं से  आर्थिक  सुधारों  एवं  उदारीक  रण

 की  नीति  के  बारे  में  जागल्‍्कता  और  समझबूझ  बढ़ी

 सरकारी  एवं  व्यवसायिक  स्तरों  पर  प्रदान  से  ट्रिपक्षीय  सहयोग

 सुदृढ़  करने  की  प्रक्रिया  में  और  मदद  मिली  विवरण  में  दिया  गया  जापान

 सहित  संयुक्त  उच्चैमों  एवं  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  संबंध  में  भारत  सरकार  द्वारा  अपनायी

 गई  नीति  स ेसमय-समय  पर  अवगत  कराया  जाता  रहा

 और  (७).  इस  संबंध  में  संगत  सूचना  टोक्यो  स्थित  भारतीव  राजदूतावास  के

 वाणिज्यिक  एवं  सूचना  स्कन्धों  के  माध्यम  स ेतथा  ओसाका  स्थित  भारत  के  प्रधान

 कोंसलावास  द्वारा  और  व्यापार  एवं  उद्योग  चैम्बरों  तथा  एसोसिएशनों  सहित  सरकारी  एवं

 गैर-सरकारी  निकायों  के  साथ  परस्पर  क्रियाकलाप  के  जरिये  प्रदान  की  जाती  इस

 प्रकार  की  सूचना  अन्य  के  अलावा  समाचार  प्रैस  विज्ञप्तिपों  भाषा

 में  जारी  विज्ञप्तियों  के  माध्यम  से  तथा  भारत  विषयक  आयोजित

 शिष्टमंडलों  का  प्रदान  करके  तथा  फ्रदर्शनियां  आयोजित  करके  प्रदान  की  जाती

 फिलहाल  जापान  में  भारत  निवेश  केंद्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विवरण

 हारा

 1.  श्री  उप  मंत्री  अन्तर्राष्टीय  व्यापार  और  उद्योग

 2...  मनमोहन  वित्त  मंत्री  2.  श्री  कुनीहीको  उप  विदेश  मंत्री

 3.  श्री  जाफर  रेलवे  मंत्री

 4.  कैप्टन  सतीश  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री

 3994.
 _  फ

 9१%
 ऋञ  ञऋञ  ऋ  ऋञऋञझञऋञ  ञऋ#ऋ_ऋ£ऋ#ऋ£ञऋ£ऋ£ऋ£ऋ£ऋ£ऋऔऑऔऔ

 श्री कमल नाथ पर्यावरण और वन मंत्री 2. बलराम कृषि मंत्री 3. श्री संचार राज्य मंत्री 4... ओर श्रम मंत्री 5... श्री गुलाम नबी नागर विमानन और पर्यावरण मंत्री श्री शीजो संसदीय उपमंत्री 2. श्री तोश्टिक भूतपूर्व प्रधान जापान 3. श्री शीजो जापानी संसदीय विदेश उप मंत्री
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 1995.  1995
 अवकनत  ईवसईस  नीली  न  नमन  नननननननननिनीनीननन  नमन  नव  नमन  नमन  नमक  मनन  >>  धो  फफ उप

 श्रीमती  कृष्णा  साही  उद्योग  मंत्री  एवं  भारी  4.  श्री  रियातरो  अन्तर्राष्रीय  व्यापार  और  उद्योग  मंत्री

 2.  श्री  रंगरयाय  जल  संसाधन  मंत्री  तथा  सांसद  मुख्य
 श्री  सुभाष  यादव  2.  वित्त  उप  मंत्री

 3.  श्री  प्रणव  मुखर्जी  विदेश  मंत्रालय  तथा  3.  परिवहन  उप  मंत्री

 विदेश  सचिव  श्री  सलमान  हैदर

 4.  उप  विदेश  मंत्री

 4...  श्री  गुलाम  नज्गी  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री

 5.  उप  विदेश  मंत्री

 5.  श्री  उर्जा  मंत्री  (

 €.  श्री  अन्तर्राष्टीय  व्यापार  और  उद्योग  मंत्री

 6...  श्री  जगदीश  टाइटलर  कोयला  राज्य  मंत्री  +

 7...  श्री  कस्णाकरण  उद्योग  मंत्री

 8.  श्री  संतोष  मोहन  देव  इस्पात  मंत्री

 (11)  गैर  सरकारी  शिष्टमंडलों की  विस्तृत  सूची  फिनिशिंग  1993  का  आयोजन

 4993  नवम्बर  स्थायी  समिति  के  अध्यक्ष  और  तोशिवा  निगम  के

 |
 ह

 वरिष्ठ  श्री  कडरानो  के  मेतृत्व में  एक
 अप्रैल  श्री  पूर्व  वाणिज्य  मंत्री  ने  आई  जे  वी  सी  सी  शिष्ट  मंडल  ने  आई  जे  बी  सी  सी

 की  24  वीं  बैठक  में भाग  लेने  के  लिए  जापान  की  16  वीं  स्थायी  समिति  में  भाग

 की यात्रा

 नवम्बर  बैंक  आफ  टोक्यो  के  सलाहकार  श्री  मात्समोतो  ने

 मई  कॉयर  बोर्ड  से  एक  तीन-सदस्पीय  शिष्ठमंडल  ने  विश्व  आर्थिक  जेनेवा  और  दि  सी  आई
 जापान  में  कॉयर  उत्पादों  के  निर्यात  की  संभावनाओं  भारत  द्वारा  आयोजित  इंडिया  फोरम  मीटिंग  में  भाग
 का  पत्ता  लगाने  के  लिए  जापान  की  यात्रा  लेने  के  लिए  भारत  की  यात्रा

 जून  आई  टी  पी  ओ  ने  ओसाका  में  14  वां  इंडिया  गारमेंट  दिसम्बर  जापान  आटो  पार्टस  इन्डस्ट्री  एसोसिएशन  द्वारा
 कैशन  एल्फेरीज  फेयर  का  आयोजन  प्रायोजित  सदस्यीय  शिष्टमंडल  ने  आटो

 में  भाग  लेने  के  लिए  भारत  की  यात्रा
 अगस्त  उच्च  किस्म  के  प्रबंधन  सेमिनार  के  लिए  सी  आई  आई

 से  एक  35  सदस्पीय  शिष्टमंडल ने  जापान  की  यात्रा

 दिसम्बर  आई  जे  बीसी  सी  ने  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  भारत  में  उपलब्ध
 व्यक्साय  अक्सरों पर  अध्ययन करने  के  लिए  एक

 अगस्त-सितम्बर  आई  टी  पी  ओ  ने  टोक्यो  में  चौथा  इंडिया  होम  सर्वेक्षण  मिशन  प्रायोजित
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 सितम्बर

 'फरवरी/मार्च

 13  1917

 जापान  कमेटी  आफ  जापान  बिजनेस

 कारपोरेशन  कमेटी  के  अध्यक्ष  श्री  एमी यमाशिता  के

 नेतृत्व  में  इक्रामिक

 दूसरा  ऊर्जा  सर्वेक्षण

 श्री  इतोफू  उप-अध्यक्ष  के  अन्तर्गत

 श्रो  सेकोजना  अध्यक्ष  फयूजीत्सू

 इटेबटबनकी  और
 दूरसंचार

 संबंध  मस्‍्वेनी
 सिहमं

 श्री  जेट्रो  के  नेतृत्व  में

 10  संयुक्त  उद्यमों  का  पता  लगाने  के  लिए  मल्येनी

 कारपोरेशन

 निवेश  अवसरों  का  पता  लगाने  के  लिए  कंकेरियन

 शिष्टमंडल  ।

 मिटी-एम  ई  वार्ता

 इंडस्ट्रीयल बैंक  आफ  टोक्यो  द्वारा  प्रायोजित

 श्री  उतादा  उपाध्यक्ष  कैंदनरेन  के  मेतृत्व  में  केदनरेन

 श्री  उप  अध्यक्ष  द्वारा  सकूरा  बैंक

 वित्त  के  पूर्व  उप  मंत्री  श्री  चौनों  के  नेतृत्व  में  सोसाइटी
 आफ  मार्डनाइजेशन  का

 लिखित  उत्तर  70

 आर्थिक  और  तकनीकी  सहयोग  संबंधी

 भारतीय  जापान  व्यापार  सहकारी  समिति  श्री

 अरुणाबलम  के  नेतृत्व  में  40  सदस्यीय  भारतोय

 क्रेता-विक्रेता  सम्मेलन  के  लिए  प्राण  तलवार  के

 नेतृत्व  में  16  सदस्यीय  आटोमेटिव  कम्पोभेन्टस

 मैन्युफैक्वरर्स

 भारत  जापान  अध्ययन  समिति-द्विपक्षीय

 जिसमें  आर्थिक  संबंधों  का  विस्तार  शामिल

 लिए  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  अध्यक्ष

 श्री  वसन्त  साठके  मेतृत्व  में  भारतीय
 |

 जापानी  फोड  मिल  एसोसिएशन  के  साथ  चर्चा  के

 लिए  स्राल्वेंट  एक्सट्रैक्टर्स  एसोसिएशन  से  6  सदस्यीय

 श्री  सह-अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में  40  सदस्यीय

 सोफ्टवेयर  और  ईलैक्ट्रानिकलै

 श्री  केनीयी  ओहमे  के  नेतृत्व  में  40  सदस्यीय

 सोफ्टवेयर  और  इलैक्ट्रानिकी

 पूर्व  मिटी  उप  मंत्री  श्री  यागो  के  नेतृत्व  में
 35  सदस्यीय

 छोटे  और  मझौले  उद्यमों  का

 क्षेत्र  से भिन्न  120  वरिष्ठ  अधिकारी

 नवम्बर/दिसम्बर  उप  मंत्री  मिटी  के  नेतृत्व  में  मिटी  अध्ययन

 कम्पनियों  पर  बकाया  धनराशि

 1066.  श्री  सोमजीभाई  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  उनके  मंञालय  ने  औषध  मूल्य  समकरण  खाते  के  अनुर्प
 लगभग  200  औषधि  कम्पनियों  को  अपनी  बकाया  घनराशि  चुकाने  के  लिए  नए  नोटिस

 जारी  किये

 यदि  तो  इन  बकाया  धनराशि  का  कम्पनी-वार  ण्यौरा  क्‍या
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 इन  बकाया  धनराशि के  भुगतान  के  संबंध  में  औषध  कम्पनियों  की  प्रतिक्रिया
 क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  बकाया  धनराशि  कौ  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और

 कम्पनी-वार  अब  तक  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई

 रखाथन
 तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रामिकी  विभाग  और

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआड़ों  से  औषध

 कंपनियों  को  देयताओं  की  राशि  के  मामले  की  उच्च  न्यायालय  के  सेवा  निवृत्त  जज  की

 अध्यक्षता  में  गठित  तीन  सदस्यीय  समिति  द्वारा  पुनरीक्षा  की  जा  रही

 पत्तमों  पर  भौड़भाड़

 1067.  श्री  सनत  क्रमार  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  जल  माल  वाहक  यातायात  में तेजी  से  वृद्ध  के  कारण  कलकत्ता  तथा  हल्दिया

 पत्तनों  पर  भीड़  भाड़  हो  रही

 क्‍या  अभी  हुगली  के  बालू  के  ढेर  में  प्रतीक्षा  सूची  काफी  परेशान  करने  वाली

 होती

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  बढ़ते  मालवाहक  यातायात  की  समस्या  से  निबटने

 के  लिए  कलकत्ता  तथा  हल्दिया  पत्तनों  पर  अतिरिक्त  बर्थ  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारंण  हैं  तंथा  किस  तरह  आगमी  दो  से  तीन  वर्षों  तक

 बालू  के  ढेरों  में  भीड़भाड़  का  स्तर  रोके  जाने  का  विचार

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 और  जी  कलकत्ता  और  हल्दिया  पत्तनों  पर  बर्थों  कौ  अनुपलब्धता  के  कारण

 हुगली  के  बालू  के  ढेरों  में  प्रतीक्षा  समय  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 मोटस्थान  1988

 1068.  श्री  राजनाथ  सोनकर  क्या  भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  22  1993  को  हुई  परिवहन  विकास  परिषद  की  बैठक में  यह
 '

 निर्णय  लिया  गया  था  कि  मोटर  यान  1988  की  धारा  7  के उप-खंड  3  के

 अंतर्गत  सूचीबद्ध  श्रेणियों को  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  की  अनुमति  प्रदान  करने  हेतु कोई

 4  1995  लिखित  उत्तर  72

 सीमा  नहीं  निर्धारित की  जानी  चाहिए  और  इसके  स्थान  पर  किसी  अन्य  श्रेणी के  व्यक्तियों

 को  राज्य  सरकारों  द्वारा  वरीयता  देने  हेतु  धारा  71  (iii)  के  उपबन्ध  में  उपखण्ड

 जोड़ा  जाना

 यदि  तो मोटर  यान  1988  में  तदनुल्‍्प  संशोधन  न  किये  जाने

 और  राज्य  सरकारों  जैसे  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  की  सरकार  द्वारा  धारा  7  के उपखंड

 3  के  अन्तर्गत  सूची  बद्ध  श्रेणियों  को  वरीयता  दिया  जाना  बरकरार  रखने  के  क्या  कारण
 और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
 जी

 तथा  परिवहन  विकास  परिषद  की  सिफारिशों  के  अनुसार  धारा  7  की

 उप  धारा  3  के  खंड  के  अंतर्गत  1994  के  संशोधन  विधेयक  संख्या  54  के  तहत  अन्य

 श्रेणी  के  व्यक्तियों  को तरजीह  देने  के लिए  दिनांक  4.11.94  से  एक  उप  खंड  जोड़ा  गया

 है  जो  निम्न  प्रकार

 "(1५)  व्यक्तियों  की  अन्य  कोई  श्रेणी  अथवा  वर्ग  जिसे  राज्य  सरकार  लिखित  रूप

 में  दर्ज  किए  जाने  वाले  कारणोंवश  आवश्यक

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  लोकतंत्रीकरण

 1069.  श्री  सुदर्शन  राय  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  लोकतंत्रीकरण  हेतु  कोई  प्रस्ताव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (१)  ऐसे  प्रस्तावों  पर  अन्य  सदस्य  देशों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  से  संयुक्त  राष्ट्र  के अनेक  सदस्य  राज्यों
 सहित  भारत  मे  सुरक्षा  परिषद  को  पुनर्गठत  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  संयुक्त  राष्ट्र
 महासभा  के  एन्डेंडਂ  कार्यदल  में  इस  पर  चर्चा  की  जा  रही  पुनर्गठन  में  सुरक्षा
 परिषद  के  विस्तार  और  लोकतंत्रीकरण  के  प्रस्ताव  शामिल  इन  प्रस्तावों के  लिए
 व्यापक  समर्थन

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  उपयोगिता  प्रमाणपत्र

 1070.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठकः  क्या  ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रौ  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः  हे
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  प्राप्त  धनराशि

 के  संबंध  में उपयोगिता  प्रमाणपत्र  भेजने  में  विलम्ब  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण

 ग्रामीण क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरौबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 और  राज्य  सरकार  को  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्‍्तर्गत/सहायता  के  केन्द्रीय

 अंश  को  वर्ष  में  दो  किस्तों  में  रिलीज  किया  जाता  राज्य  सरकार  को  पहली  किस्त  बिना

 किसी  पूर्व  शर्तों  क ेरिलीज  की  जाती  जिलों  को  केन्द्रीय  निधियों  की  दूसरी  किश्त  राज्य

 के  अनुरोध  पर  निर्धारित  प्रोफार्मा  में  रिलीज  की  जाती  रिलीज  के  समय  जिला  ग्रामीण

 विकास  एजेंसियों  द्वारा  निर्धारित  शर्तें  पूरी  करनी  होती  है  जिसमें  आवेदन  के  समय  उनके

 पास  उपलब्ध  कुल  निधियों  के  50  प्रतिशत  उपयोग  तथा  उस  समय  तक  प्रयुक्त  किए  जा

 चुकी  राशि  के  लिए  उपयोगिकता  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करना  शामिल  जहां  तक

 प्रदेश  क़ी  प्रश्न  ट्वितीय  किश्त  के  लिए  प्रस्ताव  तब  भेजे  जाएंगे  जब  उनके  द्वारा  निधियों

 का  50  प्रतिशत  उपयोग  कर  लिया

 शुजरात  में  रासायनिक  संयंत्र

 1071.  श्री  राठवाः  क्या  रसायन  और  उर्॑रक्क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विशेषतः  गुजरात  में  कुछ  रासायनिक  संयंत्र
 रूण  हो  गये

 यदि  तो क्या  सरकार  का  इन  इकाइयों  को  अधक्न  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इन  इकाइयों  का  निजीकरण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रसायन  तथा  उरव॑रक्क  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इल्ैक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआड़ों  से  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  का  रसायन  क्षेत्र  का  कोई  उपक्रम

 एस  स्तनण  नहीं  हुआ  यद्यपि  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  दो  उपक्रम

 अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  फ्लूरोकार्बन  लिमिटेड  एफ  तथा  सदर्न  पेस्टिसाइड्स

 क्रारपोरेशन  लिमिटेड  पी  ई  को  द्वारा  इस  अवधि  के  दौरान  रूण

 घोषित  किया  गया  है  और  रूण  उद्योग  कंपनी

 1985  के  उपबन्धों  के  अनुसार  उनके  पुनरस्द्वार  पर  विचार  कर  रहा

 13  1917  लिखित  उत्तर  है|

 भारतीय  ग्रामौण  वित्तीय  विकास  निषम

 1072.  मुमताज  अंसारीः  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजनार  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  ग्रामीण  वित्तीय  विकास  निंगम  का  गठन  किया

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कार्यालय  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  कहां  स्थित
 और

 निगम  के  मुख्य  कार्य  क्‍या

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदौय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 और  प्रश्न  नहीं

 उड़ीसा में  मैंगगीज  और  क्रोमाइट  अयस्क

 1073.  श्री  गोपीनाथ  गजपतिः  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  मैंगगीज  और  क्रोमाइट  अपस्क  के  कुल  भंडार  का

 आकलन  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  खनिज  संसाधनों  का  उपयोग  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरघर  गमांग)ः

 1.4.1990  को  की  खनिज  सूची  के  अनुसार  उड़ौसा  के  विभिन्न
 जिलों  में  मैंगगीज  और  क्रोमाइट  के  भण्डार  निम्नलिखित

 मैंगनीज  अयस्क  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  और  सम्बलपुर
 जिलों  में  मैंगनीज  अयस्क  का  कुल  40.84  मिलियन  टन  वसूली  याग्य  भण्डार

 होने  का  अनुमान  जिसमें  से  4.79  साबित  7.61  सम्भावित  और  28.44

 सम्भव  भण्डार

 क्रोमाइट  उड़ोसा के  खेनकानल  और  क्योंझर  जिलों  में  86.39

 कक
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 क्रोमाइट का  कुल  वसूली  योग्य  भण्डार  होने का  अनुमान है  जिसमे ंसे  27.07

 30.66  सम्भावित  और  26.66  सम्भव  भण्डार

 1993  में  घोषित  नई  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  के  क्रोमाइट  उन  13

 खनिजों में  से  एक  है  जिसे  अनारक्षित  कर  दिया  गया  है  और  गवेषण  और  विदोहन  के  लिए

 निजो  क्षेत्र  क ेलिए  खोल  दिया  गया

 निजी  क्षेत्र  में  विद्युत  उत्पादन

 1074.  श्री  शिव  चरण  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निजी  क्षेत्र  में  विद्युत
 परियोजनाओं  को  लगाए  जाने  से  संबंधित  मुद्दों  को  समीक्षा  हेतु  एक  विशेष  समिति  का  गठन

 किया  और

 यदि  तो  समिति  के  गठन  और  कार्यकरण  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  और  सरकार

 ने  बैकल्पिक  टैरिफ  ढांचों  का  अध्ययन  करने  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  न्यूनतम  लागत

 पर  विद्युत की  उपलब्धता  के  अंतिम  उद्देश्य  के साथ  किसी  प्रकार  के  परिवर्तन  का  सुझाव

 जो आवश्यक  हो

 गठन  का  ब्यौरा  निम्नवत

 के  लिए  एक  अर्न्त:ःमंत्रालय  समिति  का  गठन  किया  समिति  के

 (1)  विद्युत  मंत्रालय  अध्यक्ष

 (2)  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  सदस्य

 (3)...  सलाहकार  योजना  आयोग  सदस्य

 (4)  वित्त  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 (5).  संयुक्त  सचिव  विद्युत  सचिव

 पंचायत  चुनाव

 1075.  श्री  परसराम  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  दताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 किन-किन  राज्यों  में  पंचायतों ने  कार्य  करना  आरंभ  कर  दिया

 क्या  केंद्रीय  सरकार  ने  पंचायती राज  संस्थाओं  के  मार्गदर्शन  और  उनके  द्वारा
 अच्छे  उपाय  किये  जाने  के  लिए  राज्यों  को  निर्देश  जारी  किये  और

 4  1995

 यदि  हा  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? “3

 ज्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 उत्तम  भाई  हारजीभाई  पंचायतों  के  गठन  के  लिए  चुनाव

 हिमाचल  उडीसा  और  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में  होते  जिला  परिषदों  के

 चुनाव  केवल  गोवा  और  मणिपुर  राज्य  में  होने  बाकी  अन्य  जहां  संविधान

 भाग  9  के  प्रावधान  लागू  होते  ने पंचायतों  का  विधिवत  गठन  कर  लिया

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  पंचायती

 राज  संस्थाओं  को  कार्यों  और  पंचायतों  संबंधी  अधिकार  सौंपने  में  उनके  मार्गदर्शन

 हेतु  सौंपे  जाने  वाली  शक्तियों  और  कार्यों  की  एक  सुझावात्मक  रूपरेल्ला  परिचालित  की

 बिहार  के  ग्रामीण  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंपेयजल  की  आपूर्ति
 ह

 1076.  श्री  राम  टहल  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  -
 कृपा  करेंगे  किः

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौराग  बिहार  के  ग्रामीण  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों
 में

 पेयजल  आपूर्ति  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  तथा  इस  संबंध  में  क्या  लक्ष्य  प्राप्त

 किए

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पेयजल  समस्या के  समाधान  के  लिए  क्या
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 °

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  क्रे  कितने  गांवों  में  जल  को  सुविधा
 प्रदान  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  क ेआदिवासी  '

 क्षेत्रों  सहित  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  हेतु  निर्धारित  27326  गांवों  के  लक्ष्य
 की  तुलना  में  पूर्णतः  अथवा  आंशिक  तौर  पर  कवरेज  के  स्प  में  वास्तविक  उपलब्धि  26955
 गांव

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  अर्थात  1992-93
 से  1994-95  तक  के  दौरान  बिहार  में  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  हेतु  20964  गांवों/बसावयें
 को  कवर  करने  का  लक्ष्य  जिस्रकी  तुलना  में  पहले  तीन  वर्षो  क ेदौरान  1994-95  तक
 वास्तविक  उपलब्धि  15903  गांव/बसावटै  1995--96  के  दौरान  17621  बसावटों
 में  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  30.9.1995  तक  2374  बसावटों में  पेयजल

 सुविधाएं  मुहैया  कराई  गई

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  (1996-97)  7)  के  लिए  अभी  तक  कोई  लक्ष्य  नि

 निर्धारित  नहीं  किया  गया
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 शहरे  समुद्र  में  मछली  पक्रड़ने  संबंधी  कानून

 1077.  श्री  सुधीर  सावन्तः  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  गहरे  समुद्र  में  चोरी-छिपे  मछली  पकड़ना  रोकने  के  लिये  राष्ट्रीय  स्तर

 कोई  कानून  बनाने  का  विचार  किया  जा  रहा

 क्‍या  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  संबंधी  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  देश
 में  कोई  संगठन  विद्यमान

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  के  में  चोरी-छिपे  मछली  पकड़ते

 हुए  पकड़े  गये  लोगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 पकड़े  गये  इन  लोगों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  मंग्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सिंह  भारतीय

 जल  में  विदेशी  घ्वज  वाले  जलयानों  द्वारा  चोरी-छिपे  मछली  पकड़ना  रोकने  के  लिए  भारत

 का  सामुद्रिक  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मत्स्यन  का  1981  पहले

 से  लागू

 तटरक्षक  बल  भारतीय  जल  में  इस  अधिनियम  को  लागू  करता

 एक  जनवरी  1993  स  28  नवम्बर  1995  के  दौरान  चोरी-छिपे  मछली  पकड़ते

 कुल  97  विदेशी  मत्स्यन  जलयानों  को  1247  व्यक्तियों  समेत  पकड़ा  गया

 भारतीय  जल  में  अप्राधिकृत  रूप  स ेमछली  पकड़ते  पाए  गए  विदेशी  ध्वज  वाले

 जलयगानों के  मालिकों  के खिलाफ  अदालत  में  मुकदमा  चलाया  जाता  है  और  आगे  की  कार्रवाई

 भारत  का  सामुद्रिक  क्षेत्र  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  तहत  अदालत  द्वारा  लिए  जाने  वाले

 निर्णयों  के अनुसार  की  जाती

 बसों  के  क्रिराए

 1078.  श्री  अमर  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी है  कि  बस  में  8  तक  की  यात्रा

 करने  के  लिए  एक  यात्री  को  2  रूपए  का  टिकट  लेना  होता

 यदि  तो  क्‍या  वह  यात्री  दोबारा  ।  रूपए की  टिकट  लेकर  10  तक

 की  यात्रा  कर  सकता
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 यदि  तो  यात्रियों  से  9  से  10  के  बीच  यात्रा  करने  के  लिए  3  रूपया

 किराया  लेगे  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  इन  विषमताओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  कदम
 उठाने  का

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
 जी

 से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  निदेशक  मंडल ने  दिनांक  29.11.95  को

 हुई  अपना  बैठक  में  वर्तमान  भाड़े  ढांचे  में  विसंगति  के  मामले  पर  विचार-विमर्श  किया

 से  सिफारिश  प्राप्त  होमे  पर  सरकार  इस  मामले  की  जांच

 अमरीका  के  साथ  किए  गए  समझौता  ज्ञापन

 1079.  श्री  चन्द्रेश  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विद्युत  मंत्री  ने  1995  में  अमरीका  का  दौरा  किया

 यदि  तो  दौरे  का  उद्देश्य  क्या

 दौरे  के  दौरान  समकक्ष  के  साथ  हुए  समझौतों  और  समझौता

 ज्ापनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इनके  अनुपालन  की  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए जा  रहे

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला

 निजी  विदेशी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  भारतीय  निजी  विद्युत  कार्यक्रम
 के  संबंध  में  संदर्शी  अमरीकी  निवेशकों  के  मन  से  भय  को  दूर  निम्नलिखित  सम्मेलनों  .

 में  भाग  लेते  समय-दौरे  का  उद्देश्य

 (1)  काउंटर  गारंटी  के

 (2)  भारत में  विद्युत  परियोजनाएं-लाभप्रद  साझेदारी  तथा  वित्तीय  और

 (3)  भारतीय  विद्युत  पर  छठवां  वार्षिक  स्वतंत्र

 दौरे  के  दौरान  किसी  समझौते  और  समझौता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं
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 [

 भोपाल गैस  दुर्घटना

 1080.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  स्सायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल गैस  दुर्घटना  के  संबंध  में  अब  तक  कितने  न्यायालयों  की  स्थापना  की

 गई  है  तथा  चालू वर्ष  के  दौरान  कितने  न्यायालयों  की  स्थापना  किये  जाने  की  संभावना

 इन  न्यायालयों  द्वारा  अब  तक  मुआवजे  की  कितनी  धन  राशि  का  भुगतान
 किया  गया

 कल्याण  भोपाल  को  मुआवजा  देने  हेतु  उच्चतम  न्यायालय  ने  अब

 तक  कितनी  धनराशि  आबंटित  को  और

 इस  प्रयोजनार्थ  उद्बतम  न्यायालण  में  मूल  घन  तथा  ब्याज  की  राशि  सहित

 कुल  कितनी  धनराशि  जमा  को  गई  है  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैबट्रप्रेनिकौ  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआड़ों  से  क्षति

 पूर्ति  दावों  के  न्‍्याय-निर्णयन  की  प्रक्रिया  1992  में  शुरू  हुई  और  क्षति  पूर्ति
 के  भुगतान  के  लिए  धनराशियां  मानमीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कल्याण  आयुक्त  को

 अक्तूबर  ,1992  में  उपलब्ध  करा  दी  गई  क्षतिपूर्ति  के  दावों  का निपटारा

 कर  रहे  हैं  तथा  12  और  न्यायालयों  का  गठन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कल्याण  आयुक्त  के  खाते  में  स्थानांतरित  लगभग  1000

 करोड़  ख्यये  की  राशि  में  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  31.  10.  95  तक  662.  82  करोड़

 रूपये  आबंटित  किए  हैं  और  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  के  लिए  ५73.  84  करोड़  की  राशि

 का  उपयोग  किया  जा  चुका  है  ।

 सी./एन.  सी

 1081.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांट्ये  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मूल  लक्ष्य/संशोधित  लक्ष्य  कौ  तुलना  में  सी./एन.

 द्वारा  कार्यान्‍्वयनाधीन  विभिन्न  नई  परियोजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित अवधि के  अनुसार
 चल  रहा
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 कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित  अवधि से  पीछे चल
 रहा  है  जिसके  कारण  इनके  निर्माण  में  कितना  अधिक  समय  और  कितनी  अधिक  लागत
 आई  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  परियोजनाओं  पर  अधिक  लागत न  आए  और

 इसमें  अधिक  समय  म  लगे  पिछले  अनुमान  को  देखते  हुए  क्‍या  सम्भावित

 कदम  उठाए  गए  हैं  /  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इस  सम्बन्ध  में  लिए  गए  नीतिगत/प्रशासकीय  फैसलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ठर्मिला  से  राष्ट्रीय

 ताप  विद्युत  निगम  और  राष्टीय  जल  विद्युत  निगम

 द्वारा  कार्यान्‍नवयनाघीन  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  क्रमशः  संलग्न  ऊँ  और

 BI  में  दिया  गया  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि  न  हो  और  समय

 में  वृद्धि  को  रोका  जा  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  शामिल  संसाधनों  और  अन्य

 स्थानीय  परिस्थितियों  को  मद्देनजर  रखते  जहाँ  तक  सम्भव  वास्तविक  आधारों

 पर  परियोजनाओं  के  निर्माण-कार्यक्रम  की आयोजना  उचित  दरों  पर  अत्यधिक

 दक्ष  ठेकेदारों  को  ठेका  प्रदान  परियोजना  कार्य  की  प्रगति  की  निरन्तर  मानिटरिंग

 और  समीक्षा  करना  एवं  आवश्यक  उपचारात्मक  उपायों  को  आधुनिक  उपस्करों

 का  प्रयोग  लागत/कार्यक्रम  नियंत्रण  प्रणाली  मॉगदण्डीं  पर  कम्प्यूटरीकृत  मोड्यूलों
 सहित  परियाजना  प्रवन्धन  प्रणाली  का  क्रियान्वयन  करना  ,  पर्याप्त  संसाधन

 समय  और  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  नीतिगत/प्रशासनिक
 निर्णय  लिए  गए  हैं  :-

 (1).  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकरण  पर्यावरणीय  स्वीकृति  और
 वित्तपोषण  सुनिश्चित  किए  जाने  हेतु  लम्बित  पड़ी  विद्युत  परियोजना को
 तकनीकी  -  आर्थिक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ।  लोक  निवेश  बोर्ड  का

 अनुमोदन  प्राप्त  करने  से  पहले  इन  निवेशों  को  सुनिश्चित  किया  जाना

 परियोजना  की  स्वीकृति  के  ट्वारा  केवल  ईंधम  और
 जल  लिंकेज़ों  हेतु  दबाव  डाला

 (2)  प्रमुख  परियोजना  को  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़े  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी
 कार्य  पर  अग्रिम  कार्रवाई  आरम्भ  करने  के  लिए  ट्विस्तरीय  स्वीकृति  प्रक्रिया
 को  आरम्भ  करना

 (3).  परियोजनाओं  निधियां  सुनिश्चित  किए  जाने  के  पश्चात  ही  क्रियान्वयन
 हेतु  हाथ  में  लिया  जाता  है  ।
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 परियोजनाओं  की  स्थिति

 रूपये  में  )

 क्रस  परियोजना  का  नाम  लागत  समय  कार्यक्रम  समय  एवं  लागत  में  वर्तमान  स्थिति

 वास्तविक  अद्यतन  वास्तविक  अद्यतन

 1.  विन्धयाचल  एसटीपीपी  लागत  व  प्रमुख  संयंत्र  (  बॉयलर  एवं

 (  मध्य  प्रदेश  )  (2X  250  2753.38  2753.38  समय  में  चैकेज के  लिए  आर्डर  दे  दिया  गया

 2001  2001  कोई  वृद्धि  है  ।  सिविल  कार्य  ,  जेसे कि  पाइलिंग

 नहीं  ।  और  आधारभूत  ढांचे  का

 कोयला  हैण्डलिंग  सयप्र

 इत्यादि  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रगति

 पर  हैं  ।

 2.  ऊंचाहार  टीपीपी  1279.51  1279.51  लागत  व  प्रमुख  संयंत्र  एवं

 चरण  -2  (3.  )  2000  2000  समय  में  पैकेज  के  लिए  आर्डर  दे  दिया  गया  है

 (2X  210  )  कोई  वृद्धि  सिक्ल  कार्य  ,  जैसे कि  पाइलिंग

 नहीं  ।  और  आधारभूत  ढांचे  का  इस्पात

 कोयला  हैण्डलिंग

 कार्यक्रम  के  अमुसार  प्रगति  पर  हैं

 3.  कायमकुलम  1310.58  1310.58  समय  और  प्रमुख  संयत्र  पैकेज  हेतु  बोलियों

 400  में  )  1999  1999  लागत  में  को  1995  में  खोला

 कोई  वृद्धि  गया  था  ।  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी

 नहीं  कार्य  प्रगति  पर  हैं  और  प्रगति

 कार्यक्रम  के  अनुसार  है  ।

 टिप्पणी  :  पी.-सुपर  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट

 थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट -

 कम्बाईण्ड  साईकल  पावर  प्रोजेक्ट
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 विधरण  -||
 हैं

 क्रियान्वनाधीन  परियोजनाओं  की  स्थिति

 परियोजना  का  लागत  समय  कार्यक्रम  समय  एवं  लागत  वर्तमान  स्थिति

 कल्क  पक्ला  जल्वक
 अत

 भे  वृद्धि  के
 कारण

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  उड़ी  एचई  प्रोजेक्ट  16.32.  3139.45  उग्रवादियों  ट्वारा  कन्सोर्टियस  कुल  मिलाकर  877  कार्य  पूरा
 एवं  1995  1997  के  दो  स्वींडिश  इंजिनियरों  के  गया  इस  परियोजना  के

 (4१120  मे  अपहरण  के  परिणामस्वख्प  नवीगतम  निर्धारित समय  के  भीतर
 9  से  91  पूरा  होने  की  पूरी  संभावना

 दौरान  काम  पूरी  तरह  बन्द

 रहा  और  घाटी  की  अन्य

 प्रतिदिन  की  आतंकवादी

 घटनाओं  के  कारण  भी  समय  में

 वृद्धि लागत  में

 विनिमय  मूल्य  में

 सांविधिक

 शुल्कों
 इत्यादि  के  कारण

 2...  सलाल  एर्चई  प्रोजेक्ट  303.77.  307.68  समय  में  प्रतिकूल  भौगोलिक  हालांकि  सभी  तीन  यूनिटों  को

 एवं  1993  1996  92  में  पहले  ही  के  जरिए
 (3४४  अचानक  आई  विद्युतगृह  चाल  कर  दिया  गया  है  परन्तु

 और  टेलरस  में  पानी  टी  के  पूरा  हो  जाने  तक
 भर  जाने  इत्यादि  के कारण  इसे  समस्त  ख्प  से  चालू  नहीं  किया

 लागत  में  वृद्धि  टी  में  लगभग
 कोौमत  में  उतार  86%  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया
 सांविधिक  शुल्कों/करों,

 इत्यादि  के

 कारण

 3.  रंगीत  एचई  प्रोजेक्ट  181.15  287.31  मार्च  समय  में  व  द्ध  निधियों  की  लगभग  40%  कार्य  पूरा  कर  लिया
 1995  1997.  कमी  और  ठेके  सम्बन्धी  गया  97  तक  नवीनतम

 (3१४20  समस्याओं के  कारण  पूरा  किए  जाने  के  कार्यक्रम
 लागत  में  कोमतों  में  95  में  अचानक  आई  भारी

 कार्य  क्षेत्र  में  परिवर्तन

 इत्यादि  के  कारण

 का

 बाढ़  के  कारण  और  भी  आगे

 खिसकने  की  सम्भावना  है  क्योकि
 कारण  कॉफर  बॉध  वह  गया  था  और

 कार्यों  की  प्रगति  पर  प्रतिकूल

 ौौौय््__ऑसटस_झऋझ$हझहझााआआआआ्जआजअपदाखभभपभ:ःयख।/७"ज
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 परियोजना का  लागत  समय  कार्यक्रम  समय  एवं  लागत  वर्तमान  स्थिति
 वास्तविक  अद्यतन  वास्तविक  अद्यतन  में  वृद्धि  क ेकारण

 1  हि  3  4  5  6  8

 4...  दुलहस्ती  1262.97  2505.90  जुलाई  समय  में  वृद्धि  परियोजना  क्षेत्र  लगभग  289  कार्य  पूरा  हो  गया

 प्रोजेक्ट  एवं  1994  1998  में  आतंकवादियों  को  बढ़ती  कार्य  को  पुनः  आरम्भ  करने  के  लिए

 हुई  गतिविधियों  के  आधार  फ्रेंच  कन्सोर्टियम  के  सिक्लि

 (3५130  फ्रेंच  कन्सोर्टियम  डी:एस.बी.  के  साथ  सिविल

 द्वारा  कार्य  बन्द  करने  कारण  ठेके  को  रद्द  करने  के  लिए  एक

 लागत  में  वृद्धि  विनिमय  दरों  में  रद्येकरण  समझौता  और  फ्रेंच

 मूल्य  में  एम  कन्सोर्टियम  के  सोभ  सम्पूर्ण  रूप  से

 में  सांविधिक  शुल्कों/करों  संशोधित  समझौते  पर  1995

 -1  और  आईडीसी  इत्यादि  में  हस्ताक्षर  लिए  शेष  सिविल

 कारण  कार्यों  हेतु  नये  ठेकेदार  को  नियुक्त
 करने  के  लिए  द्वारा

 व्यापक  संविदाएं  आमंत्रित  की  गई

 और  इस  समय  बोलियां

 मूल्यांकनाधीन  इस  बीच

 विभागीय  तौर  पर  आरम्भ  कर

 लिया  गया

 5.  धौलीगंगा  एच  ई  प्रोजेक्ट

 601.98  1513.33  निर्माण  कार्य  आरम्भ  निधियों  की  कमी  के  प्रमुख  कार्यों  के  निर्माण के
 (4५70  होने  से  7-1/2  वर्ष  निर्माण  आरम्भ  वित्तपोषण  को  अभी  हाल ही

 नहीं  किया  जा  जापान के  साथ

 लागत  में  कीमतों  सुनिश्चित किया  गया
 में  सांविधिक

 अधिग्रहण  पर  कार्रवाई  चल  रही  करों  और
 +e  इत्यादि  के  कारण

 6.  कोयलकारो  एचई  प्रोजेक्ट

 1338.79  .  2400.30  निर्माण  कार्य  आरम्भ  स्थानीय  विरोध  अन्तिम  बिक्री  दर  पर  विद्युत  की

 (710  होने  से  8  वर्ष  और  निधियों  की  भूमि  उपलब्ध

 कमी  के  कारण  निर्माण  कार्य

 आरम्भ  नहीं  किया  जा

 लागत  में  .

 मूल्यों  में  सांविधिक

 शुल्कों/करों  और  निर्माण

 के  दौरान  ब्याज

 डी  के  कारण

 पुनर्वास  और  सर्वोच्च  न्यायालयके

 निर्देश  के  अनुसार  रोजगार  का

 आश्वासन  दिए  जाने  पर  बिहार  के

 मुख्य  मंत्री  के साथ  हुए
 विमर्श  के  अनुसार  परियोजना  के

 क्रियान्वयन  के  लिए  पनर्विचार

 किया  गया  परियोजना  के  लिए
 जापान  के  ओई  सी  एफ  से  वित्तीय

 सहायता  की  सम्भवनाओं  का  पता

 लगाया  जा  रहा
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 महाराष्ट्र में  पुलों  कौ  मरम्मत

 1082.  श्री  अग्रा  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गत  दो वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  महाराष्ट  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने

 पुलों  की  मरम्मत को  गयी  अथवा  को  जा  रही  और

 उक्त  अवधि  में  इस  मद  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एम-राजशेखर  :

 और  स्थिति  इस  प्रकार  है  :-

 हम  —

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  मरम्मत  किया  गया  व्यय

 हेतु  स्वीकृत  कार्य

 1993-94  1994-95  1993-94  1994-95
 नाल  २8  स  :  ६:  ,  हुनचढझ3स

 5  4  16.24  15.87
 मन

 बंगला देश  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  द्विपक्षीय  मुद्दों  का

 उठाना

 1083.  श्री  मनोरंजन  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  10  1995  के  बिजनेस  स्टैंडर्ड  के  नई  दिल्ली

 संस्करण  में  देश  में  टेक  रो  ओवर  वाटर  टू  इनन्टरगेशनल  फोरा  ”  शीर्षक  से

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  स्वर्ण  जयंती

 सत्र  में  संबोधित  करते  हुए  बंगला  देश  को  प्रधान  मंत्री  ने फरज्ञा  मुद्दे  सहित  कुछ  द्विपक्षीय

 मुद्दे  उठाये

 यदि  तो  भारत  ने  इस  संबंध  में  क्या  रुख  अपनाया  विशेष  रुप  से  यह

 देखते  हुए कि  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  यह  जल  का  मुद॒दा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 लाने  के  लिए  नहीं  है  बल्कि  यह  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए  हल  किया  जा  सकता

 और

 इस  समय  जहां  तक  अल  रही  द्विपक्षीय  बातचीत का  संबंध  है  इस  मामले  की

 क्‍या  स्थिति है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी  हां  ।
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 बंगलादेश की  प्रधान  मंत्री  ने  संयुक्त राष्ट्र  संघ  की  50  वीं  वर्षगांठ  की  विशेष

 स्मारक  बैठक  को  सम्बोधित  करते  हुए  फरका  का  मसला  उठाया  ।

 भारत  की  सरकार  फरक्का  के  मसले  को  द्विपक्षीय  विचार॑  विमर्श  का  मुद्दा  मानती
 है  और  जल  के  बंटवारे  की  एक  व्यापक  और  न्यायोचित  व्यवस्था के  लिए
 सकारात्मक  द्विपक्षीय  वार्ता  के  लिए  वचनबद्ध

 1995  में  विदेश  सचिव  की  ढाका  की  यात्रा  के  दौरान  संयुक्त  नदी  आयोग

 आर  की  बैठक  पुनः  बुलाने  पर  सहमति  जे  आर  सी  की  बैठकों  के  लिए

 भारत  द्वारा  सितम्बर  तथा  1995  की  तारौखों  का  प्रस्ताव  बंगलादेशी

 पक्ष  द्वारा  सुविधाजनक  नहीं  पाया  गया  ।  संयुक्त  नदी  आयोग  की  बैठक  के  लिए तारीखें

 अब  बंगलादेश  के  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तावित  की  जाएंगी  ।

 पाक  समाचार  पत्रों  द्वारा  दुष्प्रचार

 1084.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवारः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृण  करेंग किः

 कया  सरकार  का  ध्यान  कुछ  पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  ट्वारा  भारत  के  विरूद्ध

 शुरू  किए  गये  दुष्प्रचार  की तरफ  दिलाया  गया  और

 यदि  तो सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इसप्रकार के  दुष्प्रचार
 को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  जा  रहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  जी  हां  ।

 पाकिस्तान  के  अधिकांश  समाचार  पत्र  भारत  विरोधी  प्रचार  करते  रहते

 भारत  की  सरकार  ने  विदेशी  निर्णय  तथा  मत  निर्माताओं  तथा  अन्तरराष्ट्रीय  एवं
 भारतीय  मीडिया  को  पाकिस्तान  द्वारा  किए  जा  रहे  दुष्प्रचार  एवं  आतंकवाद  प्रोत्साहित
 करके  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  क्षेत्रीय  महत्वाकांक्षा  पूरी  करने  के  उसके  प्रयासों  स ेअवगत
 करा  दिया  है  ताकि  याकिस्तान  के  समाचार  पत्रों  द्वारा  किए  जा  रहे  झूठे  प्रझार  का  प्रभावकारी
 ढंग  से  खंडन  किया  जा  सके  ।

 नेताजी  कौ  अस्थियां

 1085.  श्री  धर्मण्णा  मोंडय्या

 श्री  मनोर॑जन  भक्तः

 क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सही  है  कि  उन्होंने  अपने  हाल  की  विदेश  यात्रा  के  दौरान  जर्मनी

 में  मेताजी  की  विधवा  पत्नी  से  भेंट  की  और  नेताजी की  अस्थियों  को  भारत  लाने  के  संबंध
 :  में  उनके  साथ  चर्चा  की

 हु
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 यदि  तो  इस  चर्चा  के  क्या  परिणाम

 क्या  उन्होंने  जापान से  नेताजी की  अस्थियों  को  वापस  लाने  पर  स्वीकृति

 दे  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रभव  मुखर्जी  )  जी  विदेश  मंत्री  1995

 में  ऑम्सक्रेर्ग  गए  जहां  उन्होंने  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  पत्नी  तथा  पुत्री  स ेमुलाकात

 चर्चा  के  दौरान  विदेश  मंत्री  गे  गेताजी  की  पुत्री  अनिताव्फाफ  से  नेताजी

 की  जन्म  शताब्दी  समारोह  से  संबंधित  राष्ट्रीय  समिति  का  सदस्य  बनने  का  अनुरोध  किया

 उन्होंने  विदेश  मंत्री  का  अनुरोध  स्वोकार  कर

 और  क्देश  मंत्री  के साथ  चर्चा  के  दौरान  नेताजी  की  पुत्री  न ेसभी  संबद्ध

 दलों  से  परामर्श  करने  के  बाद  एक  उपयुक्त  समय  पर  नेताजी  की  अस्थियां  जापान  से

 भारत  लाने  के  लिए  अपनी  सहमति  व्यक्त  की  ।

 पाकिस्तान  को  अमरीकौ  रडार

 1086.  प्रेम  घूमलः
 श्री  अष्टभुजा  प्रसाद

 श्री  सत्यदेव  सिंह

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  1995  के  नवभारत  टाइम्स  में
 "  अमेरिका

 पाकिस्तान को  रडार  भी  देगाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया

 यदि  तो  इस  समायार  में  प्रकाशित  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  ):

 अमरीकी  कांग्रेस  न ेफारेन  आप रेशन्स  एप्रोप्रिएशन  बिल  में  सीबेटर  हैन्क  ब्राउन

 का  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जिसके  अन्तर्मत  अन्य  कतों  के  अलावा  प्रैसलर  संशोधन

 में  छूट  देते  हुए  पाकिस्तान  को  368  मिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य  के  आधुनिक  सैन्य

 उपकरण  मुहैधा  कराने  की  व्यकस्था  जिन  पर  1990 से  प्रतिबंध लगा  हुआ
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 इस  बिल  को राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  मिल  जाने  के  बाद  अमरीका  पाकिस्तान को  प्रस्तावित

 सैन्य  उपकरणों  की  सप्लाई  करने  की  स्थिति  में  जिनमें  सो  समुद्री
 हार्पून  मिसाइलें  ,  इंजन  नाइट  विजन

 किटें  आदि  शामिल  हैं  ।

 सरकार  के  विचार  से  एक  ऐसे  देश  को  आधुनिक  सैन्य  उपकरणों  का  प्रस्तावित

 हस्तातंरण  जिसने  विगत  में  इस  प्रकार  के  हथियारों  को  हमेशा  भारत  के  विरूद्ध  इस्तेमाल

 किया  है  और  जो  अन्तर्राष्टीय  आतंकवाद  को  प्रशिक्षित  एवं  निर्देशित  करने  तथा  नशीले

 ट्रव्यों  के अवैध  व्यापार  से  प्राप्त  राशि  से  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  के  वित्त  पोषित  करने

 में  अग्रणी  दक्षिण  एशिया  में  सुरक्षा  एवं  स्थायित्व  संबर्द्धित  करने  में  सहायक

 नहीं  होगा  ।  अमरीका  से  भारो  मात्रा  में  सैन्य  एवं  आर्थिक  सहायता  प्राप्त  करते  हुए  पाकिस्तान

 द्वारा  तीसरे  देशों  से  चोरी  छिपे  नाभिकीय  हथियार  संबंधी  प्रौद्योगिकी  एव  सामग्री  और

 वैलिस्टिक  मिसाइलें  प्राप्त  करने  पर  भी  इस  प्रस्तावित  हस्तांतरण  के  संबंध  में  गौर  किया

 जाना  पाकिस्तान  को  दिए  जा  रहे  आधुनिक  सैन्य  उपकरणों  में  ऐसे  कई  शक्ति

 गुणक  और  नई  मर्दे  शामिल  हैं  जो  इस  क्षेत्र  की  सैन्य  सामग्री  मे ंअभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  और

 इनसे  भारत  की  सुरक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  अतः  सरकार  पाकिस्तान  को  अमरीका

 द्वारा  दिए  जाने  बाले  सैन्य  उपकरणों  के  प्रतिकूल  प्रभाव  का  मुकाबला  करने  के  लिए
 सभी  आवश्यक  उपाय  करने  के  प्रति  वचनबद्ध  है  ।

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  में  प्रदूषण  नियंत्रण

 1087.  श्री  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  देश  के  70  में  से  40  ताप  विद्युत  संयंत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 नियंत्रण  के  लिए  निर्धारित  उत्सर्जन  मानकों  का  अनुपालग  नहीं  किया  जा  रहा

 है  और  ये  संयंत्र  प्रदूषण  का  एक  प्रमुख  कारण  बन  गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ठर्मिला  :

 जिन  ताप  विद्युत  केन्द्रों  ट्वारा  पर्वावरणीय  मानदंडों  का  अनुपालन  नहीं  किया

 जा  रहा  उनके  लिए  प्रदूषण  नियंत्रण  प्रणालियों  प्रयालनाघीन  नवीकरण  एवं

 आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है  ।  इन  ताप  विद्युत्‌  केन्द्रों  के  संबंध में

 प्रदूषण  मियंत्रण  प्रणालियों  के  क्रियान्वयन  हेतु  विद्युत  वित्त  निगम  द्वारा  ऋण

 सहायता  प्रदान  की  जा  रही  1995-96  के  अंत  तक  इनमें  से  ग्यारह  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  द्वारा  उत्सर्जन  मानकों  का  अनुपालन  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 परमाणु  हथियारों  कम  समापन

 1088.  श्री  वेंकटेश  नायकः  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे किः
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 क्या  प्रधान  मंत्री ने 24  1995  को  संयुक्त  राष्ट्र  में अपने  भाषण

 के  दौरान  विश्थ  समुदाय  से  निर्धारित  समय  के  अन्दर  सभी  परमाणु  हथियारों  को  पूरी
 तरह  समाप्त  करने  हेतु  विश्वसनीय  कदम  उठामे  का  आह्वान  किया  और

 यदि  तो  अन्य  सदस्य  देशों  ने इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  की और  इस  विषय

 पर  क्या  सहमति  हुई  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  ):  जी  हां  |

 इंडोनेशिया  ,  कोलम्बिया  पाकिस्तान  तथा  क्यूबा  सहित

 राष्ट्रों  क ेएक  समूह  ने  संयुक्त  राष्र  महासभा  के  50  वें  सत्र  की पहली  समिति  में

 निरस्थेकरण  ”  संबंधी  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जिसमें  अन्य  बातों  के  अलावा

 निरस्त्रीकरण  संबंधी  कांफ्रेंस  से  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  पर

 एक  तदर्थ  समिति  स्थापित  करने  का  आहवान  किया  गया  है  ताकि  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण

 क्े  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  सम्बंध  में  तथा  एक  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्तर्गत  नाभिकीय

 हथियारों  को  अन्ततः  समाप्त  करने  क ेलिए  1996  के  आरंभ  में  बातचीत  शुरू  की  जा  सके

 ।  यह  संकल्प  16  नवम्बर  को  पारित  कर  दिया  गया  जिसके  पक्ष  में  89  मत  प्राप्त

 विरोध  में  39  मत  तथा  15  अनुपस्थितियां  रहीं  ।

 भारत के  संबंध  में  अमरीका  कौ  दोहरी  नीति

 1089.  श्री  ब्रहमानन्द क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  भारत  के  प्रति  व्यापार  और
 सुरक्षा  के  संबंध  में  दोहरी  नीति

 अपना  रहा  और

 यदि  तो सरकार  की  इस  संबंध  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  )  और  ऐसी  कोई  भी  नीति  नहीं

 है  जो  एक  देश  के  दूसरे  देश  के  साथ  संबंधों  क ेसभी  पहलुओं  का  निर्धारण  करती

 हो  ।  प्रत्येक  देश  दूसरे  देश  के  साथ  प्रत्येक  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  क्रियाकलापों के  संबंध
 में  अलग  नीति  का  निर्धारण  करता  अतः  इस  बात  की  उम्मीद  करना

 स्वाभाविक  नहीं होगा  कि  भारत  के  साथ  अमरीका  की  व्यापार  एवं  सुरक्षा  संबंधी
 +  सीतियां समान  होंगी  ।

 +

 *

 भारतअमरीका  वार्ता

 1090.  श्री  वेंकटेश्वर राव  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्‍या  भारत  तथा  अमरीका के  मध्य  1995  में  कोई  वार्ता

 यदि  तो  इस  वार्ता  में  क्या  मुद्दे उठाए  गये  तथा  इसका  परिणाम क्‍या

 बाकी  बचे  हुये  मुद्दों  को कब  तक  सुलझा  लिये  जाने  की
 संभावना

 क्या  वार्ता  में  रक्षा  सामग्री  की  आपूर्ति  का  मुद्द  भी  उठाया  और

 यदि  तो अमरीका  की  भारतीय  रक्षा  जरुरतों  के  संबंध  में  वर्तमाम  दृष्टिकोण
 क्या

 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  :  जी  जनवरी  95  में  अमरीकी  डिफैंस
 सैक्रेटरी  के  भारत  के  दौरे  के  दौरान  हस्ताक्षरित  सहमत  कार्यवृत  के  तहत  स्थापित  रक्षा

 नीति  ग्रुप  पी  जी  )  तथा  संयुक्त  प्रौद्योगिकी  ग्रुप  टे  की  पहली  बैठक

 95  में  हुई  ।

 फारस  की  खाड़ी  से  लेकर  प्रशान्‍्त  रिम  तक  के  अनेक  सुरक्षा  भुद्दें पर
 चर्चा  हुई  ।  शान्ति  स्थापना  कार्य  तथा  दोनों  देशों  के  बीच  सुरक्षा  संबंधी  सहयोग को
 बढ़ाने  के  मुददों  सहित  समान  हित  के  अन्य  क्षेत्रों  पर  भी  चर्चा  हुई  ।  संयुक्त  प्रौद्योगिकी

 भुप  ने  प्रौद्योगिकी  में  समान  हित  के  मुददों  पर  भी  चर्चा  दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  को
 नोट  किया  कि  एल  सी  ए  के  बारे  में  जारी  सहयोग  संतोषजनक  है  और  ऐसे  मिशन  क्षेत्रों
 का  विकास  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 ऐसे  कोई  बकाया  मुददे  नहीं  थ ेजिनका  डीपीजी  तथा  जेटीजी  द्वारा  निराकरण

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 विद्युत  परियोजना

 1091.  अशोक  आनंदराव  देशमुखः  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 चिद्युत  क्षेत्र  में  गैर  सरकारी  निवेश  आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार  की  नीति

 इस  सम्बन्ध में  अब  तक  घया  प्रगति हुई

 महाराष्ट्र  मे ंगैर-सरकारी क्षेत्र  ट्वारा लागू की  जा  डी  विद्युत  परियोजमाओं
 कौ  क्‍या  संझया  और



 93  लिखित  उत्तर  ।

 एनरॉन  विद्युत  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सरकार  ने

 1991  में  निजी  विद्युत  नीति  की घोषणा  की  जिसे  समय-समय  पर  संशोधित

 किया  जाता  रहा  मीति  की  मुख्य  विशेषताओं  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 अब  तक  निजी  विद्युत  क्षेत्र  मे ंअधिष्ठापित  किए  जाने  हेतु  245  परियोजनाओं

 का  प्रस्ताव रखा  गया  जिसमें  3,  39,  708.  405  करोड़  रूपये  की  कुल  अमंतिम  पूंजीगत
 लागत  पर  93,661.  25  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  अभिवृद्धि  की  परिकल्पना  की  गई  है

 ॥

 महाराष्ट्र  निजी  प्रवर्तकों  द्वारा  अब  तक  8  विद्युत  परियोजनाओं  के  संबंध

 में  खच  दर्शाई  गई

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  ,  1995  में  चरण-॥  को  रद्द कर  दिया  ,  स्थल

 पर  कार्य  को  बंद  करने  के  आदेश  दे  दिए  और  एनरॉन  विद्युत  परियोजाना  के

 को  रदद  कर  दिया  ।  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा

 के  पुर्नोद्धार  हेतु  गठित  एक  समझौता  समूह  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 इस  समंय  रिपोर्ट  महाराष्टर  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विवरण

 विद्युत  उत्पादन  और  वितरण  में  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  जाने  के  लिए  निजी

 निवेश को  अधिकापिक  प्रोत्साहन  देने  से  संबंधित  नीति  के  बारे  में  प्रोत्साहन/मार्गदर्शी

 सिद्धान्त

 विद्युत  आपूर्ति  और  वितरण  में  निजी  क्षेत्र  की अधिकाधिक  भागीदारी  को

 प्रोत्साहन  देने  से  संबंधित  स्कीम  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :-

 *
 विद्युत  क्षेत्र  में  निजी  उद्यमियों  के  लिए  नयें  प्रशासनिक  और  वित्तीय

 चातावरण  की  स्थिति  बनाने  के  लिए  भारतीय  बिजली  1910  और  विद्युत

 पदाय  )  1948  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 हज

 तार
 *  निजी  क्षेत्र  किसी  आकार  की  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  /  गैस

 प्र और  जल  विद्युत  परियोजनाएं  तथा  सौर  ऊर्जा  परियोजना  स्थापित  कर  सकते

 $  *  ऐसी  विद्युत  परियोजनाएं  जिनके  समग्र  परिव्यय  की  राशि  100  करोड़  रूफ्ये  से

 नहीं  उनको  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  प्रस्तुत  करना

 नहीं

 *  निजी  क्षेत्र  कंपनियां  लाइसेंसधारी  अथवा  विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  के  स्प
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 में  प्रचालग  हेतु  उद्यम  स्थापित  कर  सकती हैं  ।

 *  सभी  निजी  कंपनियों  को  जब  विद्युत  क्षेत्र  में  प्रवेश  करेंगी  इनको  ऋण  इक्विटी
 का  अनुपात  4:1  बनाए  रखने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 *  प्रवर्तकों  का  अंशदान  कम  से  कम  समग्र  परिव्यय  का  1]  प्रतिशत  होना
 इस  क्षेत्र  में  निजी  उद्यमियों  द्वारा  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 परियोजना  के  लिए  समग्र  परिव्यय  की  कम  से  कम  60  प्रतिशत  राशि  सार्वजनिक  वित्तीय

 संस्थानों  से  भिन्न  स्रोतों  स ेजुटायी  जानी  चाहिये  ।

 *  विदेशी  निजी  निवेशकों  द्वारा  स्थापित  परियोजनाओं  के  लिए  प्रतिशत
 )  विदेशी  इक्विटो  भागीदारी  कौ  अनुमति  दी  जू  सकती  है  ।

 *  विदेशी  निवेश  के  मामलों  में  निर्यात  अर्जन  के  द्वारा  लाभांश  संतुलन  को  51%

 इक्विटी  की  जोकि  सामान्यतः  लागू  होती  विद्युत  क्षेत्र  मे ंविदेशी  निवेशकों  के  *

 लिए  यह  लागू  नहीं  होगी  ।

 *  परिसंपत्तियों  के  मामले  में  मूल्यहास  की  दरों  को  उदार  बनाया  गया

 *  ऐसे  मामले  जिनमें  विदेशी  सप्लाईकर्ता  अथवा  एजेंसी
 रियायती  ऋण  की  सुविधा  प्रदान  करती  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  सरकार  के

 अनुमोदन  से  उपस्कर  आयात  करने  की  भी  अनुमति  दी  जाएगी  |

 *
 विद्युत  उपस्कर  आयात  करने  के  लिए  सीमा-शुल्क  को  घटाकर  20  प्रतिशत

 कर  दिया  गया  है  और  विद्युत  संयंत्र  क ेआधुनिकीकरण  एवं  नवीकरण  हेतु  अपेक्षित

 मशीनरी  के  लिए  भी  इस  दर  की  सुविधा  प्रदान  की  गई

 *  पांच  साल  के  लिए  कर  की  छूट  के  लिए  अनुमति  प्रदान की  गई

 *
 विद्युत  क्षेत्र की अधिकांश  पूंजीगत  सामग्री  और  यंत्रों  के  लिए  सीमा  शुल्क  कौ

 दर  कम  कर  दी  गईं

 *  टैरिफ  में  शामिल  विदेशी  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  तक  के लाभांश  की  राशि

 संबंधित  विदेशी  मुद्रा  मे ंउपलब्ध  कराई  जा  सकेगी  ।

 *  68.  5  प्रतिशत  के  संयंत्र  भार  अनुपात  पर  निर्धारित  लागत  वसूल  की  जा सकती

 इस  संयंत्र  भार  अनुपात  से  बेहतर  कार्य  निष्पादन  के  लिए  आकर्षक  प्रोत्साहन  निर्धारित
 किए  गए  हैं  ।

 *  1992  की  टैरिफ  अधिसूचना  में  निर्धारित  मानदण्डों में  परिवर्तन  करके

 टैरिफ  का  निर्धारण  किया  जा  सकता  बशतें  प्रति  यूनिट  निर्धारित की  गई  टैरिफ  का

 राशि  मानदण्डो ंक ेआधार  और  निर्धारित  की  गईं  टैरिफ  की  राशि  से  अधिक  न
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 विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन

 *
 अधिसूचित  नियामक  मानदण्डों  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  68  .  5  प्रतिशत  गैट  समझौता

 संयंत्र  भार  अनुपात  पर  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  लाभांश  और  संयंत्र  भार 3 ुपात  में  प्रत्येक
 एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  0.  77  लाभांश  का  प्रावधान  किया  गया  1092.  रमेश चन्द  तोमर  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवारः
 *  कोयला  गैस  आधारित  विद्युत  उत्पादन  कंपनियां  और  जल  विद्युत  श्री  देवी  बकस  सिंह  :

 समुचित  रूप  से  निर्धारित  टू-पार्ट  पर  विद्युत  की  बिक्री  कर  सकती

 *  निर्धारित  की  गई  टैरिफ  तथा  अन्य  मलदण्ड  केवल  सीमा  निर्धारण  मानदण्ड

 हैं  और  बोड़ों  तथा  विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  को  संशोधित  मांनदण्डों  को अपनी  सहमति

 प्रदान  करने  की  अनुमति  प्रदान  करते  हैं  ।

 *  शेयरपूंजी  जारी  करते  समय  और  विद्यमान  कम्पनी  को  मुक्त  आरक्षित  राशि  में

 से  आंतरिक  संसाधन  जुटाकर  निवेश  करते  समय  विद्युत  उत्पादन  कम्पनी  द्वारा  जुटाए

 गए  प्रीमियम  के  लिए  इक्विटी  पर  लाभांश  की  पात्रता  भी  बशर्ते  विद्युत  उत्पादन

 परियोजना  के  पूंजीगत  व्यय  की  पूर्ति  किए  जाने  के  लिए  वस्तुतः  इस  प्रकार  की  राशि  का

 समुपयोजन  किया  गया  हो  और  यह  राशि  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  वित्तीय  पैकेज  का

 एक  अग  हो  ।

 *  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  टैरिफ  संबंधी  मानदण्डों  को  भी  उदार  बनाया

 गया  यथा  क्षमता  प्रारंभिक  ऊर्जा  90  प्रतिशत  के  अधिक  अधिष्ठापित

 क्षमता  की  उपलब्धता  में  प्रत्येक  प्वाइंट  की  वृद्धि  के  लिए  इक्विटी  लाभांश  ओ

 में  0.  7%  की  वृद्धि  का  प्रोत्साहन  देना  ।

 लाइसेंसधारियों  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन

 *  प्रारंभ  में  दीर्घावधि  के  लिए  3  वर्ष  हेतु  लाइसेंस  जारी  किया  तदुपरांत
 इसका  नवीकरण  जो  कि  पहले  क्रमशः  20  और  10  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  किया

 जाता  इसके  स्थान  पर  अब  यह  20  वर्ष  के  लिए  किया  जाएगा  |

 *  विगत  के  2  प्रतिशत  के  लाभांश  की  दर  के  स्थान  पर  5  प्रतिशत  की  लाभांश

 की  दर  जोकि  की  दर  से  अधिक

 *  विगत की  की  दर  से  एक  प्रतिशत  अधिक  दर  होने  की  अपेक्षा

 वास्तविक लागत  पर  निर्माण  के
 दौरान

 ब्याज  का  पूंजीकरण  परियोजनाओं  के
 लिए  भी  )  ।

 *
 ऋण  विमोचन  दायित्वों  की  पूर्ति  के  लिए  विशेष  विनियोग  ।

 क्या  रसायन  और  उव॑रक्क  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गैट  समझौते  से  फार्मास्यूटिकल
 उद्योग  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  दवाइयां  हैं  जिनके  मूल्यों  में  गत  दो  वर्षो  के  दैरान

 40  प्रतिशत  से  भी  अधिक  वृद्धि  हुई

 समझौते  के  पश्चात  जीव  रक्षक  औषधों  के  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  है  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  प्रवत्ति  को  रोकने  हेतु  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एड्ुआड़ों  फैलीरो  ):  से

 पेटेन्ट  1970  को  ट्रिप्स  समझौते  के  अनुस्य  बनाने  क ेलिए  अभी  इसे  संशोधित
 किया  जाना  है  ।  अतः  जहां  तक  भेषज  उद्योग  का  संबंध  यथापूर्व  स्थिति  बनी  हुई  है
 और  कीमतों  में  यदि  कोई  वृद्धि  होती  है  तो  इसे  गैट  समझौते  से  प्रभावित  नहीं  माना  जा
 सकता

 अमरीका  पाकिस्तान  संबंध

 1093.  श्री  रामाश्रय प्रसाद  सिंहः  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  क्ताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या
 सरकार  दिनांक  24  सितम्बर  ,  1995  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में

 “  फोर  मोर  पलेम्सिबल  टायस  बिद  पाकिस्तान  "
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 से  अवगत  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  ):  जी  हां  ।



 ध्ा  लिखित  उत्तर

 सरकार  ने  अमरीका  को  यह  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  है  कि  यद्यपि  भारत

 पाकिस्तान के  साथ  सम्बन्ध  बेहतर  बनाने  की  अमरीका  की  इच्छा  समझता  है  तथापि  हम

 पाकिस्तान  को  सैन्य  उपकरणों  के  प्रस्तावित  हस्तान्तरण  पर  चिन्तित  हुए  बिना  नहीं

 रह  सकते  जिसने  विगत  में  इस  प्रकार  के  हथियार  हमेशा  भारत  के  विरूद्ध  इस्तेमाल  किए
 हैं  और  अन्तर्राष्टीय  आंतकवाद  को  प्रशिक्षित  तथा  निर्देशित  करने  तथा  मशीले  पदार्थों

 के  अवैध  व्यापार  से  प्राप्त  धन  से  इस  प्रकार  को  गतिकिधियों  को  वित्तपोषित  करने  में  अग्रणी

 पाकिस्तान  को  अमरीका  द्वारा  सैन्य  उपकरणों  का  हस्तान्तरण  दक्षिण  एशिया  में

 सुरक्षा  एवं  स्थिरता  स्थापित  करने  में  सहायक  नहीं  होगा  ।  पाकिस्तान  को  दिए

 जाने  वाले  आधुनिक  सैन्य  उपकरणों  में  कई  ऐसे  शक्ति  गुणक  एवं  नई  मर्दे  शामिल  हैं  जो

 इस  क्षेत्र  में अभी  उपलब्ध  नहीं  ह ैऔर  जिनसे  भारत  की  सुरक्षा  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  पडेगा

 सरकार  पाकिस्तान  को  अमरीका  द्वारा  दी  जा  रही  सैन्य  सहायता  के  प्रतिकूल  प्रभावों

 का  सामना  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  करने  के  प्रति  वचनवद्ध  है  ।

 भूमि  सुधार  अधिनियम

 1094  .  श्री  धनंजय  कुमारः  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  भूमि  सुधार  अधिनियम में  हाल  ही  में  किये

 गये  संशोधनों  के  संबंध  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  विधि  मंत्रालय  द्वारा  संशोधित  अधिनियम  के  कानुनी
 प्रभाव  की  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 4  of  के  शक भ्रामीण  क्षेत्र तता  रोजगार  मंत्रालय  विकास  विभाग  )  में  राज्य
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 उत्तमभाई  हारजीभाई  पटेल ):  जी ,  हां  ,  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  भूमि  सुधार
 अधिनियम  में  हाल  ही  में  किये गए  संशोधनों  के  संबंध में  कुछक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 और  संशोधित  अधिनियम
 के  कानूनी  प्रभाव  की जांच  विधि  मंत्रालय

 के  परामर्श  से  की  जा  रही  है  तथा  भारत  सरकार  उनकी  कानूनी  शय  के  पश्चात  उपयुक्त
 उपाय

 ]

 ँ्रजल  परियोजना

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  जर्मम  सहयोग  से  कोई  पेयजल  परियोजना  शुरू  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  परियोजना  किन-किन  राज्यों  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना है  और

 इस  परियोजना  पर  कितनौ  धनराशि  खर्च  होगी  ?

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 :  जी,हां  ।

 और  मध्य-प्रदेश  ,  राजस्थान और  पश्चिम

 बंगाल  राज्यों  में  शुरू  किए  जाने  वाले  पेयजल  आपूर्ति  और  स्वच्छता  परियोजनाओं

 के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 लोकसभा  अतारांकित  ग्रश्न  संखथा  --  1095  जिसका  उत्तर  4.  12.  .95,  को  दिया  जाना  है  के  उत्तर  के  संबंध में  विवरण
 ननीनीनीनननननननननननमानननननननाननाननननननननानन-गननगणणयणगणततयतणयण-िननिनियणीयलीद  लिन  नली  तनमन  मनन  मनन  कलम»  न

 विवरण

 हसन  मम  नम  न  नम  न  न  न

 न तन नम मन मनन 33333. बात 2. 05 लाख जनसफ़मा का राज्य परियोजना अनुमानित लागत रू हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति 203. 00 एवं स्वच्छता कवर करते हुए जिलों हमीरपुर नाहौल की 3883 बसावटों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता द्वारा कवरेज
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 डॉ  7:77  बनना  आरा  ७ल्‍ल्‍र॥८८ए८एभभशशणणननाणशणा

 60

 4.  राजस्थान  253  .

 5.  पश्चिमी  जल  स्वच्छता  30.  00

 कश्मीर के  संबंध  में  अमरीकी  दृष्टिकोण

 श्री  गुर्दास  कामतः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अमरीकी  सरकार  अलग-अलग  वक्तव्य  जारी  करके  कश्मीर  समस्या

 को  जटिल  बना  रहो
 ॥॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  और

 रू

 विवरण

 37  जिलों  के  355  गांवों

 में  जल  आपूर्ति  एवं  स्वच्छता

 जनसंख्या  को

 में  956  गांवों और  क्षेत्र  नगर
 ह

 में  जल  आपूर्ति एवं  स्वच्छता
 परियोजना को  कवर  करना

 3  जिले  नागौर  और

 चुरू  कवर करने वाले  क्षेत्र
 हैं

 और  बीरभम  जिले

 बंगाल  और  स्वास्थ्य  शिक्षा

 तथा  भोलेपुर  तथा  इससे  जुड़े

 गांवों  में  जल  आपूर्ति 70  स्वच्छता

 और  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।
 नक्ं2ड्डीीएसस  कछ जक  कछ  कफक8कमकसकअ््न

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 जिदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  और  कुछ  अमरीकी  अधिकारियों
 ट्वारा  जम्मू-कश्मीर  के  संबंध  में  दिये  गये  वक्तज्य  वास्तविक  तथ्यों  तथा  वहां  व्याप्त

 स्थिति  के  संबंध  में  हमारे  आकलन  के  अनुख्य  नहीं  बुनियादी  तौर  पर  इसका  संबंध

 जम्मू-कश्मीर  में  आतंकवाद  फैलाने  के  लिए  उग्रवादियों  को  धन  उन्हें  शरत्र
 उनकी  घुसपैठ  और  उन्हें  निर्देश  देने  में  पाकिस्तान  की  प्रत्यक्ष  तथा  सक्रिय  भूमिका  से
 है  जिससे  कई  वर्ष  से  जम्मू-कश्मीर  के  लोग  स्वतंत्र  तथा  निष्पक्ष  चुनावों  के  माध्यम
 से  प्रतिनिधि  और  लोकतांत्रिक  सरकार  पाने  के  अपने  अधिकार  से  वंचित  होते  रहे  हैं

 दूसरी  तरफ  अमरीकी  सरकार  की  स्थिति  यह  रही  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान के  बीच
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 सर्वोत्तम  तरीका  है  ।  अमरीका  की  सरकार  ने  इस  बात  का  भी  संकेत  दिया  है  कि  वे

 प्रक्रिया
 में
 जम्मू-कश्मीर  के  लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  चुनावों  के  पक्ष

 में

 अमरीकी  अधिकारियों  के  साथ  कार्यकलापों  के  दौरान  हम  बराबर  यह  बात

 दोहराते  रहे  हैं  कि  जम्मू-कश्मीर  में  आतंकवाद  को  पाकिस्तान  का  सीधा  समर्थन  और

 बराबर  जारी  तथा  हम  इस  बात  पर  बल  देते  रहे  है  कि  इसे  रोका  जाना

 जम्मू-कश्मीर  में  राजनीतिक  प्रक्रिया  जिसमें  राज्य  विधान  सभा  के  लिए  चुनाव

 करवाना  भी  शामिल  को  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  ने  जो  कदम  उठाये  हैं  उनसे

 भी  हमने  अमरीकी  अधिकारियों  को  अवगत  कराया  है  ।

 विदेशों  की  यात्रा  कर  रहे  शिष्ट  मंण्डल  द्वारा  हिंदी  का  प्रयोग

 1097.  श्री  महेश  कनोडियाः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  विदेशों  की  यात्रा  पर  गये  केन्द्रीय  सरकार  के

 शिष्टमण्डलों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्रत्येक  शिष्टमंण्डल  के  सदस्यों की  संख्या का  ब्यौरा

 क्‍या

 विदेश  दौरे  के  दौरान  जिन  सदस्यों  ने  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  में  भाषण  दिये

 उनकी  संख्या  वार  संख्या  क्या  और

 सरकार  द्वारा  विदेशी  दौरे  के  दौरान  शिष्टमंण्डल  के  सदस्यों  द्वारा  अपना  भाषण

 हिन्दो  में  देने  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए  जा  रहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से जोड़ना

 1098.  श्री  पवन  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  घनी  आबादी  वाले  जनजातीय

 क्षेत्रों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  जोड़ने  हेतु कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ड्रारा  इस  संबंध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गयी
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 क्‍या  सरकार ने  जनजातीय  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  जोड़ने

 हेतु  कोई  मास्टर  प्लान  या  अन्य  योजना  तैयार  की  और

 यदि  नहीं  ,  तो इसके क्या  कारण हैं  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  मूर्ति  )!
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 और  सांविधानिक  दृष्टि  से  भारत  सरकार  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 विकास  और  रख-रखाव के  लिए  जिम्मेदार  राष्ट्रीय राजमार्गों को  छोड़कर  शेष  अन्य

 सभी  सड़कों के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारें  जिम्मेदार  इसमें  जन-जातीय  क्षेत्रों  की

 सड़कें  भी  शामिल  हैं

 लैटिन  अमरीकौ  देशों  के  साथ  समुद्री  मार्ग  द्वारा  सम्पर्क

 1099.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दक्षिण  अफ्रीका  होते  हुए  लैटिन  अमरीकी  देशों  के  साथ

 समुद्री  बनाने  की  सम्भावगाओं  का  पता  लगा  रही  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 और  जी  सरकार  का  दक्षिण  अफ्रीका  होते  हुए  लैटिन  अमरीकी  देशों  के

 साथ  समुद्री  संपर्क  स्थापित  करने  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लैटिन  अमरीकी  देशों

 के  साथ  भारत  के  समुद्री  संपर्क  कोलम्बो  अथवा  सिंगापुर  अथवा  दुबई  अथवा

 यूरोपीय  पत्तनों  पर  कार्गो  की  ट्रांशिपमैंट  के  आधार  पर  पहले  से  ही  मौजूद  हैं  ।

 भारतीय  नौवहन  कंपनियों  द्वारा  अर्थात  सार्वजनिक  एवं  निजी  क्षेत्र  दोनों  में  तथा

 कार्गो  की  उपलब्धता  और  वित्तीय  के  आधार  पर  विदेशी  नौवहन  कंपनियों

 द्वारा  भी नौवहन  सेवाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम

 भारतीय  नौवहन  बम्बई  से  दुबई  वाया  सैसल्स  और  पोर्ट  लुईस  तक  नौवहन  सेवा

 स्थापित  करने  की  संभावना  की  जांच कर  रहा  अर्जेंटीना  जैसे  लैटिन  अमरीकी
 देशों  के  लिए  कन्टेनरीकृत  कार्गों  की  दुलाई  पर  वाया  डरबन  ट्रांशिपमैंट  आधार  पर

 विचार  किया  जाएगा  बशर्तें  इसे  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  पाया  जाए  ।
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 भारतीय  तेल  निगम  को  भूमि  का  आजंटन

 .

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :

 श्री  द्धत्तात्रेय

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 1100.

 क्या  भूतत्न  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  1995  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  समाचार  शीर्षक
 "

 रो  ओवर  लैंड  अलौटमेंट टू
 "

 की ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  एवं  ब्यौरा क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  की

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर

 यह  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना से  संबंधित  पारादीप

 पत्तन  ने  भारतीय  तेल  निगम  ट्वारा  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  के  कोई

 भूमि  आबंटित नहीं  की  है  ।

 जी  नहीं  ।

 और  (3).  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विद्युत कौ  कमी

 1101.  श्री  धनंजय  कुमारः  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार देश  के  विभिन्न  भागों  में  विद्युत  की  कमी  से अवगत

 क्‍या  सरकार  ने  कनांटक  विद्युत  बोर्ड  द्वारा विधुत की  आपूर्ति में  नियत
 तथा  अनियमित  कटौती  लागू  करने को  अधिसूचित किया

 4  1995
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 क्‍या  यंह  सच  है  कि  कर्माटक  को  दक्षिणी  विद्युत  ग्रिंड  से  विंधुत  की  निर्धारित

 आपूर्ति  प्राप्त  नहीं  हो  रहीं

 ca)  देश  में  विद्युत  उत्पादन  क्‍या  योजनाएं  तैयार  की  जा  रही

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला

 कौ  अवधि  के  दौरान  देश  में  विद्युत  की राज्यवार स्थिति  संलल

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 कर्नाटक  बिजली  बोर्ड  द्वारा  अपनी  दिनांक  27.  10.  95  की  हाल  ही  की

 अधिसूचना  द्वारा  3.  11.95  से  एचटी  और  एल  टी  अधिष्ठापनों  30-50%  के

 बराबर  उर्जा  की  कटौती  और  15-25%  के  बराबर  की  मांग  की  कटौती  की  गई  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  कर्नाटक  बिजली  बोर्ड  द्वारा  वास्तविक  उपलब्धता  के  आधार  पर

 समय-समय  पर  गैर-निर्धारित  विद्युत  को  कटौती  भी  की  जाती  है  ।

 और  1995  के  दौरान  दक्षिणी  क्षेत्रों
 में  कर्नाटक  द्वारा

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  केन्द्रों  स हकदारी  की  तुलना  में  वास्तविक  निकासी  निम्नलिखित

 हकदारी  2167.  2

 वास्तविक  )  2326.  2

 प्रतिशत  107  .  3

 विद्युत  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  में  ये शामिल

 अधिष्ठापित  क्षमता  का  अधिक  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  कोयले की  उचित

 गुणवत्ता  और  मात्रा  की  आपूर्ति  की  मानमिटरिंग  करना  और  विद्यमान  वि  घ्युत  केन्द्रों  का
 उम्रयनीकरण  करना  |  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  को  कम  करने  सम्बन्धी  स्कीमें आरम्भ

 के  केन्द्रीय  और  राज्य  स्तरों  दोनों  पर  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  चल  रही

 परियोजनाओं  के  शीघ्र  क्रियान्वयन  हेतु  भी  कदम  उठाए  गए  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी
 को  भी  रहा  है
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 विवरण

 हु  विद्युत  कौ  आपूर्ति  की  वास्तविक  स्थिति

 आंकड़े  मिवल  में  )

 क्षेत्र/राज्य/प्रणाली  95-  १5५

 मांग  उपलब्धता  कमी  प्रतिशत

 उत्तरी  क्षेत्र

 चण्डीगढ  494  450  4  0.8

 दिल्ली  8110  8044  66  0.8

 हरियाणा  7755  7632  123  1.  6

 हिमाचल  प्रदेश  1193  1193  0  0.0

 जम्मू एवं  कश्मीर  2370  1966  415  17.0

 पंजाब  13305  13018  207  2.2

 राजस्थान  10265  9921  344  3.1

 उत्तर  प्रदेश  22305  19736 |  2549  11.

 उत्तरी  क्षेत्र  65797  62009  3788  5.8

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात  20675  19704  971  4.7

 प्रदेश  16085  15102  283  6.  ।

 महाराष्ट्र  31175  30672  503  1.6  6

 गोवा  642  642  0  0.0

 पश्चिमी  क्षेत्र  68577  66120  2457  3.6

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आमन्ध्र  प्रदेश  19900  16206  3694  18.  6

 कर्नाटक  13610  11628  1982  14.  6
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 आंकड़े  निवल  में  )

 क्षेत्र/राज्य/प्रणाली  95-  95

 मांग  उपलब्धता  कमी  प्रतिशत

 केरल  6285  5529  756  12.0

 तमिलनाडु  19535  17345  2190  11.2

 दक्षिणी  क्षेत्र  59330  50708  8622  14.  5

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार  5540  3849  1691  30.  5

 डीवीसी  4805  4602  203  4.  2

 उड़ीसा  5755  5359  396  ’  6  १

 बंगाल  8900  8378  522  5.  9

 जोड़ः  पूर्व  क्षेत्र
 25000  22188  .  2812  11.  2

 पूर्वी  क्षेत्र  ह

 अरुणाचल  प्रदेश  95.1  62.  0  33.1  34.8

 असम  1663.1  1469.  0  194.  ।  11.7

 मणिपुर  2036  1579  46.  3  22.8

 मेघालय  209.5  205.  4  4.  2.0

 मिजोरम  91.2  70.  5  20.  7  22.7

 नागालैण्ड  89.5  73.  5  16.  0  17.9

 त्रिपुरा  231.1  166.  7  64.  4  27.9

 पूर्वी  क्षेत्र  2583.0  2204.  3  378.7  14.7

 203229
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 पंचायतों  का  सम्मेलन  इस  सम्मेलन में  क्‍या  निर्णय  लिए  गए  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या

 अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 1102.  श्री  भोगेन्द्र झाः

 श्री  जोल्ला  बुल्ली  रामय्या  ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  पटेल  ):  जी  हहां  ।

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  निर्वाचित  पंचायतों  को  और  ज्यादा  शक्तियां  देने  के  संबंध  में  तथा  सरकार

 की  गरीबी  उन्मूलन  नीतियों  और  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  उन्हे  प्रभावी  तंत्र  बनाने  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  दर्शन  वाला  एक  विवरण  विवरण-||  पर  है  ।

 से  सम्बद्ध  विभिन्न  मुददों  पर  विचार  करने  के  लिए  राजधानी  में  9  तथा  10  संघ/राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुवर्ती  कार्रवाई के  लिए  उपाय  किए  गए

 को  दो  दिवसीय  अखिल  भारतीय  पंचायत  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  शिष्टमंडल  के  सदस्यों की  संख्या

 कितनी  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण-|

 राज्कानाा
 ४२  रइऊ२  २

 पजीकृतप्रतिधि
 5

 आख्ध्र 888 2. अख्णाचल प्रदेश 27 3 असम 4. बिहार 430 5 गोवा 6 गुजरात 97 7. हरियाणा 285 8 हिमाचल प्रदेश 93 9. ॥ कर्नाटक 340 केरल मध्य प्रदेश मणिपुर



 4  1995

 बन्दिरा  गांधी  इनडोर  स्टेडियम नई  दिल्ली  में  8  1995  को  हुए
 पंचायत  अध्यक्षों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशें

 गठित  करने  के  बाद  उन्हें  कार्यशील  बताने  के  लिए  पर्याप्त
 कार्य  और  वित्तीय  सुपुर्दगी  क ेलिए  कदम  उठाये  जाने

 वित्तीय  सहायता

 13.  मिजोरम
 4

 14,  महाराष्ट्र
 95:

 15.  नागालैण्ड
 532

 16.  पंजाब  288

 17.  राजस्थान
 514

 18.  सिक्किम
 21

 19.  उत्तर  प्रदेश  1121

 20.  पश्चिम  बंगाल  43

 21.  चंडीगढ़  11

 22.  अंडमान  व  निकोबार  9

 कुल  ध्मप

 |  |  4...  केवल  विषयों को  हस्तांतरित  कर  देने  से  पंचायतें तब  तक  सक्षम  नहीं  बन
 सकती जब  तक  कि  उन्हें  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता न  दो  इसलिए  राज्य
 वित्त  आयोग  को  सिफारिशें  मिलने  तक  पंचायती  राज  संस्थाओं की  पर्याप्त
 धनराशि  दिये  जाने  की  तत्काल  आवश्यकता

 साधनों  को  जुटाना
 जुटाना

 अपने  स्वयं  के  संसाधन  जुटाने  के  लिए  पंचायतों  को अधिकार  दिये  जाने

 चाहिए  और  उन्हें  गतिशील  बनाया  जाना

 को  सुदृढ़  बनाना

 पंचायतों को  सौंपी  गई  जिम्मेदारियों  और  निधियों  की  अधिक  मात्रा में  प्राप्त
 को  ध्यान में  रखते  हुएयह  आवश्यक  है  कि  उन्हें  प्रशासनिक  और तकनीकी
 तौर  पर  सुदृढ़  बनाया  कर्मचारियों  के  सभी  पद  भरे  होने
 ग्राम  पंचायत  अधिकारियों  एवं  कर्मचारियों  का एक  अलग  संवर्ग  बनाया
 जाना
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 पंचायतों के  चुने  प्रतिनिधियों  एवं  अधिकारियों  के  बीच  सौहार्पूर्ण संबंध

 पंचायतों  के  ने  हुए  प्रतिभिधियों  एवं  अधिकारियों  को  सौहार्दपूर्ण  तरीके
 से  काम  करने  की  स्वस्थ  परम्परा  का  विकास  करना  चाहिए  तथा नई

 व्यवस्था  के  प्रभावशील  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  दूसरे को

 भूमिका  के  प्रति  परस्पर  सम्मान  करने  की  भावना  होना

 प्रशिक्षण  एवं  जागरूकता  सृजन

 पंचायतों  के  नवनिर्वाचित  सदस्यों  को  अपनी  भूमिका  से  पूर्ण  परिचित  करने

 के  लिए  उन्हें  सूचना  एवं  शिक्षा  के  माध्यम  से  अपनी  नई  जिम्मेदारियों  के

 प्रति  सजग  बनाया  जाना  इसके  लिए  समस्त  संचार  माध्यमों  का

 प्रयोग  किया  जाना  जागरूकता  सृजन  की  यह  प्रक्रिया  निरंतर  चलती
 रहनी  इस  संबंध  में  भी  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  कि

 उन  तक  सभी  सूचना

 स्थायी  संभितियां

 उपयोगी  और  शीघ्र  निर्णय  लेने  तथा  सामाजिक  और  आर्थिक  विकास

 कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  प्रभावी  पर्यवेक्षण  और  निगरानी  के  लिए

 पंचायतों  की  स्थायी  समितियां  गठित  करनी  इन  समितियों  में

 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  को  शामिल  किया  जाना

 आर्थिक  आवश्यकताओं  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  जिले  कौ  योजना  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  की

 जानी

 ग्राम  सभा

 ग्राम  सभा  को  एक  प्रतिनिधि  जनतंत्र  के  मंच  के  ख्प  में  सुदृढ़  किये  जामे

 आवश्यकता  इसकी  बैठकें  नियमित  रुप  से  होनी  चाहिए  और  उनमें

 विकास के  कार्यों  से  संबंधित  विभिन्न  विषयों  पर  विचार  होना  ग्राम
 सभा में  स्थानीय  लोगों  की  मूलभूत  आवश्यकताओं  पर  चर्चा होनी  चाहिए

 और  इसे  लोगों  की  आकांक्षाओं  की  पूर्ति  हेतु  कार्य  करना  ग्राम  सभा

 को  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  लाभार्थियों  का चपन  करना

 पारदर्शिता

 पंचायतों को  स्वशासी  संस्थाओं  के  कार्यों  में  लोगों  के  विश्वास  को  सुदृढ़
 करने  में  अपनी  पारदर्शिता  और  जिम्मेदारी  सुनिश्चित  करनी
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 उपेक्षित समूहों  के  प्रति सकारात्मक  कार्रवाई

 चायतों  को  निश्चित  रूप  से  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  को  मुख्य  धारा  से  जोड़ने  के  लिए  विकास  कार्यों  को  तेज

 किया  जाए  और  उन्हें  इस  प्रक्रिया  में  सक्रिय  रूप  से  भागीदार  बनाया
 पंचायतों  को  विशेष  रूप  से  इन  वर्गों  के  प्रति  होने  वाले  सभी  प्रकार के  शोषण
 और  भेदभाव  को  समाप्त  करने  तथा  विकास  के  लाभों  का  समान  वितरण
 करने  के  लिए  कार्य  करना

 सामाजिक  भागीदारी

 पंचायतों  को  सामाजिक  विशेष  श्य  से  महिला

 एवं  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  आदि  के  लिए  लोगों  को  एक  जुट  करना

 ग्रामीण  विवादों  का  निपटान

 ग्रामौण  स्तर  के  विवादों  के  समाधान  में  पंचायतों  की  भूमिका  होनी

 यह  सम्भव  है  कि  ग्राम  पंचायतों  को  न्यायिक  शक्तियां  दी  इससे  लोगों
 का  मनोबल  बढ़ेगा  और  इससे  गांवों  पर एक  सामाजिक  दायित्व  भी
 ग्राम  पंचायतों  को  विगत  में  चल  रही  प्रणाली  की  गहन  समीक्षा  करने  के

 बाद  .  गांवों  में  न्याय  दिलाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  इससे
 पंचायती  राज  प्रणाली  की  सामान्य  प्रतिष्ठा  बढ़ेगी  और  विशेष  रूप  से  गांव

 के  दैनिक  कार्यों  में  उनका  महत्व

 भमि  सधार aD  5

 पंचायतें  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  को सफल  बनाने  और  सीमा स ेअधिक  भूमि
 उचित  वितरण  सुनिश्चित  करने  में  प्रभावशाली  भूमिका  निभा  सकती

 4
 3

 जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  का  जिला  परिषदों  के
 साथ  समन्वय

 जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  का  जिला  परिषदों  के  साथ  समन्वय  होना
 जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  को  जिला  परिषर्द  में मार्गदर्शन

 के  कार्य  को  करना  जिला  परिषदों  के  अध्यक्ष  जिला  ग्रामीण  विकास
 अभिकरण  के  पदेन  अध्यक्ष  होने

 ग्राम  पंचायत  स्तर  पर  संचालित  एवं  कार्यान्वित  हो  रहे  सभी  गरीबी  उन्मूलन
 कार्य  पंचायतों  के  अधीन  होने

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  पंचायतों  के  कर्त्तव्यों  एवं

 अधिकारों  में  एकस्पता  लामे के  प्रायस  किये  जाने
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 19...  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  तालमेल  बनाने  के  लिए  केन्द्र  एवं  राज्य  स्तर  पर
 का  गठन  किया  जाना

 20...  विभिन्न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ड्वारा  वित्तपोषित  सभी  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन
 में  पंचायतों  को शामिल  किया  जाना

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  विदेशी  कंपनियां

 1103.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  किः

 चर
 खाद्य  प्रसंस्करण  क्षेत्र  में  भारतीय  तथा  विदेशी  कम्पनियों के  वार्षिक  कारोबार

 का  ब्यौरा  क्‍या

 इसमें  सब्जियों  तथा  फल  के  व्यवसाय  का  हिस्सा  कितना  और

 शीतलन-पूर्व  तथा  गहन

 हिमीकरण  के  संबंध  में  क्‍या  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सिंह  और

 किसो  कंपनी  विशेष  द्वारा  खाद्य  प्रसंस्करण के  क्षेत्र  में किए  जाने  वाले  सालाना  कारोबार

 के  बारे  में  सूचना  इस  मंत्रालय  में  नहीं  रखी

 मंत्रालय  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के समग्र  विकास  के  लिए  अनेक  योजना  स्कोमें

 बनाई  हैं  और  उन्हें  कार्यान्वित  कर  रहा  कुछ  स्कीमों  के तहत  उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय

 सहायता में  कोल्ड-स्टोरेज  और  डीप-फ्रीजिंग  के  लिए  सुविधायें  शामिल

 विद्युत  समिति  का  गठन

 1104.  श्री  फूलयंद  वर्मा  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विद्युत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  समिति  गठित  की

 यदि  तो  समिति  कार्य  योजना  क्‍या

 क्या  राज्यों  के  प्रतिनिधि  भी  इस  समिति  में  शामिल  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  उमिला  :  जी  नहीं  ।

 4  1995  लिखित  उत्तर  116

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्वीकृति

 1105  श्रीकांत  जेना  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  की  विद्युत  परियोजनाओं

 को  ई  एਂ  द्वारा  स्वीकृति  के  प्रावधानों  को  समाप्त  करने  का  और

 यदि  तो  प्रतियोगात्मक  निविदाओं  पर  सफलतापूर्वक  समझौता  करने  हेतु

 विद्युत  बोडों  की  सहायता  करने  के  लिए  मानकीकृत  विद्युत  क्रय  ईंधन  आपूर्ति
 परिकहन  समझौतों  और  पर्यावरण  दिशा-निदेशों  को  विभाजित  करने के  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :  जी

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  पहले  ही  विद्युत
 परियोजनाओं  हेतु  पीपीए  निर्धारित  करते  समय  अपनाए  जाने  वाले  सिद्धान्त  और

 क्रय  करारों  के  कुछ  प्रमुख  मुद्देਂ  नामक  पुस्तिकाओं  को  राज्य  सरकारों  और  राज्य  बिजली
 बोर्डों  को  परिपत्रित  कर  दिया  गया  र  मॉडल  विद्युत  ईंधन  आपूर्ति  और  ईंधन
 अंतरण  करारों  को  प्राथमिकता  के आधार  पर  विकसित  करने  के  लिए  कार्रवाई की  जा
 रही

 केरल  को  विश्व  बैंक  की  सहायता

 1106.  श्री  मैथ्यू  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  केरल  में  निचली  पेरियार  पनबिजली  परियोजना

 का  निर्माण  विशेष  रूप  से  विद्युत  गृह  तथा  पारेषण  लाईन  की  प्रगति किस  चरण

 इस  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  कितनी  विद्युत  का  उत्पादन

 .
 क्‍या  निर्माण  कार्य  के  समय  हाल हो

 में  कोई  तालाबंदी  या  हड़ताल  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  मामले  के  निपटारे  और  ऐसी  घटनाओं

 की पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  :  33९60
 की  अधिष्ठापित  क्षमता  वाली  लोअर  पेरियार  पनबिजली  परियोजना  का  क्रियान्वयन  केरल
 राज्य  बिजली  बोर्ड  ट्रारा  किया  जा  रहा  है  और  परियोजना  का  कार्य
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 को  अग्रिम  अवस्था
 में

 वर्तमान  अनुमान के  अनुसार  को  चालू  करने  का कार्यक्रम
 1996  हैं  और  तथा  3  का  वर्ष  1996-97  लोअर  च्र्स्सूर

 220  पारेषण  परियोजना  की  मुख्य  पारेषण  लाइनों  में  से  एक  के  कार्य  के

 सम्बन्ध में  पुनः  निविदाएं  प्रदान  करने  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  तथा  कार्य  का  ठेका  प्रदान

 दिया  गया  गया

 के  एस
 ई

 बी  ने  पारेषण  कार्य  को  तीव,गति  से  करने  के  लिए  3  नये  उपखण्डों  के

 निर्माण  कार्य  के  लिए  कार्रवाई  भी  की

 लोअर  पेरियार  पन  बिजली  परियोजना  चालू  हो

 विद्युत  के  समतुल्य  493  जीडब्ल्यूएच  ऊर्जा  उत्पादित

 और  सिविल  कार्य  के  ठेकेदार  के  मजदूरों  द्वारा  हड़ताल  किए  जाने  के

 कारण  लोअर  पेरियार  पन  बिजली  परियोजना  पर  कार्य  11.9.95  से  रूक  गया

 *
 2.11.1995  को  आयोजित  समझौता  बैठक  में  हए  समझौते  के  उपरांत  हड़ताल  वापस

 लेने  के  बाद  6.11.1995  से  कार्य  पुनः  शुरू  हो  गया

 अमरीकी  दूतावास  सेवाओं  में  कटौती

 1107.  श्री  तारा  सिंह

 श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  विदेश  मंत्री  की  कृपा  करेंगे कि  :

 .  कया सरकार का
 ध्यान  दिनांक  1995  के  दि  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया

 में  एम्बैसी  कट्स  सर्विसेज  इन  बाम्बे  कान्सुलेट  क्लोज्डਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  क्‍या  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  अमरीकी  सरकार  के  निर्णय  से  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  जिन्होंने  वीसा

 और  कान्सुलर  सेवाओं  के  लिए  आवेदन  किया  प्रभावित  हुये  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जी

 बजट के  सम्बन्ध  में  अमरीका  के  राष्ट्रपति  और  रिपब्लिकन बहुलता  वाली

 कांग्रेस के  बीच  असहमति  होने  के कारण  जिसकी  वजह  से
 अमरीकी  सरकार  अस्थायी  रूप

 से  हो  भारत तथा  अन्य  देशों  में  स्थित  अमरीकी  राजदूतावा्सों एवं  कॉसलावासों

 में  सामान्य  कार्य  प्रभावित हो  6  दिन  की  इस  अवधि  के  दौरान  अमरीकी  राजदूतावास
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 कॉसलावास  केवल  आपातकालीन सेवाएं  प्रदान कर  रहे  15  1995  तक

 अमरीकी  सरकार  को  धनराशि  उपलब्ध  कराने  की
 अनुमति  देते  हुए  सीनेट  द्वारा  इस  बिल

 को  19  को  अनुमोदित  किए  जाने  के  पश्चात  20  1995  से  कोंसली  सेवाएं
 सामान्य  स्तर  पर  पुनः  आरम्भ  कर  दी

 कार्य  रक  जाने  के  6  दिन  की  इस  अवधि  के  दौरान  ऐसे  बहुत  से  भारतीयों  को

 दिक्कत  हुई  होगी  जो  अमरीका  जाना  चाहते

 यह  मामला  एक  अन्य  प्रभुता  सम्पन्न  देश  से  सम्बन्धित  अतः  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  भी  कार्रवाई  करने  का  सरकार  का  इरादा  नहीं

 ऊर्जा  कौ  बचत

 1108.  श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया

 चेतन  चौहान  :

 क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  वर्तमान

 व्यवस्था  की  दक्षता  को  बढ़ाकर  बेहतर  घरेलू  प्रबन्धन  ट्वारा  और दिनांक  11  1995

 को  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  नई  प्रौद्योगिकियों  के  प्रयोग  द्वारा  कहां  तक  ऊर्जा  की

 बचत की  जा  सकती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऊर्जा  संरक्षण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिंला  :

 और  ऊर्जा  की  बचत  विद्यमान  प्रणालियों  की दक्षता में  वृद्धि  करने

 और  प्रौद्योगिकियों  का  सदपयोग  करने  के  बारे  मे  विज्नत  मंत्रालय  ने  अनेक  अध्ययन  कार्य

 करवाए  ऊर्जा  सरंक्षण  परियोजनाओं/क्रियान्वित  कराई  गई  तथा  स्वीकृत की  गई  स्कौमों Oia

 के  बारे में  ब्यौरा  विवरण-|  और  ||  में  दिया  गया

 |

 क्रियान्वित  परियोजनाएं

 1...  आभश्ध्र  प्रदेश में  80,000  ऊर्जा दक्ष  पम्पसेट  अधिष्ठापित  किये  जाने

 के  लिए  किसानों  को  व्यवसायिक  सलाह

 2...  आमन्ध्र  महाराष्ट्र  में  20,000  कृषि
 पम्पसेटों  का आंशिक रूप  से  संशोधन  |
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 3.  -
 मध्य  प्रदेश  में  30,000  कृषि  पम्पसेटों  का  आंशिक  रुप  से  .-

 4...  मेरठ  जिले  में  इलेबिट्रकल्स नेटवर्क  में  ऊर्जा  संवर्धन
 को  प्रथम

 5.  मेरठ  जिले  में  इलेक्ट्रिकल्स  नेटवर्क  में  ऊर्जा  संवर्धन

 की  दूसरी

 6.  मेरठ  जिले  में  इलेक्ट्रिकल्स  नेटवर्क मे ंऊजा  संवर्धन

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 की  प्रथम  स्कोम  के  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  संस्थान  पूना  द्वारा

 राज्य  परिवहन  के  लिए  ईधन  दक्षता  एरोडिनक  बस  बॉडो  का

 निर्माण

 मेसर्स  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  संस्थान  पूना

 ड्वारा  सड़क  परिवहन  के  लिए  ऊर्जा  संरक्षण  पर वीडियों फिल्म  तैयार

 श्रमशक्ति  भवन  में  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य

 राष्ट्रीय
 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  द्वारा  प्रौद्योगिकी  भवन  के

 के  ऊर्जा लेखा  परीक्षा  कार्य

 मैसर्स  मैनेजमेंट  कंस्लटिंग  अपलाइड  रिसर्च  ग्रुप
 मोयडा  द्वारा  आन्भ्र  प्रदेश  मे ंआवासीय/वाणिज्यिक  भवन  के  ऊर्जा

 लेखा  परीक्षा  कार्य

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  ट्वारा  अशोका  होटल  के  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा

 कार्य  किया

 भारतीय  रेल  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  प्रशिक्षण  की  तैयारी

 केन्द्रीय  ग्रामीण  विद्युतीयकरण  संस्थान  द्वारा

 विद्युत  क्षेत्र  में  ऊर्जा  संरक्षण  संबंधी  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  प्रबन्ध

 किया

 ऊर्जा  दक्षता  डैजर्ट  कूलर  के  टेकनो-इकोनिमक  अध्ययन  कार्य  की

 -  योजना

 ऊर्जा  प्रबंध  केन्द्र  द्वारा  किसी  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  ऊर्जा  संरक्षण  कार्यक्रमों
 का  मूल्यांकन  किया

 4  1995

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 27.

 28.

 29.

 3  0
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 पर्स  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  डोजल  इलैक्ट्रिक  लोकों  मोसन  के

 आनुसांगित  हेतु  ऊर्जा  समुपयोजन  में  सुधार  के  लिए  अध्ययन  कार्य

 किए

 सहकारी  प्रबंध  संस्थान  अहमदाबाद  ट्वारा  गुजरात

 में  500  पम्पसटों  के  सम्पूर्ण  संशोधन  कार्य  किए

 सहकारी  प्रबंध  द्वारा  गुजरात में  250  पम्पसेट

 अधिष्ठापत  किए  जामे  के  लिए  निद  रशन  परियोजना  की  व्यवस्था

 किया

 रेलवे बोर्ड  द्वारा  नॉन  इलैक्ट्रो  स्टैटिक  सील  नियंत्रण का  परीक्षण  किया

 केन्द्रीय  विद्यत  अनुसंधान  द्वारा  ऊर्जा  स्ट्रीट  लाइट  नियंत्रक द्युत  अनुः  ’

 इलैक्ट्रोनिक  चोक  जैसे  विद्युत  उपकरणों  के  कार्यक्रम का  मूल्यांकन
 हे

 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  संस्थान  ट्वारा  डिजाइन  निर्धारण  और  ऊर्जा

 दक्षता  संरक्षण  का  मूल्यांकन  कार्य  करने  से  संबंधित  निरदर्शन

 परियोजना  की  व्यवस्था  किया

 केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  श्रम  शक्ति  भवन  में  मीटर  स्वीचर्स

 उपलब्ध  कराए  जाने  को  व्यवस्था  किया

 तमिलनाडु  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  द्वारा  तमिलनाडु  में  10,000

 फम्पसेटों  के  संशोधन  कार्य  किया

 गुजरात  20,000  कृषि  पम्पसेटों  के  संशोधन  कार्य

 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  परीक्षण  एवं  मूल्यांकन
 प्रषोगशाला  अधिष्ठापित  की

 मैंगनेटिक  कार्ड  प्रचालित  ऊर्जा

 राष्ट्रीय  उत्पादक  परिषद  ड्वारा  विभिन्‍न  औद्योगिक  यूनिटों  में  ऊर्जा
 लेखा  परीक्षा  कार्य  किए

 कोप  द्वारा  5  ऊर्जा  सघन  उद्योगों  मे ंनिदानात्मक  लेखा  परीक्षा  कार्य
 किए

 12  औद्योगिक  यूनिटों  के  प्रारम्भिक  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य  किए
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 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 42.

 43.

 44.

 45.

 टाटा  ऊर्जा  अनुसंधान  संस्थान  द्वार  8  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य  ऊर्जा
 बस  द्वारा  किए

 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  3  औद्योगिक  यूनिटों  के

 निदानात्मक  ऊर्जा  लेखा  कार्य  किए

 नया  गांव  सीमेंट  फैक्ट्री  में  सौमेंट  कारपोरेशन  ऑफ

 इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  निदर्शन  परियोजनाएं  अधिष्ठापित  की

 राष्टीय  उत्पादक  परिषद  द्वारा  विद्युत  ऊर्जा  लेखा

 परीक्षा  कार्यशाला  की  व्यक्स्था  की

 द्वारा  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  नियम  पुस्तिका  तैयार  की

 मैसर्स  बालमेर  लौरी  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  7  औद्योगिक  यूनिटों  में

 व्यापक  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य  किए

 18  औद्योगिक  यूनिटों  के  प्रारम्भिक  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य  हेतु  टेरी

 से  दूसरा  प्रस्ताव  प्राप्त

 उत्तरी  भारत  वस्त्र  उद्योग  ट्वारा  स्पीनिंग  मिल्स  में  विद्युत  की  खपत  के

 बारे में  मानदंडों  का  निर्धारण  करने  के  लिए  अनुसंधान  एसोशिएशन
 गाजियाबाद  ट्वारा  अध्ययन  कार्य किए

 मैसर्स  राष्ट्रीय  केन्द्रीय  मानव  आवास  तथा  पर्यावरण

 द्वारा  विद्युत  प्रणाली  हेतु  ईष्टतम  तकनीक  के  लिए  अध्ययन

 कार्य  किए

 राष्ट्रीय  उत्पादक  परिषद  ट्वारा  डेयरी  संयंत्रों  के  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा

 और  संवर्धन  संबंधी  कार्य  किए

 तमिलनाडु
 में  बावलर  प्रयालकों  को  प्रशि

 दक्ष  पम्प  सेट  प्रचालन  के  लिए  विभिन्न  संघटनो ंक े800  अधिकारियों

 प्रशिक्षण

 चुनीदा  क्षेत्रों  के अध्ययन  कार्य  के  लिए

 ऊर्जा  बस

 ऊर्जा  विकास  सेवा  संबंधी  कार्यक्रम

 इसके  अलावा  विद्युत  प्रणाली  में  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का

 13  1917

 है  -  कल  किया कि निर्धारण  किया
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 गया  है  जिनके  आधार  पर  विभिन्न  पारेषण  एवं  क्तिरण  हानियों  के  बारे

 संट  कैपसिटर  अधिष्ठापित  किए  जाने  के  लिए  एक  व्यापक  कार्यक्रम तैयार  किया
 ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  विद्युत  सक्‍्यता  के  रुप  में  5000  की  बचत  होने  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  जिसका  ब्यौरा  अनुबंधों  में  दिया  गया

 विद्युत  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों  और  विद्युत  यूटिलीटीज  के  लिए  ऊर्जा
 ऊर्जा  बचत  हेत्‌  निम्नलिखित  निदर्शन  परियोजनाएं  भी  स्वीः

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 कक WY)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 की

 कृषि  पम्पसेटों  में  सुधार

 राज्य  बिजली  बोर्डों  की  विद्युत  प्रणाली  के  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य

 उद्योगों/ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य

 विभिन्न  राज्यों  में  3000  निम्न  वोल्टता  स्वीचड  कैपसिटर  स्थापित

 किए  जाने  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजना  तैयार

 ऊर्जा  मीटर  परिक्षण  सुविधाओं  का  निर्धारण

 अमोरफ्स  कोर  ट्रांसफार्मस  अधिष्ठापित

 भ्रचालानात्मक  तापमान  को  कम  करके  ऊर्जा  संरक्षण  इलेक्ट्रोलाइट
 की  व्यवस्था

 साँयकालीन  व्ययस्तम  घंटों  के  दौरान  ऊर्जा  की  बचत  के  लिए

 प्रायोगिक  परियोजना  की  व्यवस्था

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  इंडों  -  जन  तकनीकी

 ऊर्जा  प्रबंध  सहयोग  कार्यक्रम  [1

 नापेन  7  वा  राष्ट्रीय  ड्राइंग  निबन्ध  तथा  अपने  आप  कीजिए

 किट

 गुजरात  बिजली  बोर्ड  के  लिए

 जागस्कता  अभियान  के  लिए

 इसके  अलावा  विद्युत  मंत्रालय  प्रत्येक  वर्ष  14  दिसम्बर को  ऊर्जा  संवर्धन  दिवस  का

 आयोजन  करता  है  और  इस  फ़्कार  की  क्रियाकलापों के  लिए  एक  सप्ताह  तक  कार्यक्रम

 आयोजित  किए  जते
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 ||

 अपिहापित  क्षमता  में  बचत

 संभावित  उपाय  प्रत्याशित  बचत

 सप्लाई  की  दृष्टि  से

 1...  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  कौ  क्षमता  में  सुधार  के  जरिए

 ताप  विद्युत  संयत्रों  में  उच्च  क्षमता  समुपयोजन  760

 ताप  विद्युत  संयत्रों  में  ऊष्मा  दर  में  सुधार  करके  ह  260

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  अनुसांगित  ख़फ्त  को  कम  करके  *  330

 उप  जोड़  (1)  हु  1350

 2...  बेहतर  पारेषण एवं  वितरण

 कैपसिटर  लगाकर  तकनीकी  हानियों को  कम  करना  वि  425

 प्रणाली  सुधार  स्कोमों  के  द्वारा  तकनीकी  हानियों  को  कम  करना  225

 वाणिज्यिक  हानियों  की  मात्रा  को कम  करना  250

 उप  जोड़  (2)

 ः

 900

 जोड़  जोड़  (1)+  उप  जोड़  (2)  2250

 मांग  की  दृष्टि से

 बेहतर  समुपयोजन  क्षमता  1000

 ईष्टतम  सह-विद्युत  उत्पादन  300

 जोड़  (3)
 ह  ॥

 1300

 बेहतर  दक्ष  प्रकाश  व्यवस्था  450
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 संभावित  उपाय  प्रत्याशित  बचत

 5.  घरेलू  उपकरणों की  कुछ  क्षमता  200

 6...  वाणिज्यक क्षेत्र  में  ऊर्जा  उपयोग  में  कटौती  150

 7...  लिफ्ट  सिंचाई  कार्यों में  बिजली  का  कम  उपयोग  किया  जद्रना  350

 8...  बेहतर  ग्रिड़  प्रबन्धन  300

 जोड़  मांग  के  दृष्टि  से  2750

 5000

 गैर-सरकारोी  क्षेत्र  को  छूट  की  सुविधा

 1109.  बसंत  पवार  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विद्युत  वित्त  निगम  का  विचार  निजी  फर्मों  को  छूट  की  सुविधा

 सरकार  को  इससे  क्‍या  लाभ  मिलेंगे  |

 विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :  विद्युत  क्षेत्र  में

 अपने  ग्राहको ंके  लिए  बिल  डिस्काउंटिंग  फेसिलिटी  स्कीम  आरंभ  करने  हेतु  विद्युत  वित्त

 निगम  ने  सिद्धान्त  रूप  में  निर्णय  ले  लिया

 यह  प्रदान  करने  के  मागदण्डों  अन्य  बातों  के  यह

 निर्धारित  किया  गया  है  कि  विक्रेता  संस्था  कम  से  कम  3  वर्षों  से  प्रचालन  में  होनी

 इसका  कार्य  निष्पादन  संबंधी  रिकार्ड  और  वित्तीय  परिस्थिति  अच्छी  होनी  चाहिए  तथा  सावधि

 ऋणदाताओं  के  मामलों  में  चूककर्ता  नहीं  होनी

 इस  स्कीम  में  अल्पकालिक  नकदी  संबंधी  समस्याओं  से  पटने  के  लिए  विद्युत
 क्षेत्र  क ेसंगठनों  को  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  विचार  किया  गया

 मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  संकट

 1110.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 श्री  पतन  दौवान  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रेदश  में  1994  से  1996  के  बीच  विद्युत  की  कुल  कितम  अनुमानित

 मांग  रही  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  राज्य  में  कितनी  विद्युत  के  उत्पाद

 की  सम्भावना

 मध्य  प्रदेश  से  सम्बन्धित  कितनी  बिद्युत  परियोजनाएं  विचाराधीन  सरकारी

 और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के लिए  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  क्‍या  नाम  और  प्रत्येक

 परियोजना  के  लागत  व्यय  में  कितनी  वृद्धि  दर्ज  की

 भध्य  प्रदेश  में  पन  बिजली  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए किन-किन

 स्थानों  का  चयन  किया  गया  इनकी  अनुमानित  लागत  क्‍या  और  हनसे  कितना  मुनाफा
 या  घाटा  होने  की  संभावगा  और

 राज्य  में  विद्युत  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे
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 विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उ्मिला  :  वर्ष  1994-95

 ऊर्जा  की  प्रत्याशित  आवश्यकता  थी  और

 1995-96  के  दौरान  ऊर्जा  की  प्रत्याशित  आवश्यकता  26182  मध्य  प्रदेश

 में  राज्य  क्षेत्र मे ंआठवीं  योजना  के  दौरान  1125  की  क्षमता  जोड़े  जाने  की  प्रत्याशा

 और  क्रियान्वयन  के  लिए  विचाराधीन/अनुमोदित  विद्युत  परियोजनाओं

 के  बारे  में  लागत  समेत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-|  ,  ||  ,  |  ||,  और  |४/  में  दिया  गया

 विद्युत  केन्द्र  की लाभ  और  हानि  की  स्थिति  के  बारे  में  निर्धारण  केवल  तभी  किया  जा
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 सकता  जबकि  वह  दीर्घावधि  के  लिए  प्रचालनाधीन  रहा  हो  ।

 मांग  और  आपूर्ति  के बीच  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  विभिन्न

 उपायों  में  य ेशामिल  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  अल्पावधि  में  निर्माण

 की  जाने  वाली  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के

 कार्य-निष्पादन  में  सुधार  नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित

 पारेषण  और  वितरण  सम्बन्धी  हानियों  की  मात्रा  को कम  बेहतर  मांग  प्रबन्ध
 को  क्रियान्वित  करना  और  ऊर्जा  संवर्धन  के  उपाय  करना  तथा  पड़ोसी  राज्यों

 से  विद्युत  का  अंतरण  इसके  पश्चिमी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  केन्द्रों  से

 राज्य  को  अपने  समुचित  हिस्से  को  विद्युत  भी  प्राप्त  होती

 |

 परियोजनाओं  का  नाम  क्षमता  अनुमानित  लागत

 विद्युत/जल  »  निजी  स्पये

 1  मारिखेडा  सार्वजनिक  क्षेत्र  2X20=  40  106.90

 2  माहेश्वर  निजी  क्षेत्र  10%40«400  1073.00

 कुमार्स

 3  ओंकारेश्वर  निजी  क्षेत्र  8%65  «5५20  1216.95
 ह

 ||

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  विचारार्थ/जांचाधीन  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 मध्य  प्रदेश

 परियोजनाओं  का  नाम  झमता  अनुमानित  लागत

 सं  हाइड्रो  करोड़ों

 1  2  3  4  5  6

 1.  पेंच  निजी  थर्मल  2X250  2710
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 परियोजनाओं  का  नाम  क्षमता  अनुमानित  लागत

 निजी  हाइड्रो  करोड़ों

 त  2  3  4  5  6

 2...  भिलाई  निजी  थर्मल  2250  2135

 एल  एण्ड  सेल

 एण्ड  यूएसए

 3.  भण्डेर  में  सीसीएसटी संयंत्र  निजी  थर्मल  330  1232

 इस्सार  इन्वेस्टमेंट्स
 ,

 4.  ग्वालियर  संयंत्र  निजी  थर्मल  126  525

 ग्वालियर पावर

 5.  ओल्ड  कोरवा में  ईस्ट  पावर  निजी  थर्मल  3१४30  239

 हाऊस-१  कोयला  आधारित

 मध्य  भारत  पावर  कारपोरेशन

 एलल्‍्लॉयस  एण्ड  स्टील  द्वारा

 6.  कोरवा ईस्ट  टीपीएस  निजी  थर्मल  2१500  4630

 डाईबू

 7.  कोरवा  दैस्ट  निजी  थर्मल  2250  250  2248

 आरपीजी

 8.  वीना  टीपीएस  निजी  थर्मल  2X250  2450

 बीना  पावर  सप्लाई

 कम्पनी

 9.  गुना  सीसोपीपी  निजी  थर्मल  330  1267.71

 एसटीआई  पावर

 इण्डिया

 10.  नरसिंहपुर  डीजी  निजी  थमंल  125  519
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 |  ||

 मध्य  प्रदेश  में  अनुमोदित  ताप  विद्युत  परियोजनाएं

 परियोजनाओं  का  नाम  जिले  में  अवस्थित  लागत  करोड़  रू  में  लागत

 मूल  संशोधित  वृद्धि  (%)

 ताप  विद्युत

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 1.  विंध्याचल  एसटीपीएस

 500  सोधी  2753.38  2753.40  -

 500

 निजी  क्षेत्र  शून्य

 राज्य  क्षेत्र

 1.  संजय  गांधी  विस्तार टीपीपी

 210  शहडोल  493.00  817.18  65.8

 210

 2...  पेंच

 यूनिट-॥  210  छिंदवाड़ा  534.75  -  -

 210

 3.  कोरबा  पश्चिमी  विस्तार

 210

 बिलासपुर
 581.15  1274.00  119.2

 210
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 .  ||  है

 मध्य  प्रदेश  में  अनुमोदित  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  सूची

 परियोजनाओं  का  नाम  जिले  में  अवस्थित  लागत  करोड़  रू  में  लागत

 मूल  संशोधित  वृद्धि  (%)
 जानना  1... बाणसागर टौन्स (फेज-2 व 3) 2%154+3X20=90  ााााााााााआआआआआाााााभााााााणााभमााभानाााााभनणााभभनााभमाााााआआआाआ्एएएए्णणणणणाणणएणणणाानाातं

 सार्वजनिक

 बाणसागर  टौन्स  व  3)  रीवा  694.41  130.57

 2...  बाणसागर  टौन्स  2X10=20  सतना  41.88  -  -

 शहडोल

 3  इंदिरा  सागर  8X125=1000  खंडवा  1190.12  23257  95.42

 4.  इंदिरा  सरोवर  4X%125=500  बस्तर  209.3  880.0  320.45

 संयुक्त  उद्यम

 1.  सरदार  सरोवर  6X 200+550  भस्व  1551.86  2673.43  72.2  7

 गुजरात  एवं  महाराष्ट्र  द्वारा  3%15=45

 संयुक्त  रूप  के  शेयर  57%«

 826.5)

 2.  राजघाट  गुना  37.47  118.35  715,88

 एवं  3.  द्वारा  का  शेयर

 संयुक्त  रूप  50%=  22.6

 केन्द्रीय  निजी  क्षेत्र

 एलबीसी  2X12=24  होशंगाबाद  13.86  50.00  260.75

 एच  ई  जी  द्वार

 2...  महेश्वर  10%40=400  खारगोन  1073.0  -

 एस  एम  एच  पी  खंडवा
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 पेंसीलीन  नौति

 १7.श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  रसायन  और  उव॑रक्क  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  पेंसीलीन  नीति  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रॉनिकौ  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड़ों  :  और

 जी  फर्स्ट  क्रिस्टल्स  क ेआयात  को  नियमित  करने  के  लिए  जी  नामक

 नीति  की  घोषणा  समय-समय  पर  की  जाती  यह  नीति  स्वदेशी  मिर्माताओं  की  पहचाग

 रती  है  जिनसे  घरेलू  इकाइयों  को  जी  उठाना  होता  है  ताकि  वे  आयात  के  पात्र

 बन  सकें  और  यह  घरेलू  व  आयातित  जी  के  प्रयोग  का  अनुपात  भी  निर्धारित  करती

 मौजूदा  नीति  क्रे  अन्तर्गत  हिन्दुस्तान  मेक्स

 एलेम्बिक  तथा  टोरेन्ट  को  स्वदेशी  निर्माताओं  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई

 है  तथा  70  :  30  का  अनुपात  निर्धारित  किया  गया

 केरल  को  वित्तीय/तकनीकी  सहायता

 1112.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों

 की  स्थापना  हेतु  कोई  वित्तीय/तकनीकी  सहयाता  प्रदान  की

 यदि  तो  दो  गयी  वित्तीय/तकनीकी  सहायता  तथा  अन्य  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :

 और  जी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  के  तीन  वर्षों  के  केरल  स्थित

 विभिन्न  संगठनों  से  खाद्य  प्रसंस्करण  के  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  स ेसंबंधित  प्रस्तावों  क ेसिलसिले

 में  निम्नलिखित  ब्यौरे  के  अनुसार  वित्तीय  सहायता  दी  गई
 |  विननननननीणगगााओ

 क्षेत्र  सहायता
 सर्ूपये

 गैंग  कः

 फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  क्षेत्र  37.317

 मांस  तथा  पाल्ट्री  प्रसंस्करण  क्षेत्र  33.000:

 मछली  पालन  क्षेत्र  75.000

 अनाज  प्रसंस्करण  क्षेत्र  7.500

 कुल  ७  ७8छउइउ  157.817
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 भूमि  सुधार  अधिनियम  में  संशोधन

 1113.  श्री  रखि  राय  :

 श्री  गुरुदास  कामथ  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  कृषि  भूमि  कौ अधिकतम  सीमा  में  छूट  प्रदान  करने  हेतु
 अपने-अपने  राज्यों  में  भूमि  सुधार  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  हेतु कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  राज्य  सरकारों  की ओर  से  अपने-अपने राः
 में  भूमि  सुधार  अधिनियमों  में  संशोधन  के  पक्ष  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 (2)  क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भूमि  जोत  पर  पहले  ही  अधिकतम  सीमा  बढ़ा

 दी  है  $  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री
 उत्तमभाई  हारजीभाई  :

 महाराष्ट्र  और  पश्चिम  बंगाल  सरकारों  मे  कृषि  भूमि  अधिकतम  सीमा  में  छूट
 देने/वापस  लेने  के  लिए  मसौदा  अध्यादेश  सरकार  के  विचारार्थ  प्रस्तुत  किए  महाराष्ट्र

 कृषि  भूमि  अध्यादेश  1993  में  कतिपय  श्रेणियों  के

 कम्पनियों  आदि  को  भूमि  पट्टा  निर्धारित  सीलिंग  सीमा  स ेअधिक  करने  का  प्रस्ताव

 पश्चिम  बंगाल  भूमि  सुधार  1994  में  औद्योगिक  गतिविधियों  और
 भगरीय  विकांस  के  लिए  किसी  फर्म  या किसी  कम्पनी  आदि  द्वारा  भूमि  अधिग्रहीत
 करने  और  भूमि  रखने  की  सोमा  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 प्रश्न  नहीं

 और  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  जानकारी के  अनुसार  कर्भाटक  सरकार

 ने  औद्योगिक  विकास  आवास  परियोजनाएं हाथ  में  शैक्षिक  कृषि  आधारित

 उद्योगों  आदि  कौ  स्थापना  करने  के  लिए  कर्नाटक  भूमि  सुधार  1995
 अधिनियमित  करके  भूमि  रखमे  की  सीमा  बढ़ा दी



 बिहार को  वित्तीय  सहायता

 1114.  श्री  राम कृपाल यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  को  1993-94  के  दौरान  388.76  करोड़  स्पये कुल  परिव्यय

 मंजूर  किया  गया

 यदि  तो  इस  राशि  को  राज्य  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  था  और

 तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  परिणाम

 1994-95  के  दौरान  बिहार  में  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  कितना परिव्यय मंजूर
 किया  गया

 क्‍या  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  इस  राशि  के  उपयोग के  बाद

 क्द्युत  उत्पादन  में  कोई  विशेष  सुधार  आया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमति  उमिला  :  वर्ष  1993-94

 के  लिए  बिहार  में  विद्युत  क्षेत्र  के
 लिए  388.76  करोड़  रूपये  के  परिष्यय  का  अनुमोदन

 किया  गया

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  बिहार  में  विद्युत  क्षेत्र के  लिए 85.66  करोड़  स्यये
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 का  वास्तविक व्यय  किया  गया  जिसमें  से  विद्युत उत्पादन पर  11.06  करोड़  रू.पारेषण

 एवं  वितरण  पर  68.60  करोड़  स्पये  तथा  ग्रामीण  विध्युतीकरण  पर  6.00  करोड़  स्पये  व्यय

 हुआ

 वर्ष  1994-95  के  लिए  बिहार  में  विद्युत  क्षेत्र  के  व्विए  अनुमोदित  परिव्यय
 398.26  करोड़  स्पये  था  ।

 और  (<).  बिहार  में  कुल  विद्युत  उत्पादन  1992-93 में  2963  स ेबढ़कर
 वर्ष  1993-94  में  2988  यू  और  वर्ष  1994-95  में  3286  हो  गया

 खिजली  घरों  में  कोयले  की  कमी

 1115.  श्री  अनिल बसु  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तरी  राज्यों  में  स्थित  बिजली  घरों  में  कोयले  की  भारी  कमी
 की  जानकारी  और  "

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  :  और  Ca.  उत्तरी

 राज्यों  में  स्थित  विद्युत  घर  कोयले  की  घटती-बढ़ती  कमी  का  सामना  कर  रहे  चालू
 वर्ष  के  दौरान  1995  तक  की  कोयले  की  आवश्यकता तथा  प्राप्ति  का  वार
 ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1995  के  दौरान  कोयले  की  आवश्यक्रता  तथा  प्राप्ति  दर्शान  वाला  विवरण

 हजार  टन

 क्र  का  नाम  आवश्यकता  प्राप्ति  प्रतिशत

 सं

 उत्तरी  क्षेत्र

 त  बदरपुर  2304  1856  81%

 2  इन्द्रप्रस्थ  केन्द्र  6838  562  897.

 3.  राजघाट  ३68  350  .  95%
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 हजार  टन  .,  .
 ऊऊ  फऊछऊछऊछऊछऊछऊछऊछऊछऊछऋ  ऋफऊऋछफछफऊछ  छऊऋ  फछःछऊछऋछऊऋछऋखऋछऋछऋऊऋऊऋऊऋऊफऋखऊ  ऊऋऊ  ऋ  ऋफऊ  ऊ  ऊ  ७9छफऋ  हफऊ  छह  छर  ऊ॑  ७  छ  छऊ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ

 का  नाम  आवश्यकता  प्राप्त
 प्रतिशत

 सं

 4  408  425  104%

 5.  पानीपत  1336  .  994  747

 6...  भटिण्डा  1114  980  88%

 7.  रोपड़  3016  2473  827.

 8.  कोटा  2730  1787  65%

 9.  अनपारा  4352  3956  91%

 10.  हरदुआगंज  642  426  667.

 ओवरा  3121  2011  647.

 12  -  -  न

 13.  पनकी  (६)  478  292
 न्‍

 61%

 14  403  175  439

 15.  टाण्डा  706  405  57

 16.  ऊंचाहार  े
 1068  1320  124%

 17.  रिहन्द  2549  2651  104%

 18.  सिंगरौली  एसटीपीएस  5332  4890
 ह

 92%

 19.  दादरी  1336  1693  127%

 परिवहन में  अवरोध  यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 1116.  श्री  प्रवीन  डेका  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  इस  संबंध में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे

 किः  .

 ु  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्य  परिवहन  के  क्षेत्र  में अवरोध  का  सामना  कर  रहे  .
 से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  जिसमें  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  भी शामिल
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 उपलब्ध  निधियों  में  से  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता  1993-94,  1994-95  और  1995-96  के  दौरान  अकाल  ग्रस्त  देशों  को  भारत  द्वारा
 '

 देश-वार कितनी  वित्तीय  सहायता  और  कितनी  मात्रा  में  खाद्यानों की आपूर्ति की  गयी  है  ? ॥

 अकाल  ग्रस्त  देशों  को  सहायता  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  विवरण  संलग्न
 *

 1117.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 विवरण

 भारत  द्वारा  विदेशों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  तथा  खाद्य  सामग्री

 1993-94

 क्रम  देश का  नाम  भेजी  गई  सामग्री  वि  राशि

 1.  एरिजिया  कम्बल  10,84,000

 2.  मंगोलिया  दवाईयां  10,00,000

 3.  उक्रेन  दवाईयां  50,00,000

 4.  अजरबैजान
 चीनी  और  चावल  16,48,000

 5,  अजबेकिस्तान  दवाईयां  ३6.48  लाख

 6...  किर्गेस्तान  के  दौरान  भेजी गई

 दवाईयों/भोजन/कम्बल/चाय/चीनी  19,35,992

 के  रूप  में  दी  गई  मानवीय  सहायता  के

 सम्बन्ध  में  सेवा  ऐजेन्सी  प्रभार  इत्यादि

 (50  लाख  स्पये  मूल्य

 7.  कीनिया  चावल  50,00,000

 8.  लाइबीरिया  भोजन  और  कृषि  मर्दे  10,00,000

 9.  कजाखस्तान  दवाईयां  11,98,413

 10.  सोमालिया  दवाईयां  और  5,00,000

 11.  मैडागास्कर  दवाईयां/बेबीफूड  5,00,000
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 मारीशस  अमरीकी  डालर के  खरूप  में  विदेशी  ३,00,00,000

 मुद्रा  में नकद  सहायता

 14.  क्यूबा  चावल  करोड़

 एलटी  गुआ  और  चिकित्सा  सामग्री  5  लाख

 बारबुडा

 बेलाख्स  50  लाख

 17.  मोलदोवा  50  लाख

 18.  अफगानिस्तान  चाय  ,  करोड़

 कम्बोडिया  2000  टन  चावल  1,00,000

 20.  श्रीलंका  अनुदान  58,927

 20.  सैशेल्स  कम्प्यूटर  हु  58,927

 22.  जांजीबार  डेस्क  (3  सीट  50,236

 22.  उगान्डा  खेलकूद  सामग्री  16,60,063

 23.  बुरकीनाफासो  ग्राइन्डिग  बजाज  स्कूटर  18,75,000

 24.  तंजानिया  साइकिल  संयत्र  की  पुर्नस्थापना  3,21,000

 25.  जिम्बाब्वे  रिफ्रैक्टरीब्रिक  प्लांट  18,18,750

 26.  मोजाम्बिक  तीन  एम्बुलैस  और  स्पेयरपार्टस  16,03,220

 27. अंगोला उपभोक्ता सामग्री
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 भारत  द्वारा  विदेशों  को  दी  गईं  वित्तीय  सहायता  तथा  खाद्य  सामग्री

 1994-95

 क्रम  देश का  नाम  भेजी  गई  सामग्री  राशि

 1  तंजानिया  बिस्कुट  आदि  4,97,000

 2...  मोजाम्बीक  बिस्कुट  तथा  सूखी  खाद्य  सामग्री  10,00,000

 3...  बगदाद  से  विमान  द्वारा  निकासी  बगदाद  में  फंसे  भारतीयों  की  2,40,00,000

 पुराने  बिलों  का  भुगतान

 4.  अफगानिस्तान  दबाईयां  42,00,000

 5...  इथोपिया  दुग्धचूर्ण  तथा  दवाईयां  10,00,000

 6.  लाइबीरिया  दवाईयां  तथा  सूखी  खाद्य  सामग्री  5,00,000

 7...  तंजानिया  दवाईयां  शरणार्थियों  के  7,83,000

 8...  ग्रनाड़ा  दवाईयां  4,95,000

 9...  जीबूती  दुग्धचूर्ण  10,00,000

 10...  मैडागास्कर  दवाईयां  ,  दुग्ध  चूर्ण  12,30,000

 11...  लाइबीरिया  कृषि  संबंधी  के औजार  आदि  9,74,000

 12...  जांजीवार  दवाईयां  3,00,000

 13.  जाइर  में  स्थांडा  शरणार्थी  दवाईयां  राष्टर  के  माध्यम  26,47,000

 14...  जार्जिया  दवाईयां  5,00,000

 15.  पापुआ न्यू  गिनी  टैंट  2,15,000

 16...  कोलम्बिया  अमरीकी  डालर  के  स्प  में  10,00,000

 विदेशी  मुद्रा  में नकद  सहायता

 17...  कोलम्बिया  10,00,000
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 क्रम  देश का  नाम  भेजी  गई  सामग्री
 राशि

 18.  जापान  कम्बल  स्टेशनरी  आदि  2,96,00,000

 भूकम्प

 19.  आमेंनिया  चिकित्सा  सामग्री  5  लाख

 20.  अफगानिस्तान  दवाईयां  39.41  लाख

 चाय  45.15  लाख

 21...  ..  श्री  लंका  अनुदान  1,00,000

 5000  टन  दालें  2.8  करोड़

 22...  घाना  एवं  लाइबीरिया  इलैक्ट्रानिक  टाइपराईटर  तथा  ट्रांजिस्टर  2,99  ,389

 23...  जांजीबार  खेलकूद  का  सामान  3,31,382

 24...  मामिबिया  पेयजल के  स्त्रोतों  का अन्वेषण  और  संचालन  53,12,000

 25...  बुर्किना  फासी  मकई  पौसने  की
 तिपहिये  तथा  ड्रलिंग

 26...  तंजानिया  साइकिल  प्लांट  का  पुर्नस्थापना
 |

 25,00,000

 27...  जिम्बाब्वे  रिफ्रैक्ट्री  ब्रिक  प्लांट  7,07,000

 28...  सोमालिया  दवाईयां  1,00,000

 भारत  द्वारा  विदेशों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  तथा  खाद्य  सामग्री
 1995-96

 क्रम  देश  का  नाम  भेजी  गई  सामग्री  .  राशि

 1.  कम्बोडिया  2000  टन  चावल  1,51,25,070

 2.  ईराक  भारतीय  मानवोयता  पहल  में  ईराक  को  *«  -*  10,82,000
 गई  राहत  सहायता  पर  भारत  सरकार  द्वारा

 बहन  किया  गया  विमान  माल  भाड़ा

 3.  जापान  जापान  को  राहत  सहायता  के

 भूकम्प  पीड़ितों  के  लिए  1,46,60,000
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 क्रम  देश का  नाम  भेजी  गई  सामग्री  राशि

 4  आममेनिया  दवाईयां  2,13,313

 5  जांजीबार  दवाईयां  49,700

 6  म्यांमार  म्यांमार  में  आग  लगने  से  पीड़ितों  के  3,10,000

 लिए  नकद  सहायता

 7.  लाओस  बाद  से  राहत  के  लिए  लाओस  में  नकद  सहायता  9,30,000

 8.  बुर्किना  फासो  12,50,000

 9.  टोगो  दवाईयां  12,50,000

 10...  किर्गीजस्तान  दवाईयां  28,99,061

 ताजिकिस्तान  दवाईयां  37,64,886

 12.  ईराक  चाय  50,00,000

 13.  स्थआंडा  है  जीप  (10  31,00.,000

 14,  नामीबिया  गेहूं  (1000  70,06,653

 15.  इराक  भारतीय  मानवीयता  पहल  द्वारा  प्रबन्धित  2,85,150

 इराक  को  भेजी  गई  दवाईयां/फार्मास्यूटिकल्स
 के  दूसरी  खेप  की  शिपमेंट  के  लिए  एस  टी  सी

 को  देय  समुद्री  मालभाड़ा
 46.  उत्तरी  कोरिया  कम्बल  11,69,300

 पी  आर

 17.  अन्गला  और  सेंट  किद्स  नकद  सहायता  10,00,000

 और  नेविस

 कश्मीर  के  संबंध  में  राफेल  का  बयान  क्‍या  सरकार का  ध्यान  6  1995  के  डर्ड  '  में
 नॉट  एन्डिंग  एण्ड  सेज  राफेलਂ  शोर्षक  से  प्रकाशित  समाच्यर  की  ओर

 1118.  श्री  बृशिण  पटेल  :  दिलाया गया
 महादीपक सिंह  शाक्यः

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  यदि  तो  इसमें  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 कया  सरकार  ने  पाकिस्तान  द्वारा  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  आतंकवाद  को  प्रश्नय  देने
 .

 के  संबंध  में  वास्तविक  स्थिति  बताने  हेतु  अमरीका  के  साथ  बातचीत  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  अमरीका  की  क्या प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जी

 इस  समाचार  में  यह  बताया  गया  है  कि  कोलम्बो  की  अपनी  यात्रा  के  दौरान  दक्षिण

 एशिया  कार्यों  स ेसंबद्ध  अमरीका  की  असिस्टेंट  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  अन्य  बातों  के  अलावा

 यह  कहा  कि  अमरीका  के  अनुसार  कश्मोर  उग्रवादी  किसी  सरकार  के  नहीं

 हमने  हमेशा  यह  कहा  है  कि  इस  बात  का  पर्याप्त  प्रमाण  है  कि  कश्मीर  में  आतंकवादी

 पाकिस्तान  की  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  इसके  द्वारा  दुष्प्रेरित  किए  जा

 रहे  ०

 जी

 सरकार  ने  बार-बार  यंह  कहा  है  कि  भारत  और  अमरीका  के  पास  उपलब्ध

 प्रमाणों  से  यह  स्पष्ट  रुप  से  स्थापित  होता  है  कि  उग्रवादियों  को  आर्थिक  सहयता  प्रदान

 दुष्प्रेरित  करने  प्रशिक्षण  एवं  हथियार  देने  तथा  भारत  में  विशेषकर  जम्मू  एवं  कश्मीर  में

 उसकी  घुसपैठ  में  पाकिस्तान  सक्रिय  रूप  से  मदद  कर  रहा  अमरीका  के  प्राधिकारियों

 का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है  कि  सार्वभौम  आतंकवाद  की  प्रणाली  के  संबंध

 में  उनके  स्टेट  डिपार्टमेंट  की  जिसमें  उमग्रवादियों  को  पाकिस्तान  की

 सरकार  द्वारा  समर्थन  दिए  जाने  की  विश्वसनीय  खबरों  का  जिक्र  किया  गया  है  हमारी  स्थिति

 का  समर्थन  करती  अमरीका  की  सरकार  के  अनुसार  प्राप्त  साक्ष्यों  स ेइस  बात  कौ  पुष्टि

 नहीं  होती  कि  पाकिस्तान  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवादी  गतिविधियों  क ेलिए  बार  -  बार  समर्थन

 प्रदान  किया  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  वे  स्थिति  पर  निगाह  रखना  जारी

 सब्जियों  का  उत्पादन

 1119.  श्री  बुशिण  पटेल  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारत  विश्व  में  दूसरा  सबसे  बड़ा  सब्जी  उत्पादक  देश

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  विश्व  में  कौन  सा  देश  सबसे  ज्यादा  सब्जी

 का  उत्पादन  करता  है  तथा  भारत  में  अनुमानतः  कितनी  सब्जी  का  वार्षिक  रूप  से  उत्पादन

 होता

 क्‍या  सब्जी  के  इतने  अधिक  उत्पादन  के  बावजूद  285  ग्राम  प्रति  व्यक्ति

 आवश्यकता  के  स्थान  पर  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  केवल  135  ग्राम  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  से

 चीन  के  बाद  सब्जी  उत्पादक  देशों  में  भारत  दूसरा  सबसे  २  बड़ा  देश  है  और  देश  में  सब्जी
 का  वार्षिक  उत्पादन  लगभग  72  मिलियन  टन  सब्जी  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  200

 ग्राम  प्रतिदिन  से  थोड़ा  अधिक

 पेयजल  परियोजनाओं  के  लिए  उत्तर  प्रशशे  को  सहायता

 1120.  साक्षीजी  :  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोज##*मैत्री यह  बतान  को  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  की  आपूर्ति  के  लिए  और

 अधिक  धनराशि  देने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यांद  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  मेँ  क्‍या  कार्यवाही  की  गई/किये  जाने  का  प्रस्ताव

 श्ामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  :  जी

 व्यापक  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि

 1121.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  परमाणु
 परिसीमन  संधि  को  स्थाई  बनाने  और  ब्राउन  संशोधन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यापक  परीक्षण
 प्रतिबंध  संधि  और  विखंडनीय  विस्फोटक  सामग्री  कटौती  संबंधी  संधि

 के  स्थाई  विस्तार  के  संबंध  में  भारत  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  के  संबंध  में  सरकार
 की  सैद्धांतिक  एवं  स्थायी  स्थिति  सुविदित  हम  व्यापक  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि
 एवं  विदल्थ  सामग्री  नियंत्रण  संधि  एम  सी  को  एक  निर्धारित  समय  सीमा  से  अन्तर्गत
 नाभिकीय  हथियारों  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से चरण  बद्ध  तरीके  के  सार्वभौम
 नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  का  भाग  मानते  नाभिकोय  निरस्त्रीकरण  संधि  के  अनिश्चित
 कालीन  विस्तार  से  इन  मद॒दों  पर  हमारी  स्थिति  में  परिवर्तन  नहीं  हुआ  सरकार ने  ब्राउन
 संशोधन  के  अन्तर्गत  पाकिस्तान  को  भारी  मात्रा  में  आधुनिक  सैन्य  उपकरण  स्थानान्तरित
 करने  की  अनुमति  देने  के अमरीका  की  सीनेट  के  निर्णय  पर  खेद  व्यक्त  किया  सरकार
 इस  प्रस्तावित  हस्तांतरण  से  हमारी  सुरक्षा  को  होने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  का  सामना  करने
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 के  लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  करने  के  प्रति  वचन  बद्ध

 पड़ौसी देशों  की  कैद  में  भारतीय  मछुआरे

 श्री  मोहन  रावले

 शी  दत्ता  मेघे  :  ह
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1122.

 क्या  पड़ौसोी  देशों  द्वाय  हाल  ही  में  कुछ  भारतीय  मछुआरों  को  मछली  पकड़ते

 हुए  गिरफ्तार  किया  था  और  कुछ  को  मार  दिया

 क्‍या  कुछ  मछुआरे  पडौंसी  देशों  की  जेलों  में

 यदि  तो  पड़ौसी  देशों  द्वारा  कैद  किए गए  भारतीय  मछुआरों  का  देशवार  ब्यौरा

 क्‍या

 (8)  सरकार  द्वारा  इन  मछुआरों  को  शीघ्र  रिहा  कराने  के  लिए  देश-वार  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  घटनाओं  को  भविष्य  में  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठामे  का  विचार

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और  1995  के  दौरान  श्रीलंका  की

 नौसेना  द्वारा  की  गई  गोलाबारी में  नौ  भारतीय  मछुआरे  कथित  सर्प  से  मारे  श्रीलंका

 की  सरकार  ने  इन  घटनाओं  में  अपनी  नौसेना  का  हाथ  होने  से  इन्कार  किया

 और  जी  यप्यापि  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  द्वारा  1994  के  उत्तरार्द

 में  और  1995  के  पूर्वार्द्ध  मे ंपकड़े  गए  191  भारतीय  मछुआरे  पाकिस्तान  की  हिरासत  में

 पाकिस्तान  की  जेलों  में  बंद  भारतीय  कैदियों  के  बारे  में  ब्यौरा  पाकिस्तान  द्वारा
 नहीं  दिया  1995  में  अवैध  रूप  से  मछली  पकड़ते  हुए  46  भारतीय  मछुआरे
 बंगलादेश  के  प्राधिकारियों  द्वारा  कथित  रुप  से  पकड़े  ढाका  स्थित  भारत  के

 हाईकमीशन  ने  बंग्लादेश  की  सरकार  से  इस  सूचना  की  पुष्टि  करने  के लिए  कहा

 और  विदेशी  समुद्री  सोमा  के  अन्दर  मछली  पकड़ने  के  लिए  भारतीय

 मछआरों  को  गिरफ्तार  किए  जाने  की  सूचना  जैसे  की  हमारे  मिशनों  को  मिलती  है  तो उनको

 शीघ्र  रिहाई  और  स्वदेश  वापसी  के  लिए  यह  मामला  स्थानीय  सरकारों  के  साथ  उठाया  जाता

 चूंकि  मछुआरों  पर  हमला  किए  जाने  की  अधिकांश  घटनाएं  कथित  रूप  से  पाक

 क्षेत्र  में  हुई  य ेमामले  भारत  की  सरकार  द्वारा  श्रीलंका  की  सरकार  के  साथ  गंभीरता  पूर्वक
 उठाए  गए  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  उपाय  करने  के  उद्देश्य

 से  1993  से.विदेश  सचित्र  स्तर  पर  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  हुआ  और  मार्च

 1994  में  पुनः  सरकारी  झ्तर  पर  विचार-विमर्श  किया  ये
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 (11)  निर्दोष  मछुआरों  को  तंग  न  किए  जाने  के  लिए  श्रीलंका  की  सेना  द्वारा

 क्रिए  जाने  वाले  उपाय

 से  संबंधित  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  रेखा  का  हमारे  मछुआरों  द्वारा  अतिक्रमण

 किए  जाने  की  घटनाएं  बार-बार  हुई  तथापि  भारतीय  पक्ष  ने  भारतीय

 मछआरों  पर  हमले  की  वारदातों  पर  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  स्थिति  की

 गंभीरता  को  देखते  हुए  दोनों  पक्ष  भारतीय  मछुआरों  को  समस्या  का  समाधान

 करने  के  लिए  प्रभावकारी  उपाय  करने  की  आवश्यकता  पर  सहमत  इस

 विषय  पर  1994  में  श्रीलंका  के  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  और
 1995  में  श्रीलंका  की  राष्ट्रपति  कुमारतुंगा  की  भारत  की  यात्रा  के  दौरान  भी

 चर्चा  की  दोनों  पक्ष  इस  विषय  पर  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  की  प्रक्रिया

 जारी  रखने  पर  सहमत  हुए  कोलम्बो  स्थित  भारत  के  हाई  कमीशन से  प्राप्त

 सूचना  के  आधार  पर  हाल  के  महीनों  में  हमारे  मछुआरों  पर  हमले  को  वारदातें

 कम  हुई

 '
 राष्ट्रीय  पर  पुल

 1123.  श्री  डेनिस  :

 करेंगे  कि  श्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी  पर  कुझीथुराई  में  पुराने  एवं  संकरे पुल
 को  बदलने  के  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए  जा  रहे

 क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  पर

 तमिलनाडु  में  47  के  कन्याकुमारी  खंड  पर  कुझीथुराई  में  (604/4

 पुराने  और  संकरे  पुल  के  पुनर्निर्माण  कार्य  को आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  2-97)

 में  शामिल  कर  लिया  गया  है  और  भूमि  अधिग्रहण  कार्य  प्रगति  पर  भूमि  अधिग्रहण  के

 बाद  परियोजना  की  संस्वीकृति  पर  विचार  किया  जाएगा  बशरतें  मिधियां  उपलब्ध

 भारतीय  इस्पात  प्राध्रिकरण  लिमिटेड  में  लगे  कार्मिक

 1124.  लालबहादुर  रावल  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  कितने  कार्मिक  लगे  हुए

 इनमें  स ेकितने  कार्मिक  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  और  पिछड़े

 वर्गों  के  हैं  $  भर

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  कितने  पद  रिक्त  और

 तत्संबंधी  श्रेणीधार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  1.1.95

 की  स्थिति  के  अनुसार  सहायक  कम्पनियों  की  कुल  श्रमशक्ति  और
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 उसमें  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  संख्या  नीचे  दी  गयी

 कुल  श्रमशक्ति  223164

 अनुसूचित  जाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  30458

 अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संझ्या  ः  20650

 चूँकि  श्रेणी  क ेलिए  आरक्षण  8.9.93  से  ही  लागू  किया  गया  इसलिए

 श्रेणी  के लिए  पहले  पृथक  रूप  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 और  के  संयंत्रों/इकाइयों  में  श्रमशकति  को  इटटतम  करने  के  लिए

 प्रयास  किये  जा  रहे  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  के  रूप  में  ने  स्वीकृत  श्रमशक्ति

 प्रणाली  के  स्थान  पर  बजटीय  नियंत्रण  श्रमशक्ति  प्रणाली  को  अपनाया  स्वीकृत  पदों  का

 बन्द  कर  दिया  गया  है  और  इसके  स्थान  पर  प्रत्येक  संयंत्र/इकाई  में  प्रत्येक  वर्ष

 के  लिए  श्रमशक्ति  बजट  तैयार  किया  जा  रहा  इसलिए  में  रिक्त  स्थानों  की  कोई

 अवधारणा  नहीं  भर्ती  में  कमी  की  गणना  नये  भर्ती  हुए  कर्मचारियों  के  कार्यग्रहण

 करने के  आधार  पर  की  जाती  है  जिसका  ब्यौरा  (1.1.1995  की  स्थिति  के  नीचे

 दिया  गया

 जाति

 ग्रुप  39  47

 ग्रुप  17  11

 ग्रुप  122  ३6

 गुजरात में  डब्ल्यू  की  शुस्मात

 1125.  अमृतलाल  कालीदास  पटेल  :  क्‍या  ग्रामाण क्षेत्र  और  रोजगार मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  विशेषकर  गुजरात  में  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  शुरूकिया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  इसमें  किसी  स्वयंसेबी  संगठन  को  करने  की  कोई  योजना

 और

 आमीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  :  जी

 राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  तहत  न्यूनतम  आवश्यकता

 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  उप-मिशन  शिक्षा  एवं  मानव

 संसाधन  विकास  और  अनुसंधान  और  विकास  आदि  के  अंतर्गत  सभी  योजनाएं  कवर  की

 गई  और  आंशिक  रूप  से  कवर  को  गई  बसावटों  में  सतत  रूप  से  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  उपलब्ध

 कराने  के  मुख्य  उद्देश्य  से  कार्यान्वत  की  जा  रही

 और  ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजनाओं  के  संचलन  और

 जनजागस्कता  जुटाने  आदि  के  कार्यान्वयन  में  स्वयंसेवी  संगठनों  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहन

 देने  के  उद्देश्य  से  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लोक  कार्यक्रम और  ग्रामीण

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  को  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराई  जाती

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों  को  खेतन

 1126.  श्री  जार्ज  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कया  गत  तीन  महीनों  से  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों के  वेतन  भुगताव
 में  अत्यधिक  विलंब  हो  रहा

 यदि  तो  इस  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  तथा  वेतन का  भुगतान  कब  किया

 गया

 क्‍या  कर्मचारियों  का  बोनस  तथा  उन्हें  देय  राशियां  अभी  भी  बकाया
 और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  विलंब  को  जिसके  कारण  कर्मचारियों को  कठिनाइयों ।
 का  सामना  करना  पड़ता  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  श्री  राजशेखर
 जी  ।  ः

 (en  *
 पिछले  अनेक  वर्षों  से  को  काफी  घाटा  हो  रहा  केआंतरिक

 संसाधन  इसकी  वचनबद्ध
 देनदारियों का  समय  पर  भुगतान  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं
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 इसके  परिणामस्वस्य  कर्मचारियों  को  वेतत  का  भुगतान  करने  में  कुछ  विलम्ब  हुआ
 के  कर्मचारियों  को अगस्त  और  1995  का  वेतन  1995  में

 दिया

 जी
 जे

 के  कर्मचारियों  के  वेतन  का  भुगतान  करने  के  लिए  निधियां  उपलब्ध

 करवाने  के  प्रयोजन  से  सरकार ने  विभिन्न  उपाय किए  अधिक  निियां  जुटाने
 के  लिए  हर  संभव  प्रयास  कर  रहा  है  ताकि  यह

 अपनी  वचनबद्ध  देगदारियों  का  भुगतान

 कर

 कश्मीर  पर  इस्लामिक  देशों  के  संगठन  का  दबाव

 1127.  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार का  घ्यान  हाल  ही  में  ।  1995  में  न्यूर्याक में  इस्लामिक

 देशों  के  संगठन  के  मंत्रियों  कौ  बैठक  में  हुई  चर्चा  कौ  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  और  विद्रोही  कश्मीरी  उग्रवादी  नेताओं  ने  इस्लामिः

 देशो  से  कश्मीर  के  मुद्दे  पर  भारत  पर  दबाव  डालने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्का  है

 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी

 ॥  और  उपलब्ध  सूचनाओं  के  अनुसार  पाकिस्तान  के  प्रवक्ताओं  तथा  कश्मीर

 |
 के  उग्रवादियों  ने  इस  सभा  को  सम्बोधित  किया  तथा  भारत  विरोधी  वक्तव्य  सरकार

 (

 जम्मू एवं  कश्मीर  में  स्थिति  सामान्य  बनाने  और  चुनावों  के  माध्यम  से  सामान्य  राजनीतिक

 ष  प्रक्रियाएं  पुनः  प्रारम्भ  करने  के  लिए  वचनबद्ध  सरकार  ने  भारत-पाकिस्तान  द्विपक्षीय

 j  संबंधों  क ेसभी  पहलुओं  पर  पूर्व  शर्तों  क ेबिना  पाकिस्तान  के  साथ  बात  करने  की  अपनी

 !

 इच्छा  बार-बार  दोहराई  पाकिस्तान  ने  इस  पेशकश  का  अभी  तक  कोई  सकायत्मक  उत्तर

 न  बरास्ता  बंगलादेश  स्टौनर  सेवा

 हि  1128.  श्री  कबीन्द्र  क्या  प्रूताल  परिवहन  अंग्री  यह  बताने  की

 |

 क्या  सरकार ने  सिल्वर  से  कलकत्ता तक  बरास्ता  बंगलादेश  स्टीमर  सेवा  शुरू
 करने  के  सम्बंध  में  बंगलादेश  से  सम्पर्क  किया
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 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  बंगलादेश  से  कोई  सकारात्मक  उत्तर  मिला

 स्टीमर  सेवा  शुरू  करने  हेतु  उस  देश  के  साथ  किए  गए समझौतों  का  ब्यौरा

 क्या

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर

 से  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  अन्तर्देशीय  जल  पारगमन  और  व्यापार से  संबंधित

 समझौते  में  बंगलादेश  के  रास्ते  से सिलचर  और  कलकत्ता  के  बीच  स्टीमर  मार्ग शामिल
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसलिए  वर्तमान  समझौते  में  भी सिलचर  और  कलकत्ता के
 बीच  कोई  स्टीमर  मार्ग  शामिल  नहीं

 श्र  दर

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का औौड़ीकरण  तथा  मरम्मत

 1129  श्री शैलेन्द्र  क्या  भूंतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संछ्या  63  तथा

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संजया  6  काफी  समय  से  टूटी-फूटी  हालत  में  है  जिसके  कारण  प्रायः

 दर्घटनाएं  होती  रहती

 यदि  तो  क्‍या  प्राथमिकता  के  आघार  पर  इन  जीर्ण-शीर्ण  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 की  रख-रखाव  तथा  चौड़ीकरण  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही की  गई

 है  अथवा  किये  जाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ु

 इस  उद्देश्य  के लिए  गत  तीन  क्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  स्वीकृत की  गई

 है  तथा  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास  और  रखाव  एक  सतत  प्रक्रिया  36
 और  रा:रा.-6  को  उपलब्ध  निधियों  से  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जा  रहा

 मंत्रालय  राज्यों  को  सप्रग्र  रुप  में  निधियां  करता  है  न  कि  राष्ट्रीय

 राजमार्ग-वार  ।  रा:रा.-6  और  33  मध्य  उड़ीसा  और

 पश्चिम  बंगाल  से  होकर  मुजरते  इनके  लिए  पिछले  तौन  वर्षों  में किया  गया  आकंटन

 और  व्यय  इस  प्रकार
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 आंबटन  व्यय

 .  राज्य  मूल  कार्य  मरम्मत  मूल  कार्य  मरम्मत

 बिहार  55.263  38.215  60.56  38.045

 क््ज्फा

 उड़ीसा  61.54  ,  29.41  40.035  29.411

 मध्य  प्रदेश  ५9.4०  42.254  66.902  54.609

 महाराष्ट्र  93.739  54.725  104.496  48.979

 बंगाल  97.17  45.75  107.993  53.499

 .  +  की  दर  से  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  पर  बल जगार  के  अवसर  पैदा  करे  पर

 ....  , बैरोजगार युवाओं  को  रोजगार
 इन  योजनाओं  में  से

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  जवाहर  रोजगार

 1130.  कार्तिकेश्वर  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः  कक  ।

 देश  में  इस  समय  बेरोजगार  युवाओं  की  संख्या  कितनी

 देश  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के लिए क्या  कदम  उठाए
 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कितने  बेरोजगार  युवाओं  को  रोजगार  दिया

 ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन

 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 योजना  आयोग  के  आठवीं  योजना  1992  की  शुस्आत  में  सुस्पष्ट
 बेरोजगारी  लगभग  17.0  मिलियन  योजना  आयोग  में  किया  गया  एक  आकलन  दर्शाता
 है  कि  1994  और  1995  की  शुरुआत  में  बेरोजगारी  क्रमशः

 लगभग  17.10  18.87  मिलियन  और  18.69  मिलियन  यह  आकलन  ग्रामीण

 शहरी  एवं  आयु  वर्ग  के  आभार  पर  नहीं  किया  गया

 आठवीं  योजना  में  रोजगार  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  यह  योजना

 समन्वित  क्रमीण  विकास  जवाहर  रोजगार  नेहरू  रोजगार

 सुनिश्चित  रोजगार  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  आदि  जैसे  विशेष  रोजगार
 कार्यक्रमों  ट्वारा  रोजगारान्मुख  विकास  नीति  के  माध्यम  से  औसतन  8.5  मिलियन  प्रतिवर्ष

 योजना  एवं  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  को  इस  मंत्रालय  द्वारा  कार्यानवत  किया  जा  रहा  है

 तथा  ट्राइसेम  योजना  विशेष  तौर  पर  ग्रामीण  युवाओं  को  स्व/श्रम  रोजगार  के  लिए  प्रशिक्षण

 टेने  हेतु  अभिप्रेत  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  ट्राइसेम  द्वारा  प्रशिक्षित  ग्रामीण  जिन्हें
 रोजगार  प्रदान  किए  की  संख्या  निम्नानुसार

 19 7 9 3  1.41  लाख

 1993-94  1.50  लाख

 1994-95  1.31  लाख

 गोरखपुर एकक  को  बेचना

 1131.  श्री  अष्टभुजा  प्रसाद  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  मिवेश  निगम  ने  भारतीय  उर्वरक  निगम  के

 गोरखपुर  एकक  को  बेच  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया ad  =|  सब  ०]

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इसे  निजी  कम्पनी  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?



 |

 ;
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 महासागर विकास  विभाग  में
 राज्य  मंत्री

 एडुआडों

 प्रश्न  नहीं

 और  फर्टिलाइजर  कोर्पोरेशन  आफ  इंडिया  के  लिए

 पुनस्द्वार  पैकेज  बनाते  समय  गोरखपुर  एकक के  पुनर्वास  को  प्रौद्योगिक  आर्थिक  रूप  से

 ख्यवहार्य  नहीं  पाया  चूंकि  इसके  पुनस्द्वार  में  पुनर्वास  करोड़  रु  का  नया  निवेश  करके

 *+एक  नये  संयंत्र  का  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  होगी  अतः  गोरखपुर  एकक  के  पुनर्वास

 के  लिए  निजी  पूंजी  जुटाने  क ेविकल्प  पर  विचार  करने  का  निर्णय  लिया  गया  तथापि

 एफ  सी  आई  के  पुनरूद्धार  के  संबध  में  अंतिम  निर्णय  जिसमें  इसका  गोरखपुर  एकक  भी

 शामिल  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  जो  एक  न्यायिक  कल्प

 के  समक्ष  लम्बित  कार्रवाइयों  के  परिणामों  पर  निर्भर  करता

 भारत-बंगलादेश  सन्ध्रि

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः श्री

 क्‍या  बंगला  देश  सरकार  ने  सहयोग  तथा  शांति  संधि  भारत-बंगलादेश सन्धि  को  समाप्त

 करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी

 प्रश्न  नहीं

 पत्तमों/सड़कों  हेतु  दांघागत  विकास  निगम

 श्री  सुरेन्द्र  क्या  भूतस्‍्न  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 ..  क्या  मंत्रालय/वाणिज्य  मंत्री  ने  अपने  मंत्रालय  को  देश  में  छोटे  और  बड़े  पत्तनों

 चले  जुडी  सड़कों  के  विकास  और  सुधार  के  लिए  ढांचागत  विकास  निगम  की  स्थापना

 अंब्रंधी  प्रस्ताव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रस्तावित  निगम  द्वारा क्या-क्या उद्देश्य
 किए  जाएंगे  (3

 ५.  उनके  मंत्रालय  को  उक्त  प्रस्ताव  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उन  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  था  जहां  छोट ेऔर

 पत्तन  स्थित
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रस्तावित  पत्तन/सड़क  परियोजना पर
 आने  वाले  व्यय  तदनुपरान्त  वित्त

 पोषण  आदि  के  संबंध  में  कोई  आकलन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 जी

 वाणिज्य  मंत्रालय  से  दिनाँक  29.11.95  को  प्राप्त  ब्यौरे  इस  प्रकार
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  पत्तनों  को  जोड़ते  हुए  विशेष  तौर  पर  बेहतर  सड़कों  कौ  व्यवस्था

 के  लिए  राज्य  स्तर  पर  अवसंरचना  विकास  निगम  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कार्रवाई
 कर  सकता  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  था  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  भूतल  परिवहन

 मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  इस  संबंध  में  संकल्पना  दस्तावेज  तैयार

 से  इस  मामले  में  कोई  राय  कायम  करना  अभी  संभव  नहीं

 विदेशों  में  राजभाषा  के  रूप  में  हिन्दी

 1734.  (  सौन्दरमः
 क्या  विदेश  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  किसी  अन्य देश  में  हिन्दी को  राजभाषा के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जी

 लागू  नहीं  होता

 गुजरात  में  विद्युत  कौ

 1135.  श्री  हरिभाई  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  में  कोयले  पर  आधारित  विद्युत  मंत्रालय  की

 स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  अध्यावेदन  दिया  है

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  संपंत्र  को  स्वीकृति दे  दी

 अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  केन्द्र  सरकार/राज्य  सरकारों  का  इसमें

 कितना-कितना  हिस्सा
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 इस  संयंत्र  की  स्थापना  किस  स्थान  पर  की

 विद्युत मंत्रातयय में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमति ठरमिला  और  22500

 मेगावाट  क्षमता  के  कोयला  आधारित  तटोय  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए

 तकनीकी -  आर्थिक  स्वीकृति  हेतु  एक  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  गुजरात  बिजली  बोर्ड  से  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  में  1995  मे  प्राप्त  हुई  गुजरात  बिजली  बोर्ड  द्वारा  सभी

 आवश्यक  निवेश/स्वीकृतियां  सुनिश्चित  किए  जाने  के  पश्चात  ही  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  ट्वारा  तकनीकी -  आर्थिक  स्वीकृति  प्रदान  कौ  जा

 इस  परियोजना  की  लागत  लगभग  3112.93  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान
 है  और  इसे  गुजरात  बिजली  बोर्ड  द्वारा  राज्य  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  इस  तरह  की  परियोजनाओं  की  लागत  की  राज्य  प्राधिक  रणों  के  साथ  भागीदारी

 नहीं  की  जाती

 संयंत्र  की  गुजरात  के  अमरेली  जिले  के  कोडिना  तालुका  में  किए

 जाने  का  प्रस्ताव

 स्वर्ण  खनन  में  विदेशी  उद्यम

 1136.  श्री  मोहनसिंह  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 भारत मे  हीरे  और  पूरेनियम  खाभों  में  खनन के  लिए  किन-किन  विदेशी

 कम्पनियों  के  साथ  समझौते  किए  गए

 क्‍या  बिहार  की  अध्रक  खानें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किसी  अमरीकी  कम्पनी  को

 दे  दी  गई  और

 यदि  तो  ये  कम्पनियां  इन  खानों  में  कथ  से  खनन  कार्य  शुरू  कर

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरधर  खान  मंत्रालय  के  अंतर्गत

 एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के उपक्रम  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  से  दो  समझौते  किये  हैं  एक
 स्वर्ण  और  संबंधित  खनिज  के  मूल  गवेबंण  कार्य  क ेलिए  26  1994.

 को  बी  एच  पी  मिनरलस  इंटरनेशनल  एक्सप्लोरेशन  इनक  एच  पी  के  साथ  दूसरा
 भारत  में  पाये  गये  स्वर्ण  यदि  व्यवहार्य  हों  क ेविकास  और  मूल्यांकन  के  लिए  18

 1994  को  न्यूगीनी  माइनिंग  के  साथ  केरल  खनिज  गवेषण  और

 विकास  केरल  राज्य  सरकार  के  विभागीय  संगठन  ने  भी  नीलाम्बर  वैली  केरल

 में  लेशर  स्वर्ण  भंडारों  क ेगवेषणऔर  पायलेट  पैमाने  पर  खनन  फे  लिए  9  1994

 को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये
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 CH)  प्रश्ट  नहीं

 बिना  पासपोर्ट  कार्यालय  वाले  राज्य

 1137.
 श्री  दत्ता  मेघे

 :
 क्या  विदेश

 मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पासपोर्ट  कार्यालय  नहीं

 क्या  इन  राज्यों  के  लोगों  को  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  भारी  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ता  और

 यदि  तो  ऐसे  प्रत्येक  राज्य  में  निकट  भविष्य  में  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने

 हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  जा  रहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निम्नलिखित  राज्यों

 में  कोई  पासपोर्ट  कार्यालय  नहीं  अरुणाचल  हिमाचल

 सिज्षिम  और  त्रिपुरा

 इन  राज्यों  के  लोगों  को  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हो  रही  है

 क्योंकि  उन्हें  एक  उपयुक्त  समयावधि  के  अन्दर  पासपोर्ट  सेवाएं  मुहैया  करायी  जाती

 पासपोर्ट  प्राप्त  करने  के  लिए  आवेदक  को  स्वयं  पासपोर्ट  कार्यालय  जाना  अपेक्षित  नहीं
 आवेदक  विकल्प  के  तौर  पर  डाक  द्वारा  भी  अपने  पासपोर्ट  आवेदन  पत्र  भेज  सकते
 ऐसे  आवेदकों  को  पासपोर्ट  डाक  द्वारा  हो  भेजे  जाते

 इस  बात  की  समीक्षा  करने  के  लिए  कि  क्‍या  पासपोर्ट  कार्यालय  के  भौगोलिक

 वितरण  में  किस  प्रकार  का  असंतुलन  है  1992  में  एक  सर्वेक्षण  किया  इस  सर्वेक्षण

 में  किसी  प्रकार  का  नहीं  दर्शाया  इनमें  से  कोई  भी  जिनमें  पासपोर्ट
 कार्यालय  नहीं  प्रतिवर्ष  कम  से कम  50,000  आवेदनों  की  आवश्यकता पूरी  करता  है

 जो  संसद  की  स्थायी  समिति  द्वारा  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  निर्धारित
 मानदण्ड

 जयपुर  -  जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 1138.  श्री  शिवराज  सिंह  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1994-95  तथा  1995-96  के  दौरान  जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  और  भोपाल-नागपुर  बाईपास  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  सरकार  ने  इस
 परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  क्के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  12,890  लम्बा है  और  राजस्थान तथा

 मध्य  प्रदेश  राज्यों  से  गुजरता  इसमें  347  में  एक  49  में  इंटरमिडिएट
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 488  में  दो  लेव  और  6  में  4  लेन  वाला  कैरिजवे  1994-95 में  विवरण

 5.95  करोड़  रू  कौ  लागत  के  तेरह  निर्माण  कार्यों  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  और  वर्ष

 1995-96  में  अब  तक  किसी  कार्य  की  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  आठवीं  योजना  में  महाराष्ट्र  में  प्रसंस्करण  या  विकास  कार्यकलापों  में  कार्बरत  सहकारी

 भोपाल-नागपुर  बाईपास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  और  स्वयंसेवी  संगठनों  के  नाम

 1...  महाराष्ट्र एग्नो  फूड  बम्बई

 2...  ग्रामीण  विकास  राजापुर

 ५  भारतीय तांबा  निगम  द्वारा  तांबे  कौ  चादरों  का  उत्पादन
 3.  महात्मा फूले

 1139.  श्री  लालजान  वाजा:ः  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 बम्बई  मिल्क  बम्बई

 स्जोफ  स्मारक  समिति  ट्रेनिंग
 क्या  सरकार  का  कोई  विचार  भारतीय  तांबा  निगम  में  तांबे  की  चादरों  का  उत्पादन

 5...
 बाबा  साहेब

 लोक
 स्मारक  समिति  ट्रेनिंग

 कूडाल

 करने  का  हा  |  वि
 6.  वरणा  सहकारी  दुग्ध  उत्पादन  प्रक्रिया  संघ  कोल्हापुर

 क्‍या  इसकी  संभावनाओं का  पता  लगाने  हेतु  कोई  बाजार  किया  गया
 7...  प्रकाश  कॉपरेटिव  संगली

 और

 8...  अपना  बाजार  कॉपरेटिव  डिपार्टमैंटल  तालोजा
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 9...  महाबलेश्वर  माधव  उत्पादक  सहकारी  महाबलेश्वर

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रौ  (  श्री  गिरधर  हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड

 तांबे  की  चादरों का  उत्पादन  नहीं कर  रहा  है  और  वर्तमान में  इनके  उत्पादन  की  कोई  योजना  10.  गायत्री  ग्रामीण  विकांस  सेवा  संघ  वीरार
 भी  नहीं

 :  11...  runny  गढ़  कॉपरेटिव  फल  प्रक्रिया  खरीदी  बिक्री  संस्था
 और

 12...  अपना  बाजार  सहकारी  दियोगढ़

 13...  पन्‍तालाल  कुंकड  चैरिटि  पुणे

 14...  महानन्दा  बम्बई

 और  सडिजयां

 ु  15.  सर  रतन  टाटा  बम्बई
 1140.  श्री  विलासराव  नागमाथराव  गूंडेवारः  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  महाराष्ट्र  में

 तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  विकास  में  कार्यरत  राज्य  सरकार  के  संगठनों  तथा

 हक क्रो
 ने  हो

 पैपेत़
 की

 ईकाइयों
 सं  न्‍ सहकारी  क्षेत्र  की  ईकाइयों  की  संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या  17...  यूमेन  इंडिया ट्रस्ट  प्रशिक्षण

 व  उत्पादन

 मतरू  समाज  उद्योग  बम्बई

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सिंह  महाराष्ट्र  16...  श्री  तुलसीदास  तात्या  राजापुर

 कृषि  उद्योग  विकास  निगम  जिसकी  सब्जी  और  फल  प्रसंस्कं रण  की  तीन  यूनिटें  महाराष्ट्र

 में  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  नोडल  एजेंसी  इसके  अलावा  साविश्रीबाई  फूले  महिला  कॉपरेटिव  औद्योगिक  पुणे

 संलग्न  विवरण  में  दिए  अनुसार  20  सहकारी  और  स्वैच्छिक  संगठन  राज्य  में
 20...  महाराष्ट्र  स्टेट  कृषि  विपणन  पुणे फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  हेतु  प्रसंस्करण  एवं  विकास  कार्यों  में  लगे  हुए
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 बिहार  में  विद्युत  कौ  आवश्यकता

 1141.  श्री  लालबाबू
 श्री  रामटहल  चौधरीः

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 बिहार  में  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी

 30  1994  की स्थिति  के  अनुसार  विद्युत  का  वर्तमान  उत्पादन  है

 और  इस  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  राज्य  में स्थापित  की  जाने

 परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या
 वाली  विद्युत

 उक्त  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  और  इस

 कितमी  धनराशि  उपलब्ध  की  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  कितने  गांवों

 का  विद्युतोकरण

 4  1995

 aa फैय
 जायेगा  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  हि
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उमिंला  अप्रैल  1995  को

 अवधि  के  दौरान  बिहार  में  554  आवश्यकता

 अप्रैल  1994 -  1994  की  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  706  वस्तुतः

 ऊर्जा  का  उत्पादन  किया

 )  यू  ऊर्जा  को

 और  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  स्थापित  की  गई  विद्युत

 परियोजनाओं  की  जा  रही  अन्य  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  और  इनके  बारे  में

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 S)  आठवीं  योजना  के  आरम्भ  होने  से  पूर्व  गुजरात  और  महाराष्ट्र  दोनों  राज्यों  में

 शत  प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  कर  दिया  गया  था  तथापि  वर्ष  1995-96  के  दौरान

 गुजरात  और  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  संबंधी  कार्यों  यथा  पम्प  सेटों  को

 उर्जित  करना  एवं  भार  विस्तार  कार्यों  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा  क्रमशः  3300  और  11,658
 लाख  रूपए  आबंटित  किए  गए

 विवरण

 आठवींयोजना  अर्थात्‌  1992-97  के  दौरान  स्थापित  की  गई  विद्युत  परियोजनाओं  /
 स्थापित  कौ  जा  रहीं  अन्य  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  तथा  इनके बारे  में

 प्रथम  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  और आठवीं  योजना  के

 उपलब्ध  की  जायेगी  के  दौरान  स्थापित  की  गई

 का  नाम  स्वस्प  क्षमता  चालू“करने की  वास्तविक  तारीख

 वर्ष  सोन

 सोन  पश्चिम  नहर  जलविद्युत  1.65  30.03.93

 2.  सोन  पश्चिम  नहर  जलछविद्युत  210.00  06.03.93

 3.  सोन  पश्चिम नहर  जलविद्युत  30.03.93

 4.  बोकारो  तापविद्युत  28.08.93

 210.00

 वर्ष
 ह

 सोन  पश्चिम  नहर  जलविद्युत  211.65  ह  28,08.93

 2. कहलगांव (बिहार/एन. तापविद्युत
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 परियोजना  का  नाम  स्वस्प  क्षमता  चालू  करने  को  वास्तविक  तारीख

 वर्ष  1994-95

 1.  पूर्वी  गंडक  नहर  5.00  04.08.93

 2:  तेनूघाट  तापविद्युत  210.00  14.04.94

 3.  कहलगांव  (बिहार/एन.  तापविद्युत  210.00  24,03.94

 425.00

 आठवीं  योजना  के  अन्तिम  2  वर्ष  अथांत  1995-96  और  1996-97  के  दौरान  जिन  परियोजनाओं  को  स्थापित  किए  जाने  का  कार्यक्रम  आठवीं  योजना  के  दौरान

 जिन  मामलों  में  परिव्यय  उपलब्ध  इस  समेत

 परियोजना  का  नाम  स्वर्प  क्षमता  आठवीं  योजना  के  दौरान  का
 .

 रू

 वर्ष  1995-96

 1.  पूर्वी  गंटक  नहर  -  2  जलविद्युत  5.00  2.02(3  के

 2.  पूर्वी  गंटक  नहर  जलविद्युत  5.00

 3.  सोन  नहर  जलविद्युत  ।
 1.65  6.95

 4.  सोन  गहर  जलविद्युत  1.65

 5.  तेनूघाट  2  तापविद्युत  210.00

 223.30

 वर्ष  1996-97

 1.  चान्दिल  (2%4)  जलविद्युत  8.00  13.08

 2:  कहलगांव  (बिहार/एन.  तापविद्युत  210.00

 3,  उत्तरी  कोयलकारी  (2% 12)  जलविद्युत  24.00  7.84

 जलविद्युत  परियोजना  242.00.
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 गुजरात  में  पुल

 1142.  श्री  क्राशीराम  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 1994-95  के  दौरान  गुजरात  में  राष्ट्रीय राजमार्गों पर  किन-किन  पुलों के
 निर्माण  का  प्रस्ताव

 राज्य  में  इस  समय  कौन-कौन  से  पुल  निर्माणाधीन  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  की  मरम्मत  पर  कितना
 व्यय  हुआ  है  ?

 तिहत्तर

 1.44  करोड़  रू  की  राशि  जारी  की  गई

 प्रसंस्करण  एकक

 1143.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  द्वारा  उन  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देमे  हेतु  क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं

 जो  फल प्रसंस्करण  उद्योगों  को  कुटीर  उद्योगों  के  रुप  में  चला  रहे

 क्या  इन  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  हतु  कतिपय  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 3  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  से

 इस  मंत्रालय  के  अधीन  फल  व  सब्जी  निदेशालय  के  अधिकारियों  ट्वारा  फल  व  सब्जी

 प्रसंस्क  रणकर्ताओं  जिसमें  कुटीर  स्तर  पर  कार्यरत  उद्यमी  भी  शामिल  हैं  तकनीकी

 परहायता  और  मार्गदर्शन  उपलब्ध  कराया  जाता  सरकार  उन  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  जिनमें  ग्रामीण  उद्यमियों  को  फल  व  सब्जी  प्रसंस्करण  समेत  खाद्य  उत्पादों  के

 प्रसंस्करण  हेतु  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  में  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  की  स्थापमा  में  भी

 सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ताकि  उन्हें  लघु  और  कुटीर  एककों  को  वैज्ञानिक  ढंग  से  स्थापना
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 और  अथवा  प्रचालन  हेतु  योग्य  बनाया  जाए  और  प्रोत्साहित  किया  8  बीं  योजना  के

 दौरान  ऐसे  250  केन्द्रों  को  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  ये  केन्द्र  मौजूदा  ऊद्यमियों

 को  मार्गदर्शन  व  सहायता  प्रदान  मंत्रालय  की  योजना  स्कीमों  के  अंतर्गत  वर्तमान  खाद्य

 के  उन्नयन/नवीकरण  हेतु  और  लघु  एककों  के  उत्पादनों  क ेविपणन  हेतु  भी सहायता

 उपलब्ध  प्रधान  मंत्री  जी  की  रोजगार  योजना  और  सरकार  की  अन्य  स्कीमों के  तहत

 लघु  एककों  की  स्थापना  हेतु  भी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती

 विद्युत  की  कमी

 1144.  श्री  चन्द्रजीत  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विद्युत  क्षेत्र  संकट  के  दौरे  से  गुजर  रहा  है  क्योंकि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  16,000  मेगावाट  से  अधिक  विद्युत  प्राप्त  नहीं  होगी  और  नौवीं  योजना  के  लिए

 कोई  अग्रिम  कार्ययोजना  तैयार  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  विद्युत  संबंधी  राष्ट्रीय  कार्य  दल  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  के  अनुसार

 विद्युत  की  स्थिति  की  समीक्षा  किए  जामे  हेतु  उपाय  किए  गए  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ठमिंला  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  के  अनुसार  योजना  के  दौरान  सम्भावित  क्षमता  अभिवृद्धि
 20729.7  नौवीं  योजना  के  दौरान  लाभ  प्रदान  करने  वाली  स्कीमों  पर  अग्रिम

 कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  पे

 निजी  विद्युत  नीति  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  कार्यदल  ने  कुछ  मुद्दे  उठाए  विद्युत
 मंत्रालय  द्वारा  मुद्रित  कराए  गए  प्रकाशन  लीगल  एण्ड  पालिसी  फ्रेमवर्क  आफ प्राइवेट

 पावर  डेवलेपमेन्ट  एण्ड  जिसे  माननीय  संसद  सदस्यों  के  बीच

 व्यापक  रूप  से  परिचालित  किया  गया  में  इनको  स्पष्ट  किया  गया

 मुख्यमंत्रियों  के  विदेशी  दौरे

 1145.  श्री  ललित  ठरांवः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  विभिन्र  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा
 किये  गए  सरकारी  विदेशी  दौरों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दौरों  के  दौरान  उनके  द्वारा  दूसरे  देशों  के  साथ किये  गए  समझौतों का  ब्यौरा
 क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री आर:एल.  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी
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 गुजरात  में  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  कौ  सूण  इकाइयां

 1146.  अमृतलाल  कालिदास  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  की  गुजरात  में  घाटे  में  चल  रही

 इकाइयों  की  संख्य  ॥  और  ब्यौरा  क्‍या

 उनकी  रूणता  के  क्‍या  कारण  और

 इन  इकाइयों  को  अर्थक्षम  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  से

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  में  हैं अतः  सभी  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योगों  की  संख्या  क ेसाथ-साथ  घाटे  में  चल  रहे  उक्त  उद्योगों  के  बारे  में  केन्द्रीय

 रूप से  कोई
 :
 पूचना  नहीं  रखी  जाती  रूण  इकाइयां  पुनस्द्वार  पैकेज/बंद  होने  के  लिए

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  से  संपर्क  कर  सकती

 आइसक्रीम  का  विपणन

 1747.  7.  श्री  नवल  किशोर  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  आइसक्रीम  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित

 क्‍या  दिल्‍ली  में  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारो  क्षेत्र  क ेकिसी  वृहत-एकक
 द्वारा  लघु  क्षेत्र  क ेसाथ  खाता-लेखा  की  व्यवस्था  करके

 अनभिकु  त  रुप  से  आइसक्रीम  का  विपणन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  कानून  के  दुरूपयोग  और  उल्लंघन  को  रोकने  हेतु  क्या  सुधारात्मक
 कदम  उठाए  गए

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सिंह  जी

 आइसक्रीम  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित

 ७
 और  बहुत  एककों  को  लघु  उद्योग  द्वारा  तैयार  किए  जाने  वाले

 इसमें  आइसक्रीम  शामिल  का  विपणन  करने  की
 अनुमति

 है

 1148.  श्री  सैयद  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 13  1917  लिखित  उत्तर  174

 चालू  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  के  लिए  को  कुल  कितनी

 धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  और  30.9.95  तक  कितनी  धनराशि  वास्तव  में  जारी  की

 '
 द्वारा  देश  में  विभिन्न  गैर-सरकारी  संगठनों को  राज्य-वार  कितनी

 धनराशि  जारी की  गई  और  इन  संगठनों  की  राज्य-वार  संख्या  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  गैर-सरकारी  संगठनों  को  प्रतिकूल  पाया  गया  ह ैऔर

 उन्हें  छंटी  हुई  श्रेणी  में  रखा  गया

 अब  तक  कितने  ऐसे  संगठन  छंटी  श्रेणी  में  रखे  गए

 (<)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अवास्तविक  गैर  सरकारी  संगठनों को  धन  के  दुर्विनियोग
 और  गलत  इरादे  से  धनकोषों  के  जारी  किए  जाने  के  मामले  प्रकाश  में  आए  और

 Cat)  ऐसे  मामलों  में  कितने  गैर-सरकारी  संगठन  संलिप्त  हैं  और  ऐसे  कितने  संगठनों
 के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  को  गई

 श्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाईं  स्वैच्छिक  एजेन्सियां  निम्नलिखित  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 कापार्ट  द्वारा  वित्तपोषित  परियोजनाएं

 (1)  जन  सहयोग

 (5)  समन्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम

 (6)  ग्रामीण  महिला  एवं  शिशु  विकास  योजना

 (7)  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम

 (8)  केन्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम

 कापार्ट  के  लिए  प्रथम  तीन  योजनाओं  के  लिए  आठवीं  योजना  परिव्यय  160  करोड़

 रूपए  शेष  योजनाओं  के  लिए  कापार्ट  को  निधियाँ  स्वैच्छिक  संगठनों से  कापार्ट  को  प्राप्त

 प्रस्तावों  सहित  विभिन्न  कारकों  पर  आधारित  वार्षिक  आधार पर  रिलीज  की  जाती

 आठवीं  योजना  के  दौरान  उपर्युक्त  योजगाओं  के  अन्तर्गत  30.9.95  तक  इस मंत्रालय

 मे  कापार्ट  को  176.91  करोड़  स्पये  रिलीज  किए



 175

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 से  अन्य  सरकारी  एजेन्सियों/विभागों  द्वारा  काली  सूची  में  डाले  गए  संगठनों

 सहित  कापार्ट  ने  30.9.1995  तक  360  स्वैच्छिक  संगठनों  को  काली  सूची  में  डाल  दिया

 कापार्ट  द्वारा  इन  स्वैच्छिक  संगठनों  को  मुख्यतया  निध्ियों  के  गलत  सूचना

 दस्तावेज  में जालसाजी  करने  आदि  के  आधार  पर  कालो  सूची  में  डाला  गया  कापार्ट

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  दोषी  स्वैच्छिक  संगठनों  को  निधियों  को  वसूल  करने  के  निर्देश

 देदिए  जहां  कि

 गया  कुछ  मामलों  में  ऐसे  स्वैच्छिक  संगठनों  के  विरूद्ध  कानूनी  कार्रवाई  भी  शुरू  की  गई

 कुछ  मामलों  को  कापार्ट  द्वारा  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  भी  अग्रेषित

 किया  गया

 सहायता  को  रोक  दिया  गया  है  अथवा  परियोजनाओं  को  रद्द  कर  दिया

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का रखरखात

 1149.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रनः  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  कि

 वर्ष  1995-96  को  अवधि  के  दौरान  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 रख-रखाव  हेतु  कुल  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है

 चालू वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के किन-किन  हिस्सों  की  मरम्मत/निर्माण

 संबंधी  कार्य  शुरू  किया  और

 इस  संबंध में  अब  तक  कितना  कार्य  किया  गया  है  तथा  उस  पर  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  गयी

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 1995-96  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  कुल  आबंटन  इस  प्रकार

 (  करोड़  रू  )

 ()  मूल  कार्य  23.00

 (1)  विदेशी  सहायता
 प्राप्त  19.00

 रख-रखाव और  मरम्मत  1995  6.05

 a एणणणणण

 रा:रा.-7  के  46  रा:रा--47  के  76  और  के

 10  तथा  पर  दो  पुलों  को  चालू वर्ष  क ेदौरान किए  जाने  वाले  विकास

 कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया

 उपर्युक्त  परियोजनाओं  को  अभी  तक  संस्वीकृति  नहीं  दी  गई

 4  1995  लिछित  उत्तर  176

 हुगली नदी  का  तलकर्षण

 1150.  श्री  सनत  कुमार  मंडलः  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  घताने  की  कृपा
 करेंगे किः

 क्‍या  मालदा  के  समीप  हुगली  नदी  के  तलकर्षण  का  कार्य  कर  रही  डच  कम्पनी
 ने  अचानक  कार्य  ठप्प  कर  दिया

 ही  हे यदि  तो  इसका  का

 हुगली  नदी  के  तलकर्षण के  जारी  रखने  हेतु क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  उठाये

 जाने  का  विचार  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कौ  क्‍या  प्रतिक्रिया

 ४

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एम  राजशेखर
 और  जो  हगली  के  बलारी  बार  क्षेत्र  में  निकर्षण  के  लिए  दिनांक  15.3.91  को

 एक  डच  ठेकेदार  को  लगाया  गया  परंतु  कार्य  प्रारंभ  करने  के  तत्काल  निकर्षित

 सामग्री  को  बाहर  फेंकने  वाली  फ्लोटिंग  पाइपलाइन  टूट  गई  और  ठेकेदार  ने  निकर्षण  कार्य

 स्थगित  कर

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  द्वारा  भारतीय  निकर्षण  निगम  तथा  अपने  स्वयं  के  निकर्षकों

 से  हगली  नदी  का  रख-रखाव  निकर्षण  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा

 कत्ता  पत्तन  न्यास  ने  ड्च  निकर्षण  कंपनी के  साथ  करार  समाप्त
 कर  दिया  है  और  उक्त  कंपनी  ने  पुनः  करार  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया

 और  कल

 गुजरात  में  स्ूण  इस्पात  की  मिलें

 1151.  श्रीमती  भावना  चिखलियाः  क्‍या  इस्पात  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गुजरात  में  कितमे  इस्पात  संयंत्र  रूण  घोषित  किए  और

 30  1995  तक  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों  को  संयंत्र  और  राज्य-वार

 दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 हस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  समय-समय  पर
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 यथासंशोधित रूण  औद्योगिक  कम्पनी  1985

 को  शर्तों  के  अनुसार  30.9.95  तक  औद्योगिक  एवम्‌वित्तीय पुनर्निर्भाण बोर्ड

 द्वारा  गुजरात  राज्य  में  विद्युत चाप  भट्टी  आधारित  इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाली  4  इकाइयां
 रूण  घोषित  की  गयो

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रहो  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  कौ  निश्चियों  का अंतरण

 1152.  श्री  राम  नाईकः  क्‍या  ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  की  निधियों

 के  अनियमित  अंतरण के  संबंध  में  उच्च  स्तरीय  जांच  के  आदेश  दिये

 यदि  तो  इन  निधियों  को  अवैध  रूप  से  लगाने  का  ब्यौरा  क्‍या

 जांच  समिति  के  निदेश  पद  क्‍या  और

 समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  संभावना  है

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री विलास

 से  प्रश्न  नहीं

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  बोली

 1153.  श्री  सुल्तान  सलाउदीन  ओवेसीः  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  केवल  बोली  द्वारा

 ही  करने  का  अंतिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  क्या  सभी  राज्य  सरकारों  को  श्य  के  कोई  निर्देश  जारी  किए

 गए

 क्या  इस  प्रक्रिया से  भ्रष्टाचार को  रोकने  तथा  राज्यों  का  और  परियोजनाओं  को

 गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  बीच  उत्पन्न  गलतफहमियों  को  दूर  करने  में  सहायता  मिली
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 यदि  तो बोलो क ेआधार पर  अब  तक  कितनी  परियोजनाओं  पर  स्वोकृति
 दी  गई  और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्रीमती  उमिला  सरकार  ने  18/

 2/1995  के  बाद  निजी  विकासकर्ताओं  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की

 स्वीकृति  के  लिए  अपेक्षित  विद्युत  परियोजनाओं  का  ठेका  प्रदान  करने  के  लिए  प्रतिस्पर्धात्मक
 बोली  प्रक्रिया  को  अनिवार्य  बना  दिया  100  करोड़  रूपए  तक  को  लागत  वाली

 जिनके  लिए  को  स्वीकृति  अपेक्षित  नहीं  का  ठेका  देने के
 राज्य  सरकारों  को  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  माध्यम  अपनाने  जहां  तक  सम्भव  सलाह

 प्रदान  की  गई

 अनिवार्य  बनाई  जा  रही  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  प्रक्रिया  को  ध्यान में  न रखते  हुए
 भ्रष्टाचार  तथा  गलतफहमियों  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  संस्थागत  तन्त्र  विद्यमान

 उपलब्ध  सूचनाओं  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  द्वारा  छः  परियोजनाओं  का  ठेका

 प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  दिया  गया

 भारत  सरकार  निजी  विकासकर्ताओं  को  परियोजनाओं  का  ठेका  प्रदान करने

 ँ प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  माध्यम  की  सफलता  सुनिश्चित  करने  के  लिए सभी  आवश्यक  कदम
 रही

 राज्य  विद्युत  बोड़ों  तथा  का  सरकार  से  सहयोग

 1154.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठकः  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  नई  विद्युत  नीति  की  घोषणा  के  पश्चात  कई  राज्य  सरकारों तथा  राष्ट्रीय  ताप
 विद्युत  निगम  द्वारा  सरकार  को  उचित  सहयोग  नहीं  मिलने  के  क्रारण  वर्ष  2005  तक  विद्युत
 की  अतिरिक्त  मांगों  को  पूरा  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  असम्भव  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ट्वारा  इस  स्थिति  से  निपटने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उ्मिला

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं
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 चावल  कौ  मिलें

 1155.  श्री  राठवाः  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 देश  में  विशेष रूप  से  आदिवासी क्षेत्रों  में  चल  रहो  चावल  की  मिलों  के  विस्तार

 सेवा  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  1995-96  के  दौराम ऐसे  केन्द्रों  के लिए  कोई  बजटीय  आबंटन  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सिंह  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  प्रदत्त  पांच  क्षेत्रीय  विस्तार  सेवा  केन्द्र रे  पु  भवनेश्वर
 ४

 इम्फाल  C वर्तमान में  भुवनेश्वर  नवगांव  मैसूर  इम्फाल  और

 लुधियाना  में  कार्यरत  ये  केन्द्र  आदिवासी  क्षेत्रों  समेत  पूरे  राज्य  में  विस्तार

 गतिविधियाँ  संचालित  करते

 और

 लिए  50.00  लाख  रूपये  का  बजटीय  आबंटन  ऐसे  केन्द्रों  के  लिए

 आवर्ती  और  अनावर्ती  खर्च  परा  करने  के  लिए  वर्ष  1995-96  के

 प्रश्न  नहीं

 जवाहर  रोजगार  योजना

 1156.  श्री  शिव  शरण  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 जवाहर  रोजमार  योजना  किस  तिथि  को  आरम्भ  की  गई  और

 के  उद्देश्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन

 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास
 जवाहर  रोजगार  योजना  1989  में  शुरू  की  गई

 कार्यक्रम  के  उद्देश्य  निम्नानुसार

 प्राथमिक  उद्देश्य
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में बेरोजगार  और  कम  रोजगार  वाले  पुश्षों  तथा  महिलाओं  के  लिए

 अतिरिक्त  लाधकारी  रोजगार

 1.  ग्रामीण  आर्थिक  दांचे  को  मजबूत  बनाकर  स्थायी  रोजगार  का  सृजन

 2...  सामुदायिक  व  सामाजिक  परिसम्पत्तियों  का सृजन

 3.  ग्रामीण  गरीबों  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों

 के  प्रत्यक्ष  व  निरंतर लाभ  के  लिए  परिसम्पत्तियों  का  निर्माण

 4.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  क ेसमग्र  जीवन  स्तर  में  सुधार

 विक्रेताओं  और  हलरस॑  के  कार्य

 1157.  श्री  सुधीर  सावंतः  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  विक्रेताओं  की  अनिवार्यता  समाप्त  करने  और  "
 हलस॑ਂ  को  काम  करने  की

 अनुमति  देने का  कोई  प्रयास  चल  रहा  है

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दूर  दराज  के  उन  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  विक्रताओं  का  कार्य  व्यावहारिक  नहीं  होता  जहां  जनसंख्या  कम  होती

 खाद्य  प्रंस्स्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  से

 धान  कुटाई  उद्योग  1958  को  रद्द  करने  क ेलिए  एक  विधेषक

 संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया  विधेयक  में  पिछड़े  क्षेत्रों  समेत  किसी  भी  क्षेत्र  में  बिना  लाइसेंस
 के  किसी  भी  व्यक्ति  द्वारा  चावल  शेलर  या  हलर  स्थापित  करने  की  व्यवस्था

 विकास  के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता

 1158.  श्री  गोपीनाथ  क्या  जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  एशियाई  विकास  बैंक  के  ऋण  की  सहायता  से  कुछ  पत्तन  विकास

 परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  सहित  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्राप्त  धनराशि  क्‍या

 और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  की  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 कमल
 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 जी

 पत्तन  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  निम्नलिखित  एशियाई  विकास  बैंक  ऋण

 प्राप्त  हुए

 (1)  पत्तन  परियोजनाਂ  जिसमें  बम्बई  पत्तन  की  छः  स्कीमें  सम्मिलित  हैं

 अर्थात्‌  पीरपाउ  आयल  बर्थ  का  इन्दिरा  गोदी  में  बाहरी  लॉक  गेट  का

 फायर  फ्लोट  शोतल  का  मीयर  वैदर  औ  हग्स  ड्राई  डॉक

 में  कैशन  गेट  का  जहाज-मरम्मत  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण
 तथा  जलयान  यातायात  प्रबंधन  क ेलिए  129  मिलियन  अमरीकी  डालर

 का  ऋण  1016  भारत  ।  इस  ऋण  में  गहरे  जल  पत्तन  के  रूप  में  काकीनाडा

 के  विकास  की  एक  स्कीम  भी  शामिल  यह  ऋण  31.12.1996  तक  वैध

 (11)  पत्तन  परियोजनाਂ  जिसमें  इन्नौर  में  एक  सैटेलाइट  पत्तन  की

 स्थापना  के  लिए  मंद्रास  पत्तन  की  एक  स्कीम  तथा  चंत्रीकृत  कोयला  हैंडलिंग  सुविधा
 की  स्थापना  के  लिए  पारादीप  पत्तन  की  एक  स्कीम  शामिल  के  लिए  285

 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण  1181  भारत  का  उपयोग  किणा  जा  रहा

 यह  ऋण  30.6.98  तक  बैध

 बम्बई  पत्तन  से  संबंधित  6  स्कीमों  में  से  तीन  स्कीमें  पूरी  कर  ली  गई  हैं  तथा

 दो  स्कीमें  प्रगति  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  एक  स्कीम  से  संबंधित  करार  अंतिम

 रूप  दिए  जाने  की  विभिन्न  अवस्था  में  जहां  तक  काकी  नाडा  पत्तन  परियोजना

 का  संबंध  यह  कार्य  पूरा  होने  वाला  ऋण  1181  भारत  के  संबंध  में  मद्रास

 न्यास  मे  ब्रेक-वाटर  व्हार्फ  निर्माण  तथा  रॉक  उत्खनन  जैसी

 परियोजनाओं  के  कतिपय  घटकों  संबंधी  निविदाओं  की  पूर्व-आहता  प्रक्रिया

 प्रारंभ  कर  दी  इसके  पारादीप  पत्तन  रिक्लेमर्स  औ  शिप

 लोडर्स  जैसी  यंत्रीकृत  कोयला  हैंडलिंग  सुविधाओं  की  अधिप्राप्ति  हेतु  विभिन्न  मदों

 के  लिए  निविदाएं  प्रदान  करने  का  कार्य  कर  रहा  निकर्षण  से  संबंधित  करार

 को  भी  अंतिम  रूप  दिया  जाने  वाला

 मुआवजे  के  वितरण  में  प्रष्टायार

 1159.  श्री  सुशील  अन्द्र  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 कसा  उच्चतम  न्यायालय ने  एक  जांच  दल  भोपाल  गैस  दुर्घटना  के  संबंध  में

 मुआवजों  के  वितरण  में  भ्रष्टाचार  की शिकायत  की  जांच  हेतु  भोपाल  भेजा
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 इस  जांच  दल  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  जांच  दल  मुख्य  ख्प  से  किन-किन
 विषयों  पर  जांच  करेगा  तथा  जांच दल  द्वारा  अब  तक  किन  धिषयों  पर  जांच  की  गयी

 क्या  उपरोक्त  दल  ने  कोई  अंतरिम  अथवा  अंतिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दो

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 जांच  दल  के  निरीक्षण  के  आधार  पर  आगामी  प्रस्तावित  कार्यवाही  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआडों  से  भोपाल

 का  दौरा  तथ्यों  की  जांच  करने  तथा  न्यायालय  को  स्थिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  विधि  सहायता  समिति  के  सचिव  को  अध्यक्षता  में  एक  समिति

 जिसमें  दो  अन्य  वकील  शामिल  नियुक्त  करने  के  लिए  मागगोथ  उच्चतम  न्यायालय  ने

 12  1995  को  आदेश  जारी  समिति  मे  न्यायालय  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत कर
 दी  है  और  मामला  न्यायाधीन

 हराइविंग  लाइसेंस

 1160.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  उच्च  कोटि  की  तथा  समान  पेशेवर  ड्राइविंग  कुशलता  सुनिश्चित
 करने  और  खतरमाक  दंग  से  गाड़ी  चलाने  की  निरंतर  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति पर  अंकुश  लगाने

 के  उद्देश्य  स ंऑटोमोबाइलों  और  भारी  वाहनों  के  लिए  ड्राइविंग  लाइसेंस  जारी  करने  की

 प्रक्रिया  की सरल  और  कारगर  तथा  आधुनिक  बनाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दुर्घटनाओं  की  दर  में  कर्मा  लगे  हेतु  अन्य  विकसित  देशों  में  अपनाये गये  पैटर्न

 के  अनुख्य  सम्पूर्ण  देश  में  ड्राइविंग  कुशलता  के  मामले  में  समान  प्रक्रिया  और  समान  स्तर

 सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 से  जी  मोटर  कहन  अधिनिबम  (1988)  और  केन्द्रीय  मोटर  वाहन  नियमावली

 (1989)  में  सभी  किस्म  के  वाहनों  के  लिए  ड्राइविंग  लाइसेंस  जारी  करने  को  प्रक्रिया  का

 पहले  से  प्रावधान  है  तथा  यह  प्रक्रिया  उच्च  एवं  समान  व्यावसायिक  ड्राइविंग  दक्षता  के  लिए
 इन  प्रक्रियाओं  के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  परिवहन  प्राधिकरणों को  ह ैऔर

 है  गर  समय  -  समय  पर  राज्य  सरकारों  पर  यह  दबाव  डालती  रही  है  कि  इन प्रक्रियाओं

 को  सुचारू  और  पूर्ण  बनाया
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 महाराष्ट्र  मे ंअतैध  खनन

 1161.  श्री  अन्ना  जोशीः  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  महाराष्ट्र  के देवभोग  हीरा  खानों  और  अन्य  खानों  में  अवैध  खनन  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  अवैध  खनन  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए

 जाने  का  विचार

 खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  गिरघर  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 भारतीय इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  इस्पात  संयंत्र

 1162.  श्री  श्री  सत्यदेव  सिंहः

 लाल  बहादुर  रावलः

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  अधिकांश  संयंत्र गत  तीन  वर्षों

 से  निरन्तर  छाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उनके  घाटे  के  क्या  कारण  और

 ये  संयंत्र  कहां-कहां  स्थित  और  उनका  तुलनात्मक  घाटा  कितना

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  स्टील

 अर्थोरिटी  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  अधीन  अधिकांश  संयंत्र  पिछले  तीन  वर्षों  से लगातार

 घाटा  नहीं  उठ  रहे

 और  उपरोक्त  को  मद्देनज़र  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 जलकारी  पन-जिजली  परियोजना

 1163.  श्री  संतोष  कुमर गंगवारः  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बतामे की  कृपा  करेंगे  किः

 बिहार में  जलकारी  पन-बिजलीौ  परियोजना के  क्रिषान्वयन  में  कितनी  प्रगति

 हुई
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 क्‍या  इस  परियोजना  पर  शीघ्र  ही  काम  शुरू  होने  वाला

 इस  परियोजना  से  कितने  परिवार  प्रभावित  होंगे  और  कया  उनके  पुनर्वास  की

 कोई  योजना  तैयार  की  गई

 क्‍या  किसी  स्तर  पर  इस  परियोजना  का  विरोध  किया  गया  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण में  तकनीकी  -  आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  के  लिए  बिहार  से  जलकारी  जल  विद्युत
 परियोजना  के  नाम  से  कोई  परियोजना  प्राप्त  नहीं  हुई

 :
 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 विखंडनौय  सामग्रियों  पर  रोक

 1164.  श्री  बोल्ला  डुल्ली  रामयूयाः  क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे किः

 क्‍या  सरकार  ने  अमरीका  एवं  अन्य  देशों  को  विखंडनीय  सामग्रियों  के  निर्माण

 एक  पक्षीय  रोक पर  भारत  के  दृष्टिकोण  से  अवगत  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  मुण्य  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  इस  निर्णय  की  समीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  से  सरकार  का  यह  मानना  है  कि

 नाभिकौय  हथियारों  के  लिए  विखण्डनीय  सामग्री  के  उत्पादन  पर  रोक  लगाने  के  उददेश्य
 से  एक  बहुपक्षीय  आधार  पर  विचारित  सार्वभौमिक  स्प  से  लागू  की  जाने  वाली  तथा  भेदभाव
 रहित  संधि  एक  विशिष्ट  समय  सीमा  के  भीतर  सभी  नाभिकीय  हथियारों  को  पूर्ण  रूप  स ेसमाप्त

 करने  के  उद्देश्य  के चरणबद्ध  तरीके  से  सार्वभौम  नाभिकीय  निरख्रीकरण  का  भाग  सरकार
 ने  विख्ण्डमीय  सामग्री  के  निर्माण  पर  भारत  द्वारा  एकपक्षीय  रूप  से  प्रतिबंध  लगाने  का  कोई

 का  अनुपालन  किया

 परती  भूमि  के  अन्तर्गत  क्षेत्रफल

 1165.  श्री  दिलीप  भाई  संघानीः  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
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 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  परती  भूमि  के  विकास  हेतु  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल

 भूमि  का  राज्य-वार  कुल  क्षेत्रफल  कितना

 सरकार ट्वारा  परती  भूमि
 के  विकास  के  लिए  तैयार  की  गई  भावी  योजना  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  मे  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  रा

 उपयोग  हेतु  योजना  तैयार  करने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  हुई  तथा  कितनो  कुल  भूमि  का  उपयोग  किए

 जाने  की  संभावना

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  भूमि  विकास  में  राज्य  मंत्री

 राव  राम  और  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  के  अंतर्गत

 बंजरभूमि  सहित  भूमि  की  विभिन्न  श्रेणियों  क ेलिए  वनरोपण/वृक्षारोपण  गतिविधि  चलाई

 जाती  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लक्ष्यों  को  केन्द्र  और  राज्य  योजनाओं  के  तहत  निधियों

 की उपलब्धता  के  आधार  पर  वर्ष  दर  वर्ष  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  इस  कार्यक्रम

 में  बंजर  भूमि  विकास  विभाग  की  निम्नलिखित  योजनाएं  भी  शामिल

 समेक्ित  बंजरभूमि  विकास  परियोजना

 2.  सहायता  अनुदान
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 3.  निवेश  संवर्धन  योजना

 4.  प्रौद्योगिकी  विस्तार  और  प्रशिक्षण

 5.  बंजरभूमि  विकास  कार्य  बल

 इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गत  तोन  वर्षों  क ेदौरान  कवर  किया  गया राज्यवार क्षेत्र  संलग्न
 विवरण  मेँ  दिया  गया

 और  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  वाटरशैड  विकास

 को  सामान्य  मार्गदर्शिकाओं  को  अंतिम  रूप  दिया  है  जिसके  अंतर्गत  मंत्रालय  की सभी  क्षेत्र

 विकास  योजनाओं  अर्थात  समेकित  बंजरभूमि  विकास  परियोजना  योजना/सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र

 कार्यक्रम/मल््यूमि  विकास  कार्यक्रम/सुनिश्चित  रोजगार  योजना/गहन  जवाहर  रोजगार
 योजना  को  कवर  किया  इस  योजना  के  अंतर्गत  बंजरभूमि  सहित  भूमि  के  वाटरशेड
 विकास  को  शुरू  किया  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  वाटरशेड  मार्गदर्शिकाएं  लागू
 करने  के  लिए  लिखा

 बंजरभूमि  विकास  विभाग  ने  भी  राज्य  सरकारों  को  बंजरभूमि  के  विकास  के  लिए

 योजनाएं  आरम्भ  करने  के  लिए  लिखा  3।  1995  समेकित  बंजरभूमि  विकास
 के  अंतर्गत  323.94  करोड़  स्पए  के  कुल  परिव्यय  से  128  परियोजनाएं  अनुमोदित  की

 गई  इन  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  3  से  5  वर्षों  की समयावधि  में  लगभग  4  लाख  हेक्टेयर

 भूमि  का  विकास  किया

 विवरण

 1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनरोषण/वृक्षारोपण  गतिविधियों  के  लिए  राज्य  वार  वर्ष  वार

 क्षेत्र  हेक्टेयर  में

 अंकुरण  लाख  में

 ८: ए

 उपलब्धि  _ उपलब्धि |]  उपलब्धिਂ

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र

 क्षेत्र  का नाम  वितरण  भूमि  वितरण  वितरण

 भूमि  में  सहित  सार्वजनिक  भूमि  में  सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  सार्वजनिक

 भूमि  पौधरोपण

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  1102.63  47453.00  917.19  34530.00  418.69  44642.00

 2  अरुणाचल  प्रदेश  5.00  7200.00  5.00  7500.00  7.33  8341.00

 ३  असम  11.80  22486.60  20.76  18144.00  21.46  _16941.00
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 क्षेत्र  हेक्टेयर  में

 अंकुर  लाख  में

 1992-93  1993-94  फ्ठ्ब-9छा
 ||  7

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  भेत्र

 क्षेत्र  का  नाम  वितरण  भूमि  वितरण  रनभूमि  वितरण

 भूमि  सहित  सार्वजनिक  भूमि  में  प्रहित  सार्वजनिक  भूमि  लहित  सार्वजनिक

 पौधरोषण

 त  2  3  4  5  6  7

 4.  बिहार  27.23  20357.00  33.46  4854.00  32.39  1652.00

 5...  गोवा  2723  64847.00  33.46  4854.00  20.86  69983.00

 6...  गुजरात  300.00  64847.00  231.81 *  33823.00  55.15 /  69983.00

 7...  हरियाणा  300.00  34826.00  33.19  33823.00  48.49  /  36500.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  88.59  17010.85  42.01  15928.20  48.49.  36500.00

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  64.83  36479.97 ©  274.19  46429.36  559.74  7602.00

 11...  कनटिक  374.38  ३6479.97  «  136.61  46429.36  559.74  58452.00

 12.  केरल  600.12  121394.19  439.00  125187.19
 438.12

 5१.27  135000.00

 13...  मध्य  प्रदेश  824.97  153621.38  439.00  100062.17  1339.30  136523.36

 14...  महाराष्ट्र  824.97  8600.00  22:00  6928.00  24.45  7415.00

 15...  मणिपुर  22.46  8600.00  22:00  6928.00  24.45  7575.00

 16.  मेघालय  26.58  14000.00  54.88  16758.00  23.25  7575.00

 17.  मिजोरम  5.86  4700.00  54.30  »  2799.00  23.25  1710.00

 18.  नागालैंड  425.42  74134.85  54.30  2799.00  448.23  64687.00

 19,  उड़ीसा  425.42  19360.00  390,04  17800.00  448.23  64687.00

 पंजाब  85.90  a | के १४५५ RING  ANGI eR ७६०  Ne +->०+--++
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 क्षेत्र  हेक्टेयर  में

 अंकुर  लाख  में

 1992-93  1993-94  1994-95

 उपलब्धि  __ उपलब्धि  >>  5  उपलब्धिਂ

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र

 क्षेत्र  का माम  वितरण  भूमि  वितरण  वितरण

 भूमि  में  सहित  सार्वजनिक  भूमि  में  सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  सार्वजनिक

 पौधरोपण  पौधरोपण

 1  हि  2  3  4  5  &  7  8

 20...  राजस्थान  405.13  66729.00  453.34  67238.00  353.82  88437.00

 21.  सिक्षिम  9.50  8665.2,  10.85  3484.82  26.79

 22...  तामिलनाडु  1037.36  113553.10  1124.32  86816.51  1007.30  92561.30

 23.  त्रिपुरा  37.05  15253.00  28.14  8603.54  25.98  7171.00

 24...  उत्तर  प्रदेश  3468.29  100139.26  2929.00  83723.24  3015.00  72025.00

 25...  पश्चिम  बंगाल  802.00  50000.00  800.00  38200.00  1118.35  41285.00

 26...  अण्डमान  औ  निकोबार  द्वीप  5.33  3200.00  5.00  3488.67  5.00  3506.00

 27...  चंडीगढ़  0.28  430.20  0.05  8.00  एन.आर  450,00

 28...  दादर  और  नागर  हवेली  790  518.00  12.82  894.60  14.39  788.50

 29...  दमन  और  दीव  1.14  83.34  0.94  62.00  103  47.00

 30...  दिल्‍ली  41.60  1512.70  43.51  1740.40  42.21  1688.00

 31.  लक्ष्यद्वीप  ३.३6  50.00  4.27  54.20  4.30  61.00

 32...  पाण्डिचेरी  10.01  128.00  0.60  126.53  2.18  131.30

 योग  12450.87  1062225.52  11097.61  963888.17  10810.65  984102.05
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 परमाणु  परीक्षण

 श्री

 श्री  जोल्ला  बुल्ली
 .

 श्री  राम

 श्री  फूलचन्द

 1166:

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  हाल  ही  में  चीन  और  फ्रांस  मे  परमाणु  परीक्षण  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  अन्य  देशों  में  हाल  ही  में  परमाणु  परीक्षण  पुनः  आरम्भ  कर  दिया

 क्‍या  कतिपय  देशों  ्वारा  उपरोक्त  देशों द्राण  किए  जाने  वाले  परमाणु  परीक्षणों
 को  रोकने  के  प्रयास किए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  (  श्रौ  प्रणव  :  से  चीन  ने  इस  वर्ष  15  मई  और  17

 अगस्त को  अपने  लोपनीर  परीक्षण  स्थल  पर  दो  नाभिकीय  परीक्षण  13  1995

 को  नाभिकीय  परीक्षण  आरम्भ  करने  की  घोषणा  के  बाद  फ्रांस  की सरकार  ने  दक्षिण

 प्रशान्त  क्षेत्र  में  अपने  द्वीप  प्रदेशों  में  क्रमशः  5  2  28  अक्टूबर  तथा

 22  नवम्बर  को  4  परीक्षण

 और  (७).  बहुत  से  देशों  न ेविशेषकर  एशिया  प्रशान्त  क्षेत्र  के  देशों  ने परीक्षण

 पुनः  आरम्भ  किए  जाने  के  फ्रांस  कौआलोचना  करते  हुए  वक्तव्य  जारी  किए
 सरकार  ने  15  सितम्बर  को  एक  वक्तव्य  जारी  किया  जिसमें  हाल  में  किए  गए  नाभिकीय

 परीक्षणों  पर  खद  व्यक्त  किया  गया  और  व्यापक  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  जिस  पर

 निरस्त्रीकरण  संबंधी  कान्फ्रैंस  में  इस  समय  बातचौत  चल  रही  के  उद्देश्यों  के विपरीत

 कार्रवाई न  करमे  का  आह्वाम  किया

 जी

 और  प्रश्न  नहीं

 4  1995  लिपफित  192

 पंचायतों  के  चुनाव

 1167.  श्री  वेंकटेश्वर  रावः  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उन्होंने  राज्य  सरकारों  को  पंचायतों  के  चुनाव  न  कराने  की  स्थिति  में  सख्त

 कार्यवाही  करने  को  चेतावनी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  सरकारों  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 ग्रामीण क्षेत्र  बथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  से  ऐसे  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों  जहां  पंचायत

 के  चुनाव होने  बाको  को  देर  से  देर  वर्ष  के  अंत  तक  इन  चुनावों को  करा  लेने  के  लिए

 कहा  गया  उनसे  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  निर्देशों  क ेपालन  करने  की  अपेक्षा

 हु

 चुनाव

 1168.  श्री  सुल्तान  सलाउदौन  ओवेसीः  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंचायतों  के  चुनाव  कराने  और  इन  स्थानीय  निकायों

 को  प्रशासभिक  एवं  वित्तीय  शक्तियों  के  हस्तांतरण  पर  विचार  -  विमर्श  करने  के  लिए

 को  राज्यों  के  पंचायत  मंत्रियों  कौ एक  बैठक  बुलाई

 यदि  तो  क्‍या  राज्यों  के  मंत्रियों  को जिला  योजना  समितियों  और  राज्य  वित्तीय

 आयोगों  के  गठन  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  भी  स्मरण  कराया  गया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  बैठक  में  अन्य  किन  विषयों पर  चर्चा

 हुई  और  क्‍या  निर्णय  लिए

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास
 में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई

 और  सम्मेलन  में  चर्चा  किए  गए  विषयों  में  जिला  आयोजना  समितियों  एवं
 राज्य  वित्तीय  आयोगों  का  गठन  शामिल  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई  मर्दों  की  कार्यसूची

 की  एक  प्रति  संलप्न  पर  इस  सम्मेलन में  TT  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  गयीं
 जो  संलग्न  पर
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 कार्यसू्ी मर्दे

 1...  3  1993  को  आयोजित  पंचायतों  के  प्रभारी  मंत्रियों/सचिवों के पिछले

 सम्मेलन  में  की  गयी  सिफारिशों  पर  को  गई  कार्रवाई  को

 2.  सभी  स्तरों  पर  पंचायतों  के  चुनावों  के  बारे  में  अद्यतन  स्थिति  की  समीक्षा  और

 जहां  चुनाब  होने  हैं  वहां  चुनाव  कराया

 3,  १7वीं  अनुसूची  में  शामिल  विषयों  सहित  आर्थिक  विकास  और  सामाजिक  न्याय

 की  योजना  से  संबंधित  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  कार्यो ंऔर  निधियों

 का  पता  लगाना  और  उन्हें  सौंपने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई

 5...  पंचायत

 6...  पंचायत  कार्यकर्त्ताओं  और  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण/पूर्वाधमुख्ीकरण  के  लिए

 राज्यों  द्वारा  की  गई

 7.  भारत  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  कार्यक्रमों  सहित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के

 कार्यान्वयन  में  पंचायतों  को

 8...  संविधान  (73  वां  अधिनियम  1992  के  प्रावधानों  को  अमुसूचित  क्षेत्रों

 में  लागू  करने  के  संबंध  में  कानून  की  सिफारिशें  करने  के  लिए  गठित  समिति  को

 सिफारिश  पर  संबंधित  राज्य  सचिवों  के

 9...  पंचायत  मंत्रियों  की  राष्ट्रीय  समिति  के  विच्वार  विमर्श  प्रर

 11.9.1995  को  राज्यों/संघशासित  प्रदेशों  के  पंचायत  मंत्रियों  एवं  सचियों  का

 सम्मेलन हि  हा

 सिफारिशें

 4.  पंचायती राज  संस्थाओं  का  गठभ  न  किया  जाना  संविधान  की  अवहेलना  अतः

 राज्यों  जहां  कहीं  भी  बाकी  इसे  अधिक  से  अधिक  इस  बर्ष  के  अंत  तक

 गठित  करना  होगा  और  महात्मा  यांधी  कौ
 जन्मशती

 1995  तक  चुनावों के  लिए  निश्चित  कार्यक्रम  अधिसूचित करने

 पंचायतों  को  प्रत्येक  स्तर  पर  दिए  गए  उचित  एवं  उपयुक्त  प्रतिनिधित्व  तथा

 nx

 कार्यों  और  निश्षियों  को  सुपुर्दगी  के साथ-साथ  पंचायत  मंत्रियों की

 राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  की  मयी  सुझावात्मक  ढांचे  संबंधी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते

 इस  सम्मेलन  में  समस्त  राज्यों  से  यह  सुनिश्चित  करने  को  कहा  गया  कि

 प्राधिकारों  एवं  कार्यों  की  सुपुर्दगी  ऐसी  होनी  जो  इन  संस्थाओं

 को  सक्ष्म  एवं  प्रभावी  स्थानीय  सरकारी  संस्थाओं  के  रूप  में  कार्य  करने  योग्य  बनाएं

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  के  अध्ययनों  में  सुझाए  गए  प्रशासनिक  एवं  वित्तीय

 अधिकारों  और  कार्यों  की  सुपुर्दगी  का  ढांचा  भी  इस  तथ्य  के  अनुरूप  इस  सम्मेलन

 में  कहा  गया  है  कि  प्राधिकारों  एवं  कार्यों  की  यह  सुपुर्दगी  प्रत्येक  स्तर

 के  लिए  कार्य  सूचियों  अथवा  सूचियों  के  रूप  में  पंचायती  राज  में  संविधानों  का

 एक  हिस्सा

 सम्मेलन  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  से  यह  कहा  मया  कि  वह  अगले  दो  महीनों  के

 भोतर  एक  कार्यशाला  आयोजित  करें  जिसमें  आदर्श  सुपुर्दगी  का  एक  माडल

 उभरकर  सामने

 राज्य  सरकारों  को  चाहिए  कि  जिला  स्तर  की  समस्त  योजनाओं  के  नियंत्रण

 मानीटरिंग  एवं  पर्यवेक्षण  का अधिकार  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  देकर

 उनकी  आयोजना  एवं  कार्यान्वयन  की  क्षमताओं  को  सुदृढ़  इनके  द्वारा  प्रत्यक्ष

 स्य  से  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  योजनाओं  एवं  कार्यक्रमों  में  इन  योजनाओं  के

 कर्मचारियों  के  प्रतिनियुक्ति  तथा  पुनः  तैनाती  ट्वारा  जो  पंचायती  राज

 संस्थाओं  के  साथ  मिलकर  काम  समर्थन  दिया  जाना

 जिला  परिषदों  एवं  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  के  बीच  बेहतर  समन्वय

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  जिला  परिषद  के  अध्यक्ष  को  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी

 का  भी  अध्यक्षबनाया  जाना  चाहिए  तथा  एक  अधिकारी  जो  जिला  मजिस्ट्रेट  से

 नीचे  की  रैंक  का  न  को  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  का  मुख्य  कार्यकारी

 बनाया  जाना

 राज्यों  को चाहिए  कि  वह  अपने  राज्य  वित्त  आयोगों  से  1995  के  अन्त

 तक  अपनी  सिफारिशें  भेजने  के  लिए  इस  सम्मेलन  में  कहा  गया  कि  राज्यों

 को  अपमे  राज्य  वित्त  आयोग  को  सिफारिशें  करने  की  परंपरा  बनानी

 कि

 कई  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  चुने  गए  प्रतिनिधियों  एवं  पदाधिकारियों

 को  प्रशिक्षण  देने  का  पुनीत  कार्य  कर  रहे  मंत्रालय  इस  संबंध  में  कार्यनीतियां
 तैयार  करने  के  लिए  एक  कार्यशाला  का आयोजन  कर  सकता  प्रशिक्षण  की
 अत्यधिक  आवश्यकता  को  देखते  हुएष  राज्य  एवं  राष्ट्र  स्तर  पर  ऐसे  प्रशिक्षण  देने
 योग्य  और  इच्छुक  संस्थाओं  का  समूह  ब्रनाग्रा  जा सकता  जिसमें  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 विकास  संस्थान  केन्द्रीय  भूमिका  अदा

 ग्रामीण  क्षेत्र  एवं  रोजगार  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  दो  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  मंत्रियों
 की  समिति  पुनर्गठित  करने  का  निर्णय  लिया
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 9...  अब  जबकि पंचायतें  बन  चुकी  राज्यों  को  गंभीरतापूर्वक  बहुस्तरीच  विकेन्द्रीकृत
 आयोजना की  शुखस्ञात  करनी  चाहिए  तथा  अपनी  जिला  आयोजना  समितियों  को

 सफ़िय  बनाना

 ग्राम  सभा  के  निचले  स्तर  पर  सहभागी  आयोजना  तथा  विकासात्मक  गतिविधियों

 में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करनी  इसे  पूर्णतः  क्रियाशील  बनाने  के  लिए  समस्त

 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  और  निश्चित  अन्तराल  पर  बैठकों  क ेसाथ-साथ  स्थानीय

 जनता  के  वास्तविक  विचारों  को  पोरदार  बनाए  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 10.

 इस  निकाय  को  सक्रिय  बनाया  जाना

 .1.  अनुसुच्ति  क्षेत्रों  मे ंसंविधान  1992  के  प्रावधानों

 के  विस्तार  से  संबंधित  विधि  विशेषज्ञों  एवं  संसद  सदस्यों  की समिति  की  सिफारिशों

 और  उच्च  न्यायालय  के  निर्णयों  को  ध्यान  में  रखते  सम्मेलन  में  भारत  सरकार

 से  यह  आग्रह  किया  गया  कि  वह  यथाशीघ्र  अनुच्छेद  243  एम  (4)  के

 प्रावधान  के  अनुरूप  इस  विषय  से  संबंधित  एक  कानून  संसद  में  प्रस्तुत  ऐसा

 करने  के  भारत  सरकार  राज्यों  के  साथ  उपयुक्त  विचार  कर  सकतो

 संयुक्त  राष्ट्र  सभा  में  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  द्वारा  द्विपक्षीय  मुद्दों  का उठाया

 जाना

 1169.  श्री  मनोरंजन  भक्तः  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  ने  हाल  हो  में  संयुक्त  राष्ट्र  के  स्वर्ण  जयंती  के

 संस्मारक  सन्न  में  अपने  भाषण  में  भारत  से  संबंधित  कुछ  द्विपक्षीय  मुद्दें  को उठाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और सरकार  की  इस  मामले  में  क्या  प्रतिक्रिया

 मन  न

 विदेश  मंत्री  प्रणव  और  Ca).  संयुक्त  राष्र  महासभा  की  विशेष

 स्मारक  बैठक  को  संबोधित  करते  हुए  पाकिस्तान  की  प्रधान  मंत्री  न ेकश्मीर  का  उल्लेख

 किया  जिसका  उद्देश्य  अन्तर्राष्रीय  समुदाय  का  ध्यान  इस  मुद्दे  की ओर  आकृष्ट  करना

 सरकार  सभी  भारत-पाकिस्तान  मसलों  को  शिमला  समझौते  के  अन्तर्गत  सीधे

 ट्रिपशीय  विचार  के  जरिये  सुलझाने  के  प्रति  वचनबद्ध  सरकार  ने  पाकिस्तान

 से  पूर्व-शर्तों  के  बिना  ट्विपक्षीय  विचार-विमर्श  पुनः  आरम्भ  करने  कौ  अपनी  इच्छा

 बार-बआर  टोहराई

 और

 1170.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजेः  क्या ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  किः

 4  1995  लिखित  उत्त  196

 क्या  मरू  भूमि  विकास  कार्यक्रम सूखा  संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  दायरा  बढ़ाने
 की  अत्यन्त  आवश्यकता

 यदि  हां  तो  क्‍या  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खिलास

 सुखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  मरू  भूमि  विकास  कार्यक्रम  की  कवरेज  की  समीक्षा  को

 तात्कालिकता  को  मानते  हुए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  1993  में  योजना  आयोग  के  पूर्व  सदस्य

 एच  हमुमंजराव  की  अध्यक्षता  में  एक  तकनीकी  समिति  गठित  कौ  गई

 राज्यों  न ेतकनीकी  समिति  को  दिए  गये  अपने  ज्ञापनों  में  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत

 अतिरिक्त  खण्डों  को  शामिल  करने  का  अनुरोध  किया

 तकनीकी  समिति  की  अप्रैल  1994  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  में  सिफारिश  किए

 गये  नये  मानदंड  के  आधार  पर  मरू  भूमि  विकास  कार्यक्रम  की  कवरेज  को  पांच  राज्यों

 के  2  जिलों  के  स ेबढ़ाकर  7  राज्यों  के  ३७  जिलों  के  227  खण्डों  तक  किया
 गया  है  ।  इसी  प्रकार  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  की कवरेज  को  13  राज्यों  के  96  जिलों

 के  627  खण्डों  से  बढ़ाकर  13  राज्यों  के  149  जिलों  के  946  खण्डों  तक  बढ़ाया  गया

 यह  विस्तारित  कवरेज  0  1995  से  प्रभावी  हुई  इस  समय  सूखाग्रस्त  क्षेत्र

 कार्यक्रम/मरू  भूमि  विकास  कार्यक्रम  की  कवरेज  का  और  विस्तार  करने  का  कोई  विचार

 नहीं

 भारत-हालैंड  सहयोग  से  उत्तर  प्रदेश  में  आरम्भ कौ  गई  परियोजनाएं

 1171.  श्री  केशरी  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में भारत  योजना  के  अंतर्गत  विभिन्न  विकास
 योजनाओं  के  तहत  कहां-कहां  काम  हो  रहा  और

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  प्राप्त  धनराशि  के  समुचित  उपयोग  को सुनिश्चित करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री
 -  उत्तमभाई  हारजीभाई  और  ड्च  योजना  के  अंतर्गत  उत्तर  प्रदेश

 में  निम्नलिखित  विकासात्मक  परियोजनाएं  चल  रही  जज



 197.  लिखित  उत्तर  13  1917  .  लिखित  198

 योजना  का  नाम  जिलों  के  गांम

 |

 (1)  हैण्ड-पम्प

 बढायूं  कानपुर  ऊन्नाव

 (2)  पाइप  द्वारा  जल  आपूर्ति  योजना  वाराणसो
 ~

 (3)  स्वच्छता  अल्मोडा

 |  एरए  रह  ॒॒॒॒_+॒_॥॒॥  ३  अल्प जल

 चालू  विकासात्मक  परियोजनाओं  की  प्रगति  कौ  निगरानी  के  साथ-साथ

 विचार-विमर्श  एवं  अनुवर्ती  कार्रवाई  के  माध्यम  से  निधियों  के  समुचित  उपयोग  को  सुनिश्चित
 +  किया  जाता

 दिल्ली  परिवहन  निगम  का  कर्मचारी  भविष्य  निधि  खाता

 1172.  श्री  राम  विलास  पासवानः

 श्री  राजेश  कुमारः

 क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 अब  तक  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  ओर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  खाते  की  कितनी

 राशि  बकाया  और

 उक्त  राशि  के  भुगतान  और  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  आत्म-निर्भर  बनाने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  एम:राजशेखर  24

 करोड़

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  और  अधिक  निधियां  जुटाने  के  लिए  पूरे  प्रयास  कर

 रहा  है  ताकि  वह  अपनी  वचनबद्ध  देयताएं  पूरी  कर  दिल्ली  परिवहन  निगम  को

 स्वावलम्बी  बानान ेके लिए  सरकार  एक  परस्पर  संबद्ध  पैकेज  पर  सक्रिय  रूप  से  वियार

 कर  रही

 स्पंज  लौह  एकक

 1173.  श्री  नीतीश  कुमारः
 महादौपक  सिंह  शाक्यः

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 अल्पोड़ा समा  कराकर

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  19  1995  के  स्टेन्डर्ड
 '  में

 क्वालिटी  कोल  इनफिलक्त  हयूज  आउटपुट  लोस  ऑन  स्पोनन्‍्ज  आयरन  यूनिटसਂ  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समायार  की ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  देश  में  घटिया  किस्म  के  कोयले  के  कारण  इस्पात  उत्पादों  को

 भारी  वित्तीय  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  इन  उत्पादकों  को  अच्छी  किस्म  का  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन

 और  स्पंज  आयरन  मैनुफैक्चरर्स  एशोसिएशन  ने  कोयले

 पर  आधारित  मौजूदा  स्पंज  लोहा  इकाइयों  को  सप्लाई  किये  जा  रहे  घटिया  क्वालिटी  के

 कोयले  के  विरूद्ध  अभ्यावेदन  किया  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  उन्हें

 सप्लाई  किये  गये  कोयले  में  राख  अंश  अपेक्षित  स्तर  से अधिक  है  जिससे  ईधन

 वित्तीय  निष्पादन  आदि  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 और  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  स्पंज  लोहा  इकाइयों  के  निष्फदन  में  सुधार
 करने  के  लिए  लोहा  और  इस्पात  निर्माताओं  द्वारा  निजी  खानों  को  अनुमति  देने  हेतु  9.6.93

 से  कोयला  खान  राष्ट्रीययरण  1973  को  संशोधित  किया  गया  यह  संशोधन
 खानों  से  प्राप्त  कोयले  की  घुलाई  करने  के  लिए  धोवगशालाओं  की  स्थापना  करने  की  अनुमति
 भी  देता  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  1994-95  के  बजट  में  अकोककर  कोयले पर
 सीमा  शुल्क  85)  से  घटाकर  35%  कर  दिया

 राज्यों  के  लिए  विद्युत  आपूर्ति  का  फार्मुला

 1174.  श्री  गिरघारी  लाल  भार्गवः  क्या  विश्लुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  योजनागत  केन्द्रीय  सहायता  पर  आधारित  विद्युः
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 सम्बन्धी  व्यय  के  संशोधन  के  पश्चात  केन्द्रीय  विद्युत  परियोजनाओं  से  राज्यों  की  विद्युत  के
 क्तिरण  संबंधी  वर्तमान  फार्मूला  की  समीक्षा  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  राजश्थान  की  सरकार  ने  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  समाप्त  कर

 दिए  जाने के  कारण  राज्य  को  300  की  क्षति  हेतु  वर्तमान  दर  पर  मुआवजा  देने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 विद्युत  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उर्मिला  और  केन्द्रीय

 विद्युत  परियोजनाओं  से  राज्यों  को  विद्युत  के  वितरण  के  संबंध  में  विद्यमान  फार्मूला
 संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहा  है  और  इस  इस  विद्यमान  फार्मूले  की  समीक्षा

 करने  हेतु  इसको  परिकल्पना  नहीं  को  गई

 और  राजस्थान  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  की  दोनों  यूनिटों

 के  वंद  हो  जांने  क ेकारण  होने  वाली  हानि  का  उपयुक्त  रूप  से  मुआवजा  दिया  गया  सरकार

 द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 (1)  तरी

 ताप  विद्युत  निगम  विद्युत  केन्द्रों  क ेअनाबंटित  (15%)  का  50%.

 राजस्थान  को  आशबंटित  कर  दिया  गया

 (2).  के  अंता  गैस  विद्युत  केन्द्र  से  विद्युत  उत्पादन का  1/3
 1993  से  राजस्थान  को  आबंटित  कर  दिया  गया

 (3)  दादरी  गैस  विद्युत  परियोजना  में  उत्तर  प्रदेश  का  50  प्रतिशत हिस्सा  राजस्थान
 को  16.3.95  से  आबंटित  कर  दिया  गया

 ग्रामीण  और  विकास  योजनाओं  में  परिवर्तन

 1175.  श्री  राम  सिंह  कस्वा

 राम  कृष्ण  कुसमरिया

 श्री  पंकज

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ग्रामीण  और  रोजगार  योजनाओं में  मुख्य  परिवर्तन  करने  का

 काई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिये

 जाने  को  संभावना  है  ?

 4  1995

 में  बदरपुर  और  दादरी  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय

 लिखित  200

 ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  और  ग्रामीण  गरीबों  को  स्वरोजगार  और  मजदूरी
 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  वाले  भारत  सरकार  के  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 और  जवाहर  रोजगार  योजना  दो  प्रमुख  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  राज्य  प्राधिकारि

 और  क्षेत्रीय  कार्यकताओं  के  परस्पर  संबंधों  के आधार  पर  इन  कार्यक्रमों  में  सुधार  किए

 गए

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  सुधार  करने  और  इसे  सुदृढ़  बनाने  के  लिए

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  मेहता  को  अध्यक्षता  में  1993  में  एक

 समिति  का  गठन  किया  गया  इस  समिति  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  में  प्रभावी  सुधार  करने  हेतु  कुछेक  सिफारिशें  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  ये

 (1)  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  को

 व्यापक  रूप  से  शामिल  (2)  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सहायता

 हेतु  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  परिवारों  का  चयन  कुशल  ज्ञान/अनुभव/
 वाले  लोगों  में  स ेकिया  जाना

 ग्रामोण  विकास  योजनाओं  का  विकेन्द्रीकरण

 1176.  श्री  रामपाल  सिंह

 श्री  प्रभुदयाल  कठेरिया

 श्री  सत्यदेव  सिंह

 श्री  अमरपाल  सिंह

 श्री  बुजभुषण  शरण  सिंहः

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  को  उनके  उचित  क्रियान्वयन

 हेतु  विकेन्द्रित  करने  का  है  ताकि  इन  योजनाओं  का  लाभ  आवश्यक  व्यक्ति  तक  पहुंचाने
 में  कोई  विलम्ब  न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 ग्रामीण  क्षेत्र  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  से  केन्द्र  द्वारा  शुरू  की  गई  विभिन्न  ग्रमीण  विकास
 योजनाएं  अलग-अलग  कार्यक्रमों  क ेलिए  जारी  की  गई  विस्तृत  मार्ग  दार्शिकाओं  के  अनुसार
 विकन्द्रित  ढंग  से  जिला/खंड  पंचायतों  के  जरिए  कार्यान्वित  की  जा  रही

 इन  योजनाओं  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु  अधिकांश  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  विभिन्न  राज्यों
 की  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  को  सीधे  निधियां  जारी  की  जाती  यह  देखने  के

 किस  कार्यक्रमों  क ेलाभ  जरूरत  मन्द  गरोबों  को  मिलें  इन  कार्यक्रमों  पर  विभिन्न  स्तरों  पर
 निरंतर  एवं  नजदीकी  से  निगरानी  रखी  जाती  इसके  अतिरिक्त  मंत्रालय  ने  कार्यक्रमों  का

 समावर्ती  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  नियमित  प्रणाली  भी  विकसित  की  ताकि  जहां
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 कहीं  आवश्यक  सुधासत्मक  उपाय  किए  जा

 विद्युत  क्षेत्र  मे ंअमरीकी पूंजी  निवेश

 1177.  श्रीमती  शौला  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  अमरीकी  निवेश  वाली  विद्युत  परियोजनाओं  के  संबंध  में

 अमरीकी  सरकार  को  प्रगति  संबंधी  रिपोर्ट  नियमित  रूप  से  भेजने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  अमरीकी  सरकार  को  ये  रिपोर्ट  भेजे  जाने  की  क्या  विवशताएं

 हैं  और  स्वदेशी  विद्युत  उद्योग  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला

 प्रश्न  उत्पन्न  महीं

 रायचूर  ताप  विद्युत  परियोजना

 1178.  श्री  वेंकटेश  नायकः  क्‍या  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  कर्नाटक  की  सरकार  ने  रायचूर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  और  €वें

 चरण  को  कर्नाटक  विद्युत  निगम  को  सौंप  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  थ्यौरा  क्या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  रायचूर  ताप  विद्यतु  परियोजना  के

 और  चरण  को  आरम्भ  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उमिला  और  कर्नाटक
 की  सरकार  ने  रायचूर  ताप  विद्युत  परियोजना  की  पांचवीं  और  छठी  (2)4  210  इकाई

 का  क्रियान्वयन  संबंधी  कार्य  कर्नाटक  विद्युत  निगम  को  सौंप  देने  का  निर्णय  लिया

 रायचूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  विस्तार  के  ख्प  में  यूनिट  5  व  6  की  स्थापना  संबंधी  एक  अद्यतन

 व्यवहार्यता  रिपोर्ट  तकनीकी  -  आर्थिक  मूल्यांकन  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिक रण  में  कर्नाटक

 विद्युत  निगम  लिमिटेड  से  प्राप्त  हो  गई

 और  कर्नाटक  की  सरकार  को  आवश्यक  निवेश  यथा  कोयला

 जल  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  और  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  स्वीकृति  समेत  आवश्यक  स्वीकृति
 प्राप्त  करने  के  लिए  सलाह  प्रदान  की  गई  ताकि  कथित  परियोजना

 तकनीकी -  आर्थिक  मूल्प्रांकन  संबंधी  कार्य  कर
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में बेरोजगार  युवक

 1179.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  इसकी  तुलना  मे  देश  में  बेरोजगारों की  संख्या

 में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 सरकार  द्वारा  इन  युवकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए
 जा  रहे  और  ऐसे  प्रयास  किन-किसन  क्षेत्रों  मे ंकिए  गए

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 मे  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 और  योजना  आयोग  के  आठवीं  योजना  अर्थात्‌  1992  के  आरंभ

 मे  सुस्पष्ट  बेरोजगारी  अनुमानतः  17.0  मिलियन  योजना  आयोग  द्वारा  किया  गया

 मूल्यांकन  यह  दर्शाता  है  कि  1993,  1994  और  अप्रैल  1995  के  आरंभ

 में  बेरोजगारी  क्रमशः  लगभग  17.10  18.87  मिलियन  और  18.69  मिलियन

 ग्रामीण/शहरों  द्वारा  इन  आकलनों  के  और  आयु  वर्ग  को  बनाया  नहीं  गया

 आठवीं  योजना  में  रोजगार  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  योजना  में

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  जवाहर  रोजगार  नेहरू  रोजगार

 सुनिश्चित  रोजगार  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  आदि  जैसे  विशेष  रोजगार

 कार्यक्रमों  की सहायता  से  एक  रोजागारोन्मुख  विकास  नीति  की  मार्फत  औसतन  8.5  मिलियन

 वार्षिक  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसरों  का  सृजन  करने  की  परिकल्पना

 किस्सनों  को  फालतू  भूमि  का  वितरण

 1180.  चिन्ता

 श्री  नवल  किशोर

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने'की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भूमि  सीमा  नियतन  के  पञ्मात  देश  में  निर्धन  किसानों  के  बीच  वितरण  के

 लिए  बड़े  पैमाने  पर  फालतू  भूमि  पड़ी  हुई

 यदि  तो  ऐसी  भूमि  का  अनुमानित  कुल  क्षेत्र  कितना

 इसमें  से  कितनी  भूमि  विभिन्न  न्यायालयों  में  चल  रहे  मुकदमों  से  सम्बद्ध

 क्‍या  सरकार  ने  इन  विवादों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  आर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  और  राज्यों/संघ शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त

 आज  तक  को रिपोर्ट के  समूचे  देश  में  वितरण  हेतु  उपलब्ध  अधिकतम  सीमा  से

 कुल  भूमि  2222609  एकड़

 भूमि  की  उपरोक्त  मात्रा  में  विभिन्न  न्यायालयों  में  चल  रहे  मुकदमों  मे

 भूमि  इस  प्रकार

 (1)  सर्वोच्च  न्यायालय
 -  61776

 (2)  उच्च  न्यायालयों  -  396268

 (3)  राजस्व  न्यायालयों
 -  375013

 और  (2).  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  संविधान  के  अनुच्छेद
 के  अंतर्गत  भूमि न्यायाधिकरण गठित  करने  की  सलाह  दी  है  और  इसी  प्रकार  उच्च  न्यायालयों

 को  मुकदमों  के  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  विशेष  न्‍्यायपीठ  बनाने  का  अनुरोध  किया

 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 1181.  श्री  फूलचन्द

 श्री  अमर  रायप्रश्ानः

 श्री  शोभनाद्रौश्वर  राव  वाड़ेः

 क्या  विद्लुत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1994-95  और  1995-96  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीक  रण  हेतु  राज्यवार
 कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 क्‍या  गत  दो  वर्षों क ेदौरान  आबंटित  धनराशि  में  वृद्धि  करने  हेतु  सम्बद्ध  राज्यों

 से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
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 क्‍या  सरकार  उनके  अनुरोध से  सहमत  यदि  नहीं  हो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यवार

 कितने  गांवों  का  विद्युताकरण  कर  लिया  गया

 (<)  देश  में  इस  समय  कुल  कितने  गांव  ऐसे  जहां  बिजली  उपलब्ध  महीं

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  गांवों  में  विद्युतौकरण  हेतु  कोई समयबद्ध योजना

 तैयार  किया

 (७8)  यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उर्मिला  वर्ष  1994-95

 और  1995-96  के  दौरान  1995  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम हेतु  प्रदान

 की  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  |  में  दिया  गया

 और  विद्युत  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  और  असम  सरकार  से  क्रमशः  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  और  कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  के  लिए  वित्तीय  सहायता  में  वृद्धि  करने  हेतु  दो

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  सरकार  देश  में  कुटीर  के  1995-9

 में  बजटीय  आबंटन  को  6  करोड़  ख्पये  से  बढ़ाकर  25  करोड़  रूपये  करने  पर  सहमत

 हो  गई  परन्तु  फिर  भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  को  वित्तीय  बाधाओं  और उत्तर

 प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  अत्यधिक  बकाया  देय  राशियों  के कारण  नहीं  माना  जा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विद्युतीकृत

 गांवों  का  राज्यवार  ब्यौरा  ||  में  दिया  गया

 313.95  की  स्थिति  के  देश  में  84,056  गांवों  में  बिजली  उपलब्ध

 नहीं

 से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  एक
 सतत  प्रक्रिय  ग्रामीण विद्युतीक रण  के

 योजना  आयोग  ट्वारा  राज्य  बिजली  वार्डों  के  साथ  परामर्श से  वार्षिक  आभार पर
 संसाधनों  की  सम्पूर्ण  उपलब्धता  और  राज्य  बिजली  बोर्ड  स ेप्राप्त  प्रस्तावों  को  देखते  हुए
 निर्धारित  किए  जाते
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 विवरण-|

 1994-95  और  1995-96  -96  के  दौरान  (31.10.95  ग्रामौण  विद्युतीकरण  हेतु  आर  ई  सी  द्वारा  प्रदान  की  गई  निधियों  और  ऋण  की  राशि का
 राज्यवार  आवंटन

 राज्य  1994-95  1995-96

 आवंटन  संवितरण  आवंटन  संक्तिरण

 (31.10.95

 1  2  3  4  5  6

 1.  आश्च्र  प्रदेश  73273  132.21  59.15  37.24

 2.  अर्णाचल  प्रदेश  5.50  27.79  11.25  5.14

 3.  असम  7.25  36.00  36.25  -

 4.  दिल्ली  1.00  0.00  0.25  -

 5,  बिहार  4.75  5.88  16.00  न

 6.  गोवा  0.25  0.00  0.00  -

 7  गुजरात  43.82  44.09  46.40  20.00

 8.  हरियाणा  14.16  15.98  14.80  4.09

 9.  हिमाचल  प्रदेश  6.00  13.07  12.00  0.90

 10.  जम्मू एवं  कश्मीर  4.00  9.26  13.62  1.53

 11.  कर्नाटक  15.00  50.05  45.75  ३6.37

 12.  केरल  8.00  15.97  27.80  16.45

 13.  मध्य  प्रदेश  53.00  161.58  62.00  12.33

 14.  महाराष्ट्  62.54  92.99  63.30  50.00
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 राज्य  1994-95  1995-96

 आवंटन  संवितरण  आवंटन  संवितरण

 (31.10.95

 1  2  3  4  5  €

 15...  मणिपुर  10.40  7.09  8.86  -

 16.  मेघालय  6.25  न  9.74  -

 17.  मिजोरम  720  8.19  7.40  0.51

 18.  नागालैण्ड  1.50  0.11  1.25  न

 19.  उड़ीसा  25.00  17.00  18.60  -

 20.  पंजाब  14.00  24.97  13.00  3.60

 21.  राजस्थान  64.93  77.04  72.20  ह  10.24

 22.  सिश्चिम  1.00  0.30  0.50  न

 23.  तमिलनाडु  52.82  77.79  47.44  15.56

 24.  त्रिपुरा  11.25  6.48  6.25  1.16

 25.  उत्तर  प्रदेश  108.00  92.53  92.42  -

 26.  बंगाल  21.00  20.89  31.60  -

 27.  अन्य  एमएमएच/ओईसीएफ/की  87.00  90.72  87.00  0.35

 जोड़  709.85  1027.97  804.83  215.47
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 |  |

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  तीन  वर्षो ंक ेदौरान  1992-93,  1993-94  और  1994-95  में  देश  में  विद्युतीकृत
 *  गांव

 राज्य  निम्न  अवधि  के  दौरान  विद्युतोकृत गांव

 1992-93  1993-94  1994-95

 1.  अस्णाचल  प्रदेश  134  80  310

 2  असम  17  14  170

 3  बिहार  258  205  59

 4  जम्मू एवं  कश्मीर  5  6  50

 5.  मध्य  प्रदेश  605  751  1019

 6  मणिपुर  60  85  गा

 7  मेघालय  69  23  शून्य

 8  मिजोरम  50  50  65

 9  उड़ीसा  200  226  223

 10.  राजस्थान  689  711  699

 11,  त्रिपुरा  200  200  150

 12...  उत्तर  प्रदेश  947  650  428

 13.  बंगाल  435  351  310

 3669  3352  3554

 *  राज्य  योजना  सहित

 की  मरम्मत  1995 से  31  1995 की  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 पर  पुलों  की  मरम्मत  के  लिए  राज्यवार  कितना  खर्च  और

 1182.  श्री  अमर  राय  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  इस  उद्देश्य  के  लिए  विशेष रूप  से  पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  क ेलिए

 कितना  खर्च  किए  जाने  की  संभावता
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  और  निधियां  जारी  करने  का  एक  विवरण  संलप्म

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 ह

 1.4.95  से  31.10.95  स्वीकृत  कार्यों क ेलिए  31.10.95

 तक  हुआ  खर्च  तक  होने  वाला  खर्च

 2  3  4

 त  आंध्र  प्रदेश  25.00  20.94

 2  अरुणाचल  प्रदेश  -  न

 3.  असम  89.19  53.80

 4  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  -  -

 5.  बिहार  2.30  2.30

 6  चना  -  ही

 7  दादर  एवं  नागर  हवेली  -  _

 8  दमन  एवं  दीव  -  कि

 9  दिल्ली  -  -

 10.  गोवा  10.85  -

 11.  गुजरात  21.95  39.24

 12.  हरियाणा  दि  -  -

 13  हिमाचल  प्रदेश  3.41  -

 14.  जम्मू एवं  कश्मीर  2.00  18.84

 15.  कनंटक  1.80  3.64

 16.  केरल  0.50  24.96
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 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1.4.95  से  31.10.95  स्वीकृत  कार्यों के  लिए  31.10.95

 तक  हुआ  खर्च  तक  होने  वाला  खर्च

 त  2  3  4

 17.  लक्षद्वीप  -  -

 18  मध्य  प्रदेश  17.21  17.23

 19.  महाराष्ट्  48.00  23.71

 20.  मणिपुर  1.01  -

 21.  मेघालय  2.89  1.28

 22  मिजोरम
 -  -

 23  नागालैंड
 -  -

 24  -  -

 25  उड़ीसा  14.04  3.06

 26  पांडिचेरी  हि
 ~

 27  पंजाब  5.45  ३.26

 28  राजस्थान  1.60  -

 29  सिद्चिम
 -  3.87

 30.  तमिलनाडु  4.31  12.15

 31  त्रिपुरा
 -

 32  उत्तर  प्रदेश  27.33  13.78

 33  पश्चिम  बंगाल  3.8  16.68

 कुल  282.71  257.33

 पश्चिम  बंगाल  में  किया  जाने  वाला  लाख  रू

 उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  किया  जाने  वाला  weess.os  लाख  रू
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 ट्रकों  कौ  भार  क्षमता

 1783.  श्री  सोमजीभाई  डामोरः  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 हु

 क्‍या  कई  राज्यों  में  नये  निगम  द्वारा  ट्रकों  की  भार  क्षमता  सीमित  कर
 देने  के

 कारण  परिवहन  शुल्कों  में  भारी  वृद्धि  हो गयी  है  जिस  कारण  आवश्यक  वस्तुओं  जैसे  सब्जी

 और  फलों  की  कोमतें  प्रभावित  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  स्थिति  की  समीक्षा की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 क्‍या  सरकार का  विचार  अधिकतम  और व्यवहार्य  क्षमता की  अनुमति देकर  पूर्व
 स्थिति  बहाल  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर

 से  ट्रकों  में  भार  को  सीमित  किए  जाने  संबंधी  विनियमों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 है  और  वही  विनियम  अभी  प्रचालित  हैं  जो मोटर  यान  अधिनियम  1988  लागू  होने  स ेपहले

 प्रचलित  अधिक  -  भार  को  सड़क  दुर्घटनाओं  और  सड़कों  को  नुकसान  के  लिए

 मुख्य  कारण  माना  जाता  अतः  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जाती  है

 कि  वे  ओवर-लोडिंग  को  प्रदृत्ति  को रोकने  क ेलिए  कारगर  कदम  केवल  यही  एक

 मात्र  ऐसा  कारण  नहीं  है  जिससे  इस  अभियान  को  लागू  करने  के  परिणामस्वस्य  कुछ

 परिवाहकों  ने  परिवहन  प्रभारों  में  बढ़ोत्तरी  को

 और  चूंकि  विनियमों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  अतः  यथास्थिति

 बहाल  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 जहाजरानी  तथा  परिवहन  नौति

 1184.  वसंत  पवारः
 श्री  शरत  पटनायक

 श्री  धर्मण्णा  मोंडय्या  सादुलः
 श्री  गोपीनाध  गजपति:ः

 क्‍या
 भूतल  परिवहन  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  के  पास  नई  जहाजरानी  तथा  परिवहन  मीति  शुरू  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो कब  तक  गई  नीतियों  की  घोषणा  किए  जाने  तथा  लागू किए  जाने
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 की  संभावना  और

 उक्त  नीतियों  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  मूति)ः
 से  सरकार  ने  भारतीय  राष्ट्रीय  जहाज  मालिक  संघ  द्वारा  नौवहन  नीति  की  स्परेखा के
 संबंध  में  उठाए  गए  विभिन्न  पहलुओं  की  जांच  करने  तथा  अपनी  सिफारिश  देमे  के लिए

 राष्टीय  नौवहन  बोर्ड  के  तत्वावधाम  में  1995  में  एक  समिति  का  गठ  न  किया

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित

 (1).  .  शुष्क  सजल  तटीय  एवं
 अपतटीय  आदि  जैसे  विभिन्न  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  बेड़े  के
 विस्तार  के  लिए  किए  जाने  वाले

 (1)  अगले  5  से  10  वर्षों  क ेलिए  नियत  किए  जामे  वाले  टनभार  लक्ष्य

 कौ

 (11)  राष्ट्रीय बेड़े  की  कारगर  तैनाती  में  मदद  करने  के  लिए  पत्तनों  एवं

 जहाज-मरम्मत  सुविधाओं  जैसी  अवसंरचना  आधार को  सुदृढ़  करने

 की

 (iv)  कार्यो

 (५).  मानव  संसाधन  .

 (५)  वित्तीय

 (५1)  कोई  अन्य  महत्वपूर्ण

 यह  समिति  अपनी  रिपोर्ट  6  महीने  के  अन्दर  प्रस्तुत

 राष्ट्रीय  परिवहन  समन्वय  समिति  के  गठन  पर  योजना  आयोग और  वित्त  मंत्रालय  के

 साथ  परामर्श  करके  विचार  किया  जा  रहा

 गैस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 1185.  श्री  रामेश्वर  पाटीदारः  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  गैस  पर  आधारित  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  किसी  विद्युत  परियोजना  को

 पिछले  10  माह  के  दौरान  स्वीकृति  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  में  कुल  विद्युत  उत्पादन में  कोयले  पर  आधारित

 विद्युत  का इस  समय  घोगदान  कितना  और

 आठवोीं  योजनावधि  की  समाप्ति  तक  यह  योमद्राच  कितना  होने  की  सम्भावना है  ?

 10  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधक  रण  द्वारा  निजी  क्षेत्र  की तीन गैस आधारित

 विद्युत  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  कौ  गई  इसका  ब्यौरा  निम्नलिखित

 स्कीम/राज्य  अधिष्ठापित  क्षमता

 अनुमानित  लागत  सीईए  को  स्वीकृति  प्राप्त

 प्रवर्तक  करने  की  तारीख

 1.  हजीरा  सीसीजीटी/गुजरात  515  1666.56  21.7.1995

 2.  एस्सार  पावर

 3.  बड़ौदा  सीसीजीटौ/गुजरात  167  368.22  18.10.1995

 4.  330.5  1121.7  18.10.1195

 सीसीजीटी/तमिलनाडु

 डायना  माकोविस्की

 बराक  ता

 31.3.95  की  स्थिति  के  अनुसार  गैस  आधारित  क्षमता  का  कुल  हिस्सा  6.947.

 जिसमें  से  0.60%  और  6.34%  क्रमशः  निजी  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  योगदान

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  20729.7  की  सम्भावित  क्षमता

 अभिवृद्धि के  आधार  पर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  में  गैस  आधारित  क्षमता  के  हिस्से

 की  7.21%  होने  का  अनुमान  लगाया  जिसमें  0.66).  निजी  और  6.55%  सार्वजनिक

 क्षेत्र  मे ंशामिल

 क्रेरल  में  बिजली  संकट

 1186.  श्री  रमेश  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केरल  में  विद्युत  की  कमी

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या

 क्‍या  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  राज्य  में  नये  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  रहे

 1995  की  अवधि  के  दौरान  केरल  में  उर्जा  की  कमी  और  व्यस्तूतमकालीन
 कमी  क्रमशः  12  प्रतिशत  और  15.7  प्रतिशत

 और  के  अन्तर्गत  कायमकुलम  400

 को  1995  में  सरकार  द्वारा  निवेश  संबंधी  अनुमोदन  प्रदान कर  दिया

 गया  वर्ष  1994  कौ  तीसरी  तिमाही  के  मूल्य  स्तर  क ेआधार  पर  परियोजना  की  अनुमानित
 लागत  1310.58  करोड़  खूपये  ट्वारा  परियोजना  के  क्रियान्वयन  हेतु
 निविदाएं  आमंत्रित  की  गई  जो  निष्पादित  होने  की  अवस्था  में

 राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  निधि  का  अन्य  मद  में  अंतरण

 1187.  श्री  रथधि  राय

 श्री  मोहन  रावले

 श्री  माणिकराव  होडल्था  गावीत

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  बांत  सरकार  के  ध्यान  में  लाई गई  है  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  जवाहर
 रोजगार  योजना  और  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनको  दी

 गई  धनराशि  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  ह ैऔर  इस  धनराशि  को  अन्य  मर्दों  में  अंतरित

 कर  दिया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 पिछले  गत  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  निधियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन

 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 से  कुछ  राज्यों  में  जवाहर  रोजगार  योजना  और  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वत  किये  जा

 रहे  अन्य  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  निधियों  का  उपयोग  निर्धारित  मात्रा  स ेकम

 हुआ  तथापि  राज्य  सरकारों  द्वारा  अन्य  स्रोतों  में  इन  कार्यक्रमों  की  निधियों  के  अपवर्तन

 की  सूचना  नहीं  दी  गई

 कप
 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बिहार

 1188.  श्री  रामकृपाल
 क्‍या

 विदेश  मंत्री  यह  कताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 बिहार  में  इस  समय  क़ितने  पासपोर्ट  कार्यालय/क्षेत्रीय  कार्यालय

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  इन  कार्यालयों  द्वारा  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए

 इन  कार्यालयों  ट्वारा  पासपोर्ट  जारी  करने  में  औसतन  कितना  समय  लिया  जाता

 सरकार द्वारा  लम्बित  आवेदन  पत्रों  को

 विचार  है  ?
 निपटाने ।.  च  चप  हर पटाने के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  बिहार  राज्य  में  पटना

 स्थित  एक  पासपोर्ट  कार्यालय

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  पासपोर्ट  पटना  द्वारा  जारी  किए  गए  कल

 पासपोर्ट को  संख्या  थीः  1992  में  36400,  1993  में  46608,  औ  1994  में  70521

 पटना  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  नए  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगभग  5  सप्ताह

 का  समय  लेता

 पटना  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  में  6  माह  और  इस  से  अधिक  समय  से  लम्बित

 आवंदनपत्रों  की  कुल  संख्या  614
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 पासपोर्ट  शीघ्रत्ता  से  जारी  करने  के  लिए  पासपोर्ट  कार्यालयों की  कार्थप्रणाली

 को  सुचारू  बनाने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  कदम  उठाए  हैं  और  उठाती  रहेगा जैसे  क्रि  स्टाफ
 में  कम्प्यूटरीकरण  सहित  कार्यालय  सुविधाओं  को  उत्रत  विलम्ब  दूर  करने

 के  उद्देश्य  से  प्रणालियों  एवं  प्रक्रियाओं  को  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  नियमित  रूप

 से  निरीक्षण  एवं  अनुवर्ती

 राज्यों  में  विद्युत  आपूर्ति  भंग  होना

 4189.  श्री  चन्द्रेश  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्म  करेंगे  किः

 क्‍या  1995  और  5  1995  के  बीच  दिल्‍ली  और

 देश  के  अन्य  भागों  में  विद्युत  आपूर्ति  भंग  हो  जाने  से  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  और

 जन-साधारण  को  काफी  कठिनाई  का  सामान  करना  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  आपूर्ति  भंग  होने  के  क्‍या  कारण
 हु

 हि  सर
 ऐसी  स्थिति  में  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 (&)  वर्ष  1994-95  के  दौरान  विद्युत  के  कुल  सप्लाई  और  मांग का  ब्यौरा
 है क्‍या

 वर्ष  1996-97  के  लिए  कुल  कितनी  बिजली  के  उत्पादन का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  और  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  ठठाए  गए

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  अर्द्ू  सरकारी  और  गैर-सरकारो क्षेत्र  के  संगठनों की
 ओर से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  की  गई

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उर्मिला  1995

 और  5  1995  की  अवधि  के  दौरान  पश्चिमी  ग्रिड  में  किसी  प्रकार
 को  बड़ी  गड़बड़ी  नहीं  हुई  जिसके  कारण  औद्योगिक  तथा  व्यावसायिक  संस्थानों  को

 लम्बे  समय  तक  विद्युत  की  सप्लाई  में  बाधा  आई  10  1995  की  रात्रि

 के  समय  उत्तरी  ग्रिड  में  प्रमुख  रूप  से  गड़बड़ी  हुई  जिसके  कारण  समग्र  उत्तर  प्रदेश
 व  राजस्थान  तथा  दिल्‍ली  आंशिक  रूप  से  प्रभावित  हुए

 और  उत्तरी  ग्रिड  में  10  1995  को  22.54  बजे  ग्रिद्धार  में  जो

 गड़बड़  हुई  वह  एन  टी  पी  सी  के  दादरी  उपकेन्द्र  मे ंखराबी  के  कारण  ट्रिगर  की  स्थिति

 उत्पन्न  हो  गई  जिससे  उत्तरी  क्षेत्र  में  विभिन्न  विद्युत  केन्द्र  विशेष  रूप  सेउ  प्रदेश  व

 राजस्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ा
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 मुण्य  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की  अध्यक्षता में  एक  समिति का
 गठन  किया  गया  जिसमें  एन  टी  पी  यू  पी  एस  ई  बी  और  एन  आर  ई

 वी  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  इस  समिति  ने  इस  प्रकार  को  पुनरावृत्ति  से बचने  के  लिए

 कुछ  उपचारात्मक  उपाय  सुझाए  हैं  और  संबंधित  संगठनों/राज्य  बिजली  बोडों  से  इनका
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 क्रियान्वयन  किए  जाने  के  लिए  अनुरोध  किया  जा  रहा

 (<)  1991-92  से  1994-95  तक  के  लिए देश  में  कुल  मिलाकर  विद्युत  स्थिति

 ज्यौरा  निम्गवत्‌

 निवल

 वर्ष  आवश्यकता  उपलब्धता  कमी  प्रतिशत

 1990-91  267632  246560  -21072  -(7.9)

 1991-92  288974  266432  -22542  -(7.8)

 1992-93  305266  279824  -25442  -(8.3)

 3993-94  323252  *
 299494  -23758  -(7.3)

 ह

 1994-95  35226  327281  724979,  हक  - (7.1)
 ॥॒

 1  1996-97  के  लिए  क्षमता  वृद्धि  और  विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्यों  का

 अभी  निर्धारण  किया  जाना  देश  में  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  किए  जाने  के  लिए  किए

 जा  रहे  विभिन्न  उपायों  में  य ेशामिल  पुरानी  यूनिटों  क ेनवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण
 का  कार्य  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  को  हाथ  में  लेने  क ेलिए  बिजली  कोड़ों  की  सहायता

 अपेक्षित  गुणवत्ता  वाला  और  पर्याप्त  मात्रा  मे ंकोयला  आपूर्ति  प्रचालन  एवं

 अनुरक्षण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देना  तथा  पारेषण  एवं  वितरण  प्रणाली  को  सशक्त

 और  अभी  तक  लगभग  93660  की  अतिरिक्त  क्षमता  क ेलिए  निजी

 क्षेत्र  में  295  जिद्युत  परियोजनाएं  अधिष्ठापित  किए  जाने  के  लिए  खनच  प्रकट  की  गई

 इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  का  दायित्व  मुख्यतः  संबंधित  राज्य  सरकारों  बिजली

 बोर्डों  का  होता  इन  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  देने  में  यदि  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  आती

 है  तो  इसको  दूर  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वाय  परियोजनाओं  के  कार्य  की  प्रगति  की

 आर्वाधक रूप  से  समीक्षा  की  जाती

 असम  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 1190.
 श्री  प्रशीन  क्‍या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों के  कुछ  चुनिंदा  खण्डों  को  सुदृढ़  बनाने

 हतु  1994-95  के  दौरान  किसी  परियोजना  को  स्वीकृति  दी

 आना

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजनार्थ  असम  में  राष्ट्रीय  शाजभार्ग  क ेकिसी  खण्ड  का

 चयन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
 जी

 ॥॒

 और  असम  में  रा:रा.-3  के  16  लम्बे  खंड  में  पेवमेंट  को  मजबूत
 बनाए  जाने  संबंधो  कार्य  को  संस्वीकृति  दी जा  चुकी  है  और  संस्वीकृद्ि  1195-96  में  जारी

 की

 कोचीन  पत्तन  का  आधुनिकौकरण

 1191.  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कोचीन  पत्तन  में  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  कितने  कंट्रेनर लादे
 गए/उतारे

 Cu  कोचीन  पत्तन  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए/उलाये
 जाने  का  विचार  और

 ह
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 कोचीन में  बल्‍लार  पदम ट्रांसशिपमेंट टर्मिंगल  के  बारे  में  अब  तक  छितनी  प्रगति

 हुई

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 सर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  कोचीन  पतन  ने  क्रमशः  70,830

 और  86,450  कंटेगरों  को  हैंडल

 कोचीन  पत्तन  का  आधुनिकीक रण  करने  के  विचार  से  हाल  ही  में  एक  सर्वांगपूर्ण
 कंटनर  टर्मिनल  चालू  किया  गया  कोचीन  त्तेल  टर्मिनल  तक  जाने  कले  चैनल  में  बड़े

 en  पंण  से  संबंधित  एक  अन्य  परियोजना  भी  पूरी  की  गई  इसके  अतिरिक्त  30/35

 के  दो  बोलर्ड  पुल  एक  बड़े  डायनामिक  स्किमर  का  प्रतिस्थापन  करने  तथा  2

 रोच  स्टेकरों  को  खरीदने  का  भी  प्रस्ताव

 कोचीन  में  वलारपाडम  ट्रांशिपमेंट  टर्मिनल  के  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया  गया

 सकदी  अरब  में  कुछ  भारतीयों का  सर  कलम  किया  जाना

 1192.  श्री  जुशि बूशिण

 श्री  गुम  गुभान  मल  लोडा

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 ..._  क्या  सरकार  का  ध्यान  8  1995  के  में  इंडियन

 बिहेडिडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  समाचार  में  प्रकाशित  तथ्य  क्या

 इन  सात  भारतीयों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  ये  व्यक्ति  किन-किन  राज्यों  से

 उन्हें  किस  अपराध  के  लिए  फांसी  दी  गई

 CH)  क्‍या  भारत  संरकारें'गे  सरऊँदी  अरब  द्वारा  इन  व्यक्तियों  को  फांसी  दिए  जाने से

 पूर्व  इनके  जीवन  बचाने  के  प्रयास  किए  और
 न्‍ः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 स्थानीय  समाचार  पत्नों  में  फ्रकाशित  आंतरिक  सऊदी  अरब  सरकार  हु

 के  पक  बयान  के  अन  सातें  भारतीय  राष्िक  हुंकुफ  के  पूंवी  भगर  रे  स्थित  न्ज्क
 डिपार्टमैंटल स्टोर  में  डाका  डालषे  और  एक  गार्ड  की  हत्या  करने के

 दोषी  पाए
 उस
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 गैंग के  सदस्यों  न ेस्टोर  की  तिजोरी  तोड़ते  से  पहले  स्टोर  के  गार्ड  और  उसके  पुत्र को  बांध
 बाद  में  उन्होंने  उस  गार्ड  की  छरा  घोंप  कर  हत्या  कर  दी  और  तत्पश्चात  चौकीदार

 को  गाडी  में  फरार  हो  इस  डाके  की  योजना  बताने  और  उसको  अंजाम  देने  फे  लिए
 इन  व्यक्तियों  ने  शहर  में  पांच  महीने  के लिए  एक  फ्लैट  किराए  पर  लिया

 उक्त  सात  भारतीयों  और  उनके  मूल  निवास  राज्यों  के  नाम  निम्न  प्रकार  से

 नाम  मूल  निवास  राज्य

 1.  मनफूल  राम  ढाका  राजस्थान

 2.  राजकुमार  ढाका

 3,  निवास  जाट  बुदानिया  राजस्थान

 4.  सोहन  मोइली  भाई

 .  5.  विजय  पाल  रोडम  न  राजस्थान

 ८.  मोहम्मद  अबोब
 राजस्थान

 7.  हुल्सा  राम  जागना

 यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  उर्पयुक्त  सभी  सातों  भारतीय  राष्ट्रिकों  ने मिलकर

 एक  घडयंत्र  रचा  और  डाका  डाला  तथा  एक  सऊदी  राष्टिक  की  हत्या

 और  प्रवासियों  द्वारा  किए  गए  नशीली  दवाओं
 के  अवैध  व्यापार  आदि  जैसे  दण्डय  अपराधों  के  मामलों  में  व्यक्तियों  की  रिहाई  के  लिए
 सऊदी  सरकार  राजनयिक  मिशमों  की  मध्यस्थता  को  स्वीकार  नहीं  करती  और

 इस  बात  पर  कल  देती  है  कि  देश  के  काभून  के  अनुसार  निर्णय  होना

 उत्तर  प्रदेश  में  उव॑रकों  का  उत्पादन

 1193.  साक्षी  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  उर्वरक  उत्पादन  एककों में  उनकी  क्षमता  के  अनुकूल  उत्पादन
 नहीं  हो  रहा

 ं  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 गु

 उनकी  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने हेत ुकया  कदम  उंठाए  गए
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 रसायन  तथा  उर्जरकक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैब्ट्रानिको  विधग  और

 महासाभर  विकास  विभाग  पें  राज्य  मंत्री  (  श्री  एदुआाड़ों  से  उत्तर

 प्रदेश में  प्रमुख  उर्वरक  संयंत्रों  की क्षमता  एबं  वास्तविक  उत्पादन  के  एकक  ब्यौरे  संलग्न

 विवरण  में  दिए  गये  इन  संयंत्रों  की  उपयोगिता  संत्येधषजनक  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  निश्वरलिखित  यूरिया  संयंत्रों  को इस  समय  कार्यान्कत  किया

 जा  रहा

 (i)  7.26  लाख  टन  यूरिया  की  वार्षिक  क्षमता  वाला  ओस्कल  केमिकल्स  एण्ड
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 शाहजहांपुर  संपंत्र  ग ेनवम्थर  1995  में  परीक्षण  उत्पादन

 आरम्भ

 7.26  लाख  टन  यूरिया  की  अतिरिक्त  वार्षिक  क्षमता  के
 इफको  की  आंवला  विस्तार

 (11)

 7.26  लाखटन  यूरिया  की  अतिरिक्त  वार्षिक  क्षमता  के  साथ  इफको  की  फुलपूर
 विस्तार

 (111)

 विवरण

 1994-95  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  प्रमुख  उर्वरक  संयंत्रों  में  उत्पादन  निष्पादन

 क्रमांक  संयंत्र  क्षेत्र  उत्पाद  स्थापित  उत्पादन  क्षमता

 क्षमता  उपयोगिता

 1994-95

 =  9  ऊफफअसटख  उऊउऊउऊउल्‍टटखहखहखअखझ  -  C000  ऋ  ऋ  #  ृउआ2आऋ  ृृ  ऊछछ  ऊऊऋ  फऊ  ऊऊऊ  >>#&

 1...  एफ  सी  गोरखपुर  सार्वजनिक  यूरिया  285.0*
 -  -

 2...  इफ़को-फुलपूर  सहकारी  यूरिया  495.0  659.0  133.1

 3...  इफको  -  आंवला
 *

 सहकारी  यूरिया  72620  8002  1103

 4...  कानपुर  निजी  यूरिया  675.0  7184  1064

 5.  आई  जी  एफ  सी  सीः  जमदीशपुर  हे  निजी  मूरिया  726.0
 7

 2843  108.0

 6.  टी  सी  एल  िजी  यूरिया  742.0  156.2
 *.  84.2  न

 हाााााााएणणाणा  बदुाममकमना  अमर  a  :  «आम  राजमार्गों के  रख-रखाव
 *  संयंत्र में  दुघटना  के  कारण  एफ  सी  आई  का  गोरखपुर  संयंत्र  से  बन्द  पड़ा

 **  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  का

 राजमार्ग  -  47  का  रखं-रखाथ

 डेनिसः  क्या  जल -  भूत्ल  परिवहन  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे

 फि  सरकार ने  देश  में  राष्ट्रीय  विशेष  रुप  से  प्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी  राष्ट्रीय

 47  के  उचित  रख-रखाव  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 भूत  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजलेखर  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  47  के  कन्याकुमारी  खंड  सहित  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव

 और  मरम्मत  के  लिए  निधियां  प्रतिवर्ष  जारी  की  जाती  हैं  ताकि  राष्ट्रीय  राजमार्गों को  उपलब्ध

 निधियों  के  अंतर्गत  यातायात  चलने  योग्य  स्थिति  में  रखा  जा

 शैंड  ट्रंक  रोइ  को  औड़ा  क्रिया  जाना

 कृपा करेंगे

 लाल बहादुर क्या भूतल परिथहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
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 ग्रैंड  ट्रंक  रोड़  को  दोहरे  लेग  बाली  सड़क  बनामे  हेतु  इस  सड़क  को  चौड़ा  करमे
 की  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  काम  कब  तक  पूरा  हो

 कार्य  का  नाम

 1.  का  50  से  74.8

 खण्ड  से

 2...  का  74.8 से  130  खंड  से

 3...  राःरा.-१  का  130  से  252  खंड  से

 4...  का  252  से  372  खंड  से

 5...  बिहार  में  सासाराम  कस्बे  के  निकट  रा:रा.  2  का  115  से  119

 6...  बिहार  मे  रा:रा.-2  का  398.75  से  441.44  खंड

 7...  2  का  438.6  से  474  खंड

 बंगाल  सौमा  से

 8...  पश्चिम  बंगाल  में  रा:रा.  2  का  474  से  516  खंड

 जम्मू  और  कश्मीर  में  कट्टरपंथियों  का  अभियान

 1196.  श्री  हरिन  पाठकः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  अमरीकी  सदन  के  विदेश  विभाग  की  समिति  के  एक  सदस्य  ने  बताया

 है  कि  1989  से  जम्मू  और  कश्मीर  के  पाकिस्तान  के  प्रभाव  इस्लामी  राज्य

 स्थापित  करने  के  लिए  कश्मीरी  पंडितों  क ेछिलाफ  फ्राणघाती  अभियान  छेड़े  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  भारत  सरकार  की  इस  पर
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
 और  ग्रैंड  ट्रंक  रोड़  अमृतसर  से  दिल्‍ली  तक  -  ।  दिल्‍ली  से  कानपुर तक
 उत्तर  प्रदेश  में  यह  राज्यीय  सड़क  है  और  कानपुर  से  कलकत्ता  तक  -  2  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  को  4  लेन  का  बनाए  जाने  हेतु  प्रगति  और  लक्षित  तारीख  के  व्यौरे  इस  प्रकार

 हैं  :-

 आरा आरा

 प्रगति/पूरा  करने  की  लक्षित  तारीख

 चुरा  होने  वाला पूर  है

 निम्न  स्तर के  कार्य  निष्पादन  के  कारण  ठेकेदार  को  कार्य  से  हटा  दिया  गया  ह ैऔर

 राज्य  का  कार्य  का  पूरा  करने  के  लिए  कार्रवाई  कर  रहा

 प्रगति  पर  ।  3/96  में  पूरा  होने  को  संभावना

 अभी  हाल ही  में  पूरा  हुआ

 प्रगति  पर  ।  पूरा  होने  को  लक्षित  तारीख  3/96

 कार्य  निविदा-पूर्व  स्थिति  में

 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  और  1995  को  हाउ  फारेन

 अफेपर  कमेटी  की  एशियां  प्रशान्त  उंप  समिति  की  बैठेक  में  कांग्रेस  सदंस्थ  शैरड  ब्रा
 ने  कश्मीरी  पंडितों  की  हालत  का  मुद्दा  उठाया  जिन्होंने  वर्षों

 दौरान  इतना  दुःख  उठाया  जो  अपनी  ही  भूमि  घर  कई  प्रकार  से  शरणार्थी  बन  कर

 रह  गए  हैं........उनकी  समस्याएं  केवल  शरणार्थी  बन  जाने  की  समस्या  से  कहीं  बड़ी  समस्या

 उनकी  समस्याएं  मानवाधिकारों  की  भी  समस्‍या  हैਂ  उन्होंने  यह  प्रश्न  किया  कि  स्टेट

 डिपार्टमेंट  की  1994  की  मानवाधिकार  संबंधी  रिपोर्ट  में  इतका  जिक्र  क्यों  नहीं  किया

 सरकार  ये  इस  बात  पर  गौर  किया  कि  अमरीकी  कांग्रेस  के  सदस्य  कश्मीर  में

 पाकिस्तान  द्वारा  समर्पित  आतंकवाद  से  प्रभावितब्कश्मीरी  जनता  के  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों
 की  हालत  समझने  लगे
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 समेक्तित  ग्रामीण  विकास  योजना  पर  नियंत्रक्त  महालेखा  परीक्षक  की
 टिप्पणियां

 19197.  श्री  राजनाथ  सोनकर  क्या  ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रौ यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  ने  सरकार  पर  समेक्तित  ग्रामीण  विकास  योजना

 को  संतोष फ्रद  रूप  से  लागू  करने  में  असफल  होगे  का  आरोप  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैतथा  सबसे  गरीब  ग़ामीण  परिवार
 के  आय-स्तर  में  वृद्धि  के  उद्देश्य  से  पूरा  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  के  ग्रामीण  इलाकों

 में  सुधार  लाने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  योजनाओं  की  संख्या  वर्षवार  कितनी

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  किस  हद  तक  ये  योजनाएं  शुरू  हो  और

 योजनाओं  को  तेजी  से  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 ग्रामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरौजी  उम्मतलड

 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदौय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास
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 और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  संबंध में  वर्ष  3

 1995  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिए  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में

 निधियों  की  लीकेज  तथा  अपाप्र  परिवारों  का  निधियों  की  मंजूरी/वितरण
 में  मूलभूत  ढांचागत  सुविधाओं  का  अभाव  जैसी  कार्यक्रम  की  कुछ  प्रमुख  कमियों

 का  उल्लेख  किया  गया

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजनावार  मंजूरी  के  ब्यौरों  को

 निगरानी  इस  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  की  जाती  है  तथापि  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  उत्तर  मध्यफ््देश  और  विहार  राज्यों  के  संबंध  में  सहायता  किए  परिवारों

 की  कुल  संख्या  और  उपयोग  की  गई  धनराशि  के  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 संव्ती  मूल्यांकन  सर्वेक्षण  के  चौथे  दौर  (1992-93)  से  यह  पता  चलता  है  कि

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  परिसम्पत्तियों  से  हुई  वार्षिक  पारिवारिक  आय  बिहार

 में  58%  मामलों  मध्यप्रदेश  में  462:  मामलों  में  और  उत्तर  प्रदेश  में  50%  मामलों  में  प्रतिवर्ष

 2000  रूपये  से अधिक

 CW)  सरकार  जिलां  ग्रामीण  विकास  एजेन्सियों  की  वार्षिक  प्लान  को  समय  में  पूरा
 करने  और  सबसिडी  के  वितरण  को  शोषघ्र  करने  पर  बल  देती  रही  मार्गदर्शिकाओं  के

 अनुसार  समन्यित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मंजूरी  क ेकम  से कम  40%  भाग

 को  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  6  माह  में  उपलब्ध  कराया  जाना  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 ने  भी  बैंकों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  है  कि  व ेऋण  आवेदनों  की  समय  पर  जांच  करें

 और  मंजूरी  के  काम  को  दी  गई  समय  अनुसूची  के  अन्दर  पूरा

 विवरण

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  क्रवर  किए  यए  परिवारों  कौ  संख्या

 विहार  हि  मध्य  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश

 1992-93  264252  184083
 387961

 1993-94  335908  242673  445403

 1994-95  224736  210560  369725

 उपयोग  लाख

 1992-93  7726.73  7336.37  14395.30

 1993-94  10873.59  10040.21  20197.02

 1994-95  8346.90  10276.75  19335.12
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 1198.  श्री  राम  कापसेः  कया  स्क्रान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारतीय  खनिज  उद्योग  परिसंघ  आई  एम  द्वारा  हाल  ही  में  किये

 गए  अध्ययन में  निर्यात  के  लिए  छब्बीस  खभिजों  की  पहचान  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  भारतीय  खनिज  उद्योग  परिसंघ  द्वारा  क्या  अन्य  सिफारिशें  की  गई
 स्‍्क

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  गिरधर  और  भारतीय

 खनिज  उद्योग  परिसंघ  के  अध्ययन  के  अनुसार  निर्यात  सम्भावगा  वाले  26  खनिज

 तथा  फुलर्स

 सिलिका

 वर्मिक्युलाइट  और  वाल्सटॉनाइट

 रिपोर्ट में  खनिज  निर्यात  में  होने  वाली  तीत्  बढ़ोत्तरी  के  मार्ग  मे ंआने  काले  अनेक

 प्रतिबंधक  मक़लकों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिसमें  उपयुक्त  भूत  ढांचा  और
 संचालग  सुक्षिधघिओं  का  अभाव  आदि  शामिल  फीमी  ने  इन  अवरोधों  को  दूर  करने  के

 लिए  सफ्न  अ्रयास  करने  की  सिफारिश  की

 दुबई  में  बम्बई  के  अपराधी

 1199:  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क़रेंगे

 क्या  बम्बई  अपराध  जगत  के  कम  से  कम  पथास  अपराधी  और  भारतीय  मूल
 के  पेशेवर  अपराधी  और  जो  भारत  में  हुए  विभिन्न  अपराधों  के  संबंध  में  वान्छित

 दुबई  में  रह  रहे  हैं  जैसा  कि  दिनांक  1  1995  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  इन  अपराधियों  को  हिरासत  में  लेने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 क्या  दुर्बा  ग्राधिकारिओं  ने  हाल  ही  में  इस  संक्रंध  में  सरकार  कौ  सहायता  करने

 हेतु  अपने  रवैये  में  परिवर्तन  किया  और  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर:एल.  और  रिपोर्टों

 के  अनुसार  भारत  में  जांच  अभिकरणों  द्वारा  जिन  अपराधियों  और  आतंकवादियों  की  खोज

 की  जा  रहीं  है  वे  एक  से  दूसरे  शहर  में  घूम  रहे  हैं  जिनमें  टुबई  भी  शामिल  अतः  टुवई
 में  रह  रहे  अपराधियों  की  सही  संख्या  धताना  मुश्किल  जहां  कहीं  भी  यह  अपराधी  पकड्ढे

 जाते  हैं  वहां  उन्हें  हिरासत  में  लेगे  क ेलिए  आवश्यक  कदम  उठाए  गए  भारत  में  जांच्

 अभिकरण  विभिन्न  देशों  में  अपने  समकक्षों  के  साथ  निरंतर  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  जिसमें

 दुबई  भी  शामिल  ,

 रिफ्रेक्टरी  और  सिरेमिक  उत्पादों  की आवश्यकता

 1200.  श्री  हाराधन  रायः  क्या  इस्कात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  देश  में  विभिन्न  इस्पात  संबंधों  द्वारा  विभिन्न
 श्रेणियों  के  रिफ्रेक्टटी  और  सिरेमिक  उत्पादों  कौ कुल  आवश्यकता  किल्नी  है  और  इसकी
 लागत  कितनी

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिनसे  रिफ्रेक्टरी  और  सिरेमिक  उत्पाद  खरीदे
 गए  थे  और  ये  उद्योग  कहां-कहां  स्थित

 क्‍या  इन  इस्पात  संयत्रों  द्वारा  रिफ्रेक्टरी  और  सिरेमिक  उत्पादों का  आयात  किया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंशी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जस्फत  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री  संतोष  मोहन  गत  तीन वर्षों के  दौरान
 स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम

 और  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  के  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  की  रिफ्रेक्टरी
 और  सिरेमिक  उत्पादों  की  खपत  और  मूल्य  निम्नानुसार

 ह

 लाख

 92-93  93-१4  94-95

 अक्रक्ष 7-7  म्वरए  मात्रा  मूल्य

 सेल  52,900  47,480  66,900  9,540  53,220  42,780

 टिस्को  52,900  6,654  66,900  9,540  53,220  5,225

 6,654  44,450

 4,800 57,326 5,225 54,032
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 |  में  दिया  गया

 औ  और  टिस्को  से  संबंधित  आयात  का  विवरण  निम्न

 92-93  93-94  94-१5

 सेल  4120  3460  5540

 टिस्को  460  .  500  800

 (<)  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 उन  उद्योगों के  नाम  और  स्थिति  जिनसे रिफ्रैक्टरी  और  सिरेमिक  उत्पाद

 मुख्यतः  खरीदे

 -  कटनी

 -  अजय  पुणे

 -  अजय  दुर्ग

 -
 अग्रवाल  कोक़  भिलाई

 -
 अग्रवाल  घिलाई

 -  अलाइड  धनबाद

 -
 अलवर  जयपुर

 -
 अशोक  निरसा

 -  सेल्स  कलकत्ता

 -  अचिन्त  पीलवाड़ा  :

 -
 ओरो  कैमीकल  वर्क्स,लकारो स्टील  सिटी

 -
 आकोंय  अहमदाबाद

 -  ऐसोशिएटेड सीमेन्ट  कंपनीज  कलकत्ता

 लिखित  उत्तर

 ऐसोशिएटेड  सैरेमिक  धनबाद

 बिहार  फायर  घिरकुंडा

 बिहार  रुपनरियापुर

 अल्लभगढ़  बल्लभपणद

 “  जालाजी  राउरफेला

 बंगाल  बिहार  फायर  ब्रिक्स  एण्ड  पॉटरी  मुग्मा

 भारत  रिकरैक्ट्रीज  कोकारों  स्टील  सिटी

 भारत  मिनरल्स  एण्ड  सैरेमिक  रांची

 भूपाल  माइनिंग  भीलवाड़ा

 बिहार  मिनरल  बोकारो  स्टील  सिटी

 बिहार  पेश्टौसाइड्स  एण्ड  हजारीबाग

 ६.  आर्टियम  नेखुरल  कलकत्ता

 जर्म  स्टैण्ड्ड  कंपनी  वर्दमान

 दर्न  स्टैण्डर्ड  कंपनी  घनवांद

 वर्ग  स्टैण्डर्ड  कंपनी  हावड़ा

 वर्ग  स्टैण्डर्ड  कंਂ  ब

 चर्न  स्टैण्ड्ड  कम्पनी  सेलम

 भवानी  7  भिलाई
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 -
 कॉरपोरेट  सैरेमिक्स

 सैरेमिक  फ़िची

 कारों  सैरेमिक्स कलकत्ता

 कारबोरेण्डम  यूनिवर्सल  होसर

 कारबोरेण्डम  यूनिवर्सल कलकत्ता

 कारबोरेण्डम  यूनिवर्सल  मद्रास

 चआामुण्डा  ताप  निरोधक  भीलवाड़ा

 कटनी

 चंडी  चिरकुंडा

 चुरलिया  पश्चिम  बंगाल

 कोरोमंडल  प्रो

 सी  एस  पुर

 डॉन  मैकेनिकल  एण्ड  कैमकिल  पुणे

 ईस्ट  झांसी

 राउरकेला

 ऐक्सोमैट  कलकत्ता

 पऐवरेस्ट  एसबैस्टोज  मैन्यूफैक्चरिंग  अहमदाबाद

 फॉसेको  कलकत्ता

 राजनंदगांव

 फटका  धनबाद

 जनरल  इंडस्ट्रियल  कलकत्ता

 ग्राइंडवैल  त्रिची

 चौपड़ा  रिफ्रैक्ट्रीज  घनवाद

 ही  टैक

 लिकित  उतत  236

 हिमालयान  पिथौरागढ़

 ही  टैम्प  सैरेमिक्स  अहमदाबाद

 हाई  टैम्प  कैमिकल्स  बंगलौर

 हैदराबाद  इण्डः  कलकत्ता

 हैदराबाद  इण्डस्ट्रीज  बल्‍लभगढ़

 लि

 कलुंगा

 इपिटाटा  घनकैनल

 इंडिया  बोकारो  स्टील  सिटी

 इंडो  फ्लोगेद्स  कलंगा

 इंडोरिम  रिफ्रैक्ट्रीज  धनवाद

 इण्डस्ट्रियल  कैमिकल  मिनरल  बोकारो  स्टील  सिटी

 इण्टरकिल्ञ  रिफ्रैक्ट्रीज  एण्ड
 स्िरेमिक्स  अहमदाबाद

 झलान  अलवर

 जगनाथ  भवानीप्टणम

 झरिया  झरिया

 जयन्तीलाल एण्ड  कलकत्ता

 ज्यूपिटर  थर्मो
 कैमौकल्स  प्रा।लि,,कलकत्ता

 कुमांठ  हलड्वानी

 किशोर  कुमार

 झर्सुगुडा

 पुरुलिया

 धनकषद  *

 कलंगा  झर्सूगुडा
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 कटरास  घनवाद

 कैसे  कुल्टी

 केसोराम  बर्दवान

 कुमारधुवी  फायरवले  एण्ड  सिलिकाववर्स  धनबाद

 क्वालिटी  चकराधापुर

 लॉयड  इन्सूलेशन  कलकत्ता

 लीलानन्द  पोरबन्दर

 माहका  पटना

 मैप्नेसाइट  एण्ड  मिगरल्‍्स  पिथौरागढ़

 महावीर  इन्सूलेशन  भीलवाड़ा

 मैथेन  सिरेमिक  घनवाद

 मनीश्री  रिफ्रैक्ट्रीज  एण्ड  सिरेभिक्स  कटक

 मिनरल्स  एण्ड  कैमिकल्स  भीलवाड़ा

 मिनरल  प्रोसेसिंग  हजारीबाग

 मिनरल वूल  मैन्यूफकचरिंग  जमशेदपुर

 मुस्णप्पा  मोर्गन  थर्मल  सिरेमिक्स  मद्रास

 मधु  मोर्वी

 13  1917  लिखित  उत्तर

 नागपुर

 न्यू  मगमा

 नवरंग  भीलवाड़ा

 नवीन  बिहार
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 नेशनल  कैमीकल  एण्ड  बोकारो  स्टील  सिटी

 नेशनल  बर्दवान

 मेल्सन  दुर्ग

 भारत  कर्देवान

 जयू  भारत  रिफ्रैक्ट्रीज हजारीबाग

 न्यूटैक  रिफ्ैक्ट्रीज  भौलवाड़ा

 नटराज  डालमिया  नगर

 ओरियन्ट  अब्रासिष्ज  कलकत्ता

 ओरिएन्ट  अश्रासिव्ज  नई  दिल्‍ली

 ओरिएन  कलकत्ता

 उड़ीसा  सीमेन्ट  सुन्दरगढ़

 उड़ीसा  इंडस्ट्रीज
 राउरकेला

 प्रभुदयाल  सम्ब्तपुर

 धनबाद

 प्रताप  बल्‍लभगढ़

 राठी  दिल्‍ली

 रक्षित  दुर्गापुर

 रासी  हैदराबाद

 राउरकेला  राउरकेला



 स्टील  राउट्केला

 शरद  रिफैक्ट्रीज  चिरकुण्डा

 सुरेखा  इंजीनियरिंग  बोकारो  स्टील  सिटी

 स्वास्तिक  कलकत्ता

 टाटा
 नगर  जमशेदपुर

 बेलपानर

 तारा  सम्बलपुर

 वाराणज़ी

 यूबिक  दुर्गापुर

 वैली  मैग्नेसाइट  कंपनी  चिरकुण्डा

 दैलो  रिफ्रैक्ट्रीज़  कंपनी  धनबाद

 4  1995

 विशाल  रायपुर

 विश्व  विशाल  भिलाई

 वी.आर  मद्रास

 वैबसपॉल
 कलकत्ता

 जीक्ण  राउरकेला

 परश्नपूर्णा  टैक्नीकल  सिरेमिक्स  एन  इलुरू

 अपोलो  विशाश्यापट्रगम

 एन्कॉय  अहमदाबाद

 पिलाई  रिफ्रैक्ट्रेज  भिलाई

 भास्कर  सिरेमिक  डोक्लैश्वरम
 ह

 बोष्पूडी  रिफ्रैक्ट्रीज  समावरम

 कारबो  सिरेमिक  मैसूर

 चित्रा  सिलीकेद्स  एण्ड  विशाखापष्टणम

 कारोमंडेल  प्रोडोसहट  मद्रास

 फटका  रिफ्रैक्ट्रीज  चिरकुण्डा

 फैरो  इन्सूलेशन  आत्म  प्रदेश

 फोसेको  इंडिया  जमलेदपुर

 ग्रेफक्नट.इंडिएा  कलकत्ता

 प्रिन्डबैल  नॉर्टन  बंगलौर

 अर्ब्.एफ:जी-एल.  रिफ्रैयट्रीज  सुन्दरगढ़
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 इंडिया  फायरब्िक्स  एण्ड  इन्सूलेशन  कंपनी  महाराष्ट्

 इंडो  फ्लोगेद्स  कलकत्ता

 जसीदीह  कैमीकल्स  एण्ड  इंडस  बिहार

 एम:पी.आर.  रिफ्रैक्ट्रीज  हैदराबाद



 लिखित  उत्तर

 मरीती
 कैम  विशाखापट्टणम

 मैटाफलब्स  प्रोडक्‍्टस  नागपुर

 चदमा  इंडस्ट्रीज  रगमषेटा

 सिरेमिक  एण्ड  पॉटरी  मैन्पफैक्खरिंग

 विशाखाफ्ट्रणम

 पॉलीगॉमन  रिफ्रैक्ट्रीज  हैदराकद

 रिफ्रैक्ट्रीज  स्पेक  सीतारामपुर

 रैसकॉन  इंडिया  कलकत्ता

 सजीला  विशाखापटटण्म

 श्री  गटराज  सिरेमिक  एण्ड  कैम  इंडस्ट्रीज  तमिलनाडु

 सिन्धुरा  विशखापट्टणम

 स्मिथ  ग्लास  प्रोडक्ट्स  बम्बई

 स्टील  प्लांट

 स्वेता  कैमीकल्स  विशाज्ापह्ृण्म

 इलुझ

 टाटा  रिफ्रैक्ट्रीज  कलकत्ता

 तिस्मलै  रामाਂ

 सिंहभूम  बिहार

 अंजना  मिनरल्स  खिहार

 राजलक्ष्मी  बिहार

 मित्तर  सिस्टम  बर्दवान

 टाटागगर  रिफ्रैक्ट्रीज  एण्ड  मिनरल  कंपनी  जमशेदपुर

 अलाइड  इंडस्ट्रीज  बिहार

 नवीन  इंडस्ट्रीज  रिफ्रैक्ट्रीज  बिहार

 टाटा  रिफ्रैक्ट्रीज  उड़ीसा
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 1201.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह

 क्ताने  की  करेंगे  '

 (RR)  क्या  राजीव  गांधी  राष्टीय  पेयजल  मिशन  के  कार्चान्‍्वपन की  निगरानी  हेतु  कोई
 तंत्र

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  द्वारा  स्वच्छ  पेयजल  स्रोत  वाले  गांवों  में  पेयजल की  नियमित  आपूर्ति

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 शामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  श्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई  :

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  छमाही  और  वार्षिक

 प्रगति  रिपोर्टों  की  मार्फत  की  जाती  इसके  अतिरिक्त  वार्षिक  समीक्षा  बैठकों  योजनाओं

 के  सम्बन्धित  तकनीकी  अधिकारियों  और  क्षेत्र  अधिकारियों  आदि  द्वाय  दौरों  की  मार्फत  भी

 प्रगति  की  समीक्षा  की  जाती

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को रिलीज  की  गई  त्वरित  ग्रामोण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम

 की  10%  निषियां  जल  सप्लाई  योजक  के  संचलन  और  रखरखाव  के  लिए  निर्धारित  की

 मई  इसमें  राज्य  क्षेत्र  के न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  से  भी  10%  निधियाँ  जोड़ी  जाती

 हैंडपंपों  के  सुचारू  कप  से  कार्य  करने  की समय-समय  पर  निगरानी  कौ  जाती  है  और

 पीने  के  पानी  की  नियमित  सप्लाई  के  लिए  खराब  पड़े  हैंडपंपों  की  मरम्मत  के  लिए  राज्य

 सरकारें  उच्चित  कदम  उखती
 ह

 हुजराइल  और  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  आर्थिक  संबंध

 1202.  श्री  हरिसिंह  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दक्षिण

 अफ्रीका  और  इजराइल  के  साथ  आर्थिक  संबंधों  को  और  सुदृढ़  करने  के  लिए  अब  तक

 देश-कार  और  क्षेत्रवार  क्या  प्रगति  हई

 विदेश मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्री  :  भारत  और  दक्षिण  अफ्रीका

 के  बीच  व्याधार  संबंधी  करार  1994  में  सम्पन्ग  किया  राष्ट्रपति  भेल्सन  मंडेला

 की  यात्रा  के  दौरान  एक  व्यापक  संयुक्त  आयोग  करार  सम्पस्श  किया  गया  तथा  इसकी  पहली

 बैठक  1995  में  प्रीटोरिया  में  इस  व्यापार  उप»समिति  में  भारत-दर्क्षिण

 अफ्रीका  व्यापार  संबंध  संवर्धित  करने  के  तौर  तरीकों  पर  विचार  -  विमर्श  किया  अनेक

 मंत्री  व्यावकथिक  एवं  औद्योगिक  शिष्टमंडलों  का  प्रदान  किया  जा  घुका
 इस  क्रम  में  पिछली  यात्रा  अभी  हाल  ही  में  को  गई  ।  दक्षिण  अफ्रीका  के  व्यापार  एवं

 उल्लोग  मंत्री  के  गेतृश्व  में  40  सदस्थीय  व्यावसाथिक  प्रतिनिधिमंडल  को  यात्रा  वे  भारत

 का  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला  और फिककी गए  तथा  सी  आई  आई  मे  4  व्यावसायिक  संगोष्ठियां



 243.  लिखित  उत्तर

 आयोजित की  जिनमें  से  एक  दिल्ली  एक  मद्रास  एक  कलकत्ता  और  एक  मुम्बई  में

 को  गई  जिनका  उद्देश्य  भारतीय  व्यावसाथियों  के  साथ  परस्पर  सम्पर्क  कायम  करना

 इसाइल  के  भूतपूर्व  विदेश  मंत्रो  श्री  शीमोन  पेज  की  भारत  को  यात्रा  के  दौराब

 1993  में  भारत  और  इस्राइल  के  बीच  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  एक  समझौता  ज्ञापन  सम्पन्न

 किया  उसी  समय  फ़िक्को  तथा  फेडरेशन  आफ  इसाइली  चैम्बर्स  आफ  कामर्स  के  बोच

 एस  संयुक्त  व्यावसायिक  परिषद  की  स्थापना  से  संबंधित  एक  करार  सम्पन्न  किया

 दिसम्बर  1994  में  एक  दूसरे  को  अति  अनुग्रह  प्राप्त  राष्ट्र  का  दर्जा  देते  हुए  एक  द्विपक्षीय

 करार  सम्पन्न  इसाइल  को  भारत  द्वारा  किए  जाने  वाला  निर्यात  जो  1992  में  7५

 मिलियन  अमरीकी  डालर  का  1994  में  बढ़कर  151.7  मिलियन  अमरीकी  डालर  का

 हो  इसी  अवधि  के  दौरान  इस्ाइल  स  होने  वाला  आयात  127  मिलियन  अमरीकी  डालर

 से  बढ़कर  364  मिलियन  अमरीको  डालर  हो  अनेक  व्यावसायिक  एवं  औद्योगिक

 शिष्टमंडलों  का  आदान-प्रदान  भी  किया  जा  चुका  इसके  अलावा  यह  बताया  जाता  है

 कि  लगभग  ५56  भारत-इसइली  संयुक्त  उन्नम  हैं  जो अधिकांशतः  कृषि के  क्षेत्र  में

 रुण  उर्वरक  एकक

 1203.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्न  उर्वरक  निगमों  के  अन्तर्गत  रूण  उर्वरक  एककों  की
 संख्या  कितनी  है  और  इनमें  से  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  के  अन्तर्गत

 विचाराधीन  एककों  को  संजय  कितनो

 क्या  सरकार  द्वारा  इन  एककों  के  पुनरत्थान  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  कोई

 योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  को  संभावना  और

 मंऋलय  का  किन  स्त्रोतों  से  धनराशि  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  और  उन  एककों
 के  नाम  क्‍या  जिन  पर  इस  धनराशि  को  खर्च  किये  जाने  की  संभावना

 रसायन  तथा  उर्वरक्क  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इल्लेक्ट्रालिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  खिभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआड़ों  कर्टिलाइजर

 कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  और  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  दो उपक्रम  उर्वरक  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जिन्हें  औद्योगिक

 और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  द्वारा  रूण  कम्पनियां  घोषित  किया  जा  चुका

 एफ  सी  आई  के  चार  एकक  अर्थात  सिन्‍्दरी  गोरखपुर  (3.  रामागुण्डम
 और  तालचर  में  हैं जबकि  एचएफसो  के  तीन  एकक  अर्थात  बरौनी

 दुर्गापुर  और  कमरूप  में  बारम्बार  उपस्कर  खरादियों

 कारण  की  हत्दिया  परियोजना  के  आरम्भ  कार्यकलाप  अक्तूबर  1986

 4  1995

 से  स्थगित

 से  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  एफ  सी आई  और  एच  एफ  सी  के

 पुनरुद्धार  पैकेज  को  अनुमोदित  किया  जिसमें  एफ  सी  आई  के  रामागुण्डम  और

 तालचर  एककों  और  एच  एफ  सी  के  दुर्गापुर  और  मामरुप  एककों  के  पुनरुद्धार
 की  परिकल्पना  को  गई  चूंकि  एफ  सी  आई  के  गोरखपुर  एकक  तथा  एच  एफ  सी  को

 हल्दिया  परियोजना  का  पुनरुद्धार  आर्थिक  रुप  से  व्यवहार्य  नहीं  पाया  गया  इसलिए  उनके

 पुनर्वास  के  लिए  निजी  पूंजी  आकर्षित  करने  के  विकल्प  पर  विचार  करने  का  निर्णय  लिया

 गया  इन  उपक्रमों  के  लिए  पूंजी  संरचना  तथा  अन्य  वित्तीय  सहायता  के  अतिरिक्त  पुनरुद्धार
 पैकेज  के  लिए  2201.13  करोड़  रु  का  नया  निवेश  आवश्यक  होगा  सी  आई  के  लिए

 1736.20  करोड़  रू  और  एच  एफ  सी  के  लिए  464.93  करोड़  रू  )  पुनरुद्धार  पैकेजों

 के  लिए  निधियों  की  व्यवस्था  भी  अभी  तक  नहीं  हो  पायी  पुनरुद्धार  पैकेजों  का  कार्यान्वयन

 निधियों  की  व्यवस्था  तथा  बी आई  एफ  आर  जो  अर्ध  न्यायिक  प्राधिकरण  के  द्वारा  उसके

 अनुमोदन  के  सापेक्ष

 ]

 दक्षिण  अफ्रिका  के  साथ  सहयोग

 1204.  श्री  शरत  पटनायक  :  क्‍या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण अफ्रिका की  सरकार  मे  औषधियों  के'निर्माण  मे ंसहयोग  का  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकौ  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआडों  :  से  स्वास्थ्य
 और  भेषजों  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  और  दो  देशो ंके  बीच

 सहयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  दक्षिण  अफ्रिका  सरकार  के  साथ

 उत्साहवर्धक  बातचीत  हुई

 विद्युत  का  उत्पादन  तथा  वितरण

 1205.  श्री शिवराज सिंह  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  में  किन-किन  राज्यों  में  चिद्युत  उत्पादन  एवं  वितरण  का  कार्य  निरन्तर



 245 =  लिकित  उत्तर

 घोटे  में  चल  रहा

 इनमें से  निजी  क्षेत्रों को  सौपे  जाने  बाली प्रस्तावित इकाड़यों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  निजी  क्षेत्र  को  सौंपी  गई  इकाइयों के  राज्यवार  नाम  क्‍या

 घाटे में  चल  रही  इकाइयों  के  माम  क्‍या

 इकाईयों  के  नाम  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  निजी  क्षेत्र  की  विद्युत  उत्पादन  तथा  वितरण  को  ऐसी  इकाईयों  को
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  :  से  वर्ष

 1993-94  के  पारेषण  और  वितरण  में  होने  वाली  ऊर्जा  की  हानि  और  उपलब्ध

 ऊर्जा  का  राज्यवार  ब्यौरा  सलंग्न  विवरण  में  दिया  गया

 भारत  सरकार  द्वारा  आरम्भ  निजी  विद्युत  नीति  द्वारा  विद्युत  संयंत्रों  क ेमनवीकरण  एवं

 आधुनिकीकरण  एण्ड  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  अनुमति  प्रदान  की  गई
 आर  एण्ड  एम  में  निजी  क्षेत्र  को जोड़ते  समय  जिन  विकल्पों  को  खोज  की

 जा  सकतो  उन्हें  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  संबोधित  अभो  हाल  ही  के  पत्र

 में  दर्शाया  गया  परन्तु  शर्तों  और  नियमों  को  निर्धारित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों

 सौंपने  के  लिए  क्‍या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  को  सौंपी  गई  यह  इन  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  है  कि  वह  यह  निर्धारित  करें  कि आर

 एण्ड  एम  के  लिए  कौन  से  संयंत्र  निजी  क्षेत्र  को  सौंपे

 विवरण

 क्षेत्र  राज्य/संघ  राज्य  उपलब्ध  हानियों  की  मात्रा
 |...

 हानियोंका  के

 त  2  4  5

 उत्तरी  क्षेत्र  हरियाणा  10563.29  2640.50  25.00

 हिमाचल  प्रदेश  2080.91  391.26  18.80

 जम्मू  और  काश्मीर  2973.19  1378.68  46.37

 पंजाब  19053.92  3754.48  19.70

 राजस्थान  15210.92  3779.82  24.85

 उत्तर  प्रदेश  31540.23  7685.11  24.37

 चंडीगढ़  620.34  169.16  27.27

 दिल्ली  10998.40  3579.05  32.54

 10363.32  377.08  3.७4

 पश्चिमी  क्षेत्र  गुजरात  28501.93  5931.40  20.81

 मध्य  प्रदेश  23684.57  5159.45  21.78

 महाराष्ट्  45235.01  8068.49  17.83

 गोवा  1025.45  251.27  24.50
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 क्षेत्र  राज्य/संघ  राज्य  उपलब्ध  ऊर्जा  हानियों  की  मात्रा  हानियो ंका %

 हैं
 त  2  3  4  5

 दमन  और  दीव  167.43  ३7.40  22.34

 दादर  और  नागर  हवेली  239.03  30.21  12.64

 :  दक्षिणी  क्षेत्र  आन्ध्ा  प्रदेश  27037.05  $464.01  20.21

 कर्माटक  17524.23  3416.34  19.49

 केरल  7892.90  1619.80  20.52

 तमिलनाडु  25285.06  4294.79  16.99

 पांडिचेरी  83522  132.01  15.80

 ..  लक्षद्वीप  12.48  .  2.12  16.99

 पूर्वी  क्षेत्र  बिहार  10957.98  1656.49  15.12

 उड़ीसा  8072.34  1861.98  23.07

 पश्चिम  बंगाल  146  22.03.  2333.98  15.96

 7725.34  103.04  1.33

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  66.94  15.87  23.71

 सिश्षिम  69.64  15.74  22.60

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  असम  2119.09  475.55  22.44

 मणिपुर  284.59  68.08  23.92

 मेघालय  641.32  114.73  17.89

 नागालैंड  130.72  43.72  33.45

 त्रिपुरा  258.39  78.88  30.53

 अस्णाचल  प्रदेश  105.59  44.39  42.04

 मिजोरम  111.54  35.58  31.89

 अखिल  भारत  21.41
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 भारतीय बाजार  में  विदेशी  विद्युत  कम्पनियां

 1206.  श्री  लालजान वाशा  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  विदेशी  विद्युत  कम्पनियों  पर  विदेश  में  पूंजी  जुटाने  पर  कोई  प्रतिबंध

 क्‍या  क्देशी  विद्युत  कम्पनियों  ने  देश  में  पूंजी  जुटाने  के  अपने  रादे  की  घोषणा

 कौ

 क्‍या  भारतीय  बाजार  का  उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  विद्युत  कम्पनियों  की  कोई

 सीमा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्यु  त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  उर्मिला  :
 से  भारत

 में  निजी  विद्युत  परियोजमाओँ  की  स्थापना  के  सिए  विधुत  कैपनियाँ  फारतीय  बाजार  से

 वित्त  पोषण  हेतु  निधियां  जुटा  सकती  वित्त  पोषण  संबंधी  निम्न  प्रावधानों  के
 निजी  विद्युत  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  किया  गया  हो

 ' (1)  +/  का  ऋण  इक्विटी  अनुपात

 लक
 (2)  भारतीय  वित्तीय  संस्थानों  क ेऋण  की  राशि  परियोजना  की  लागत की  राशि

 का

 40%  से  अधिक  न
 ह॒  4

 (3)  प्रवर्तकों  के  अंशदान  की  राशि  कम  से  कम  परियोजना  की  लागत  का

 विदेशी  विद्युत  कंपनियों  समेत  अनेक  विद्युत  कंपनियों  अन्य  बातों  के
 उपरोक्त  नीति  संरचना  के  अधीन  विद्युत  परियोजनाएं  अधिष्ठापित  करने  के  लिए  अपनी

 रवि  प्रकट  की
 '  re

 खाद्म  प्रसंस्करण  उद्योकों  में  पूंजी  मिवेश

 1207.  श्री  राम  टहल औधरी  :  कया  खाद्य  ब्रसंस्क  रण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  ः

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  में  अन्य  उद्योगों  की  तुलना  में  पूंजी  निवेश  की

 गुजांइश  अधिक
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  विशेषज्ञों  की  राय  मांगी

 इस  संबंध  में  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  शज्य  मंत्री  सिंह  :

 से  उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  1987-88  और  1991-92  मेंਂ  उफ्लब्ध  सूचता  के

 आधार  पर  यह  देखा  गया  है  कि  खाद्य  और  पेय  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  का  संयुक्त

 अनुपात  0.42:1  है  जबकि  सभी  उद्योगों  में  पूंजी-उत्पादन  वृद्धि  का  अनुपात  0.74:1  है

 जिससे  पता  चलता  है  कि  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  उत्पाद  के  यूनिट  मूल्य  को  तैयार  करने

 में  कम  पूंजी  लगती

 मात्यकहक  तथा  बाजी  फोस

 1206.  -  श्री  विल्लाखरात  गनगाशरात  मृंहेवार  :  क्या  भूल परिलहन मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत के  कितने  मालथाहक  तथा  यात्री पोत

 क्या  कुछ  निजी  जहाज  भी  मालवाहक  तथा  कात्री  जहाअ  के  सूप  में  कार्य

 .  यदि  तो  इनकी  संख्या  क्या

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  और  जहाज  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ६

 भूतल  परिवहन  मंत्रालव  के  राजव  मंत्री  राजलेखर

 से  नौवहन  के  पास  उपलब्ध  रिकार्ड  के  अनुसार  1.11.1995  की स्थिति

 के  अनुसार  सार्वजनिक  तथा  निजी  दोनों  में  कुल  468  कार्गों  तब्म  यात्री  जहाज

 आवश्यकता  और  प्रस्ताव  की  आर्थिक  व्यवहार्यता  क ेआधार  पर  और  जहाज  खरीदे

 अहारस्ट  के  हामीण  इलाकों  में  मत  -  जत  ध्यजनग

 भरी  दत्ता  क्‍या  ज्रायील  क्षेत्र  और  केजपार  मंज़ी  पह  बताबे की  कृपा
 करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  देश  के  ग्रामौण  क्षेत्रों  मे ंविलेष  रुप  से  महाराष्ट्र  में
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 मल-जल  व्ययन  के  संबंध  में  कोई  योजना  तेयार  की

 मच
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  संबंध

 में  की  गई  प्रगति  तथा  समीक्षा  का  ब्यौरा  क्‍या  औ

 इन  परियोजनाओं  को  राज्यवार  लागू  किए  जाने  के  लिए  कितनी  धनराशि

 निर्धारित  की  गई

 ग्रामौण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 उत्तमभाई  हारजीभाई
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 आयुधाथी  में  फंसे  भारतीय  तकनीशियन

 1210.  श्री  धर्मण्णा  मोड्यया  साटुल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  जर्मनी  की  एक  फर्म  ने  आबृधाबी  में  रोजगार  उपलब्ध  कराने  लिए

 सड़सठ  भारतोय  तकनीशियनों  को  आमंत्रित  किया  था  परन्तु  वहां  पहुंचने  के  पश्चात  इन

 व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलब्ध  बहीं  कराए

 कया  उन  व्यक्तियों  को उचित  समय  पर  रोजगार  न  मिलने  की  स्थिति  में  आबूधाबी
 में  उनके  प्रवास  को  अवैध  माना

 क्‍या  केरल  के  मुख्यमंत्री  ने  इस  संबंध  में  सरकार  को  कोई  पत्र  लिखा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  आबूधाबो  के  प्राधिकारियों  के  साथ  चर्चा

 के  द्वारा  इस  स्थिति  का  समाधान  दूंढ  निकालने  का

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  :  इटली  की  एक  कंपनी

 मैसर्ज  फोची  इंटरनेशनल  के  प्रायीजंन  के  तहते  137  भारतीय  तकनीशियन  आबूधाबी  गए

 उक्त  कंपनी  का  दिवाला  निकल  गया  और  कंपनी  के  आवुधाबी  कार्यालय  के  बंद  हो  जाने

 के  वहां  आगभग  पर  भास्तीय  काममगारों  को  नौकरियां  नहीं दो  जा

 आबूधावी  में  उनके  प्रवास  को  नियमित  करने  के  लिए  मिशन  स्थानीय  विनियमों
 के  अनुसार  अप्रेक्षित  प्रयास  कर  रहां
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 सरकार  को  केरल  क ेमुख्यमंत्री की  ओर  से  इस  संबंध  में  भेजे  गए  किसी  लिखित
 की  जागकारी  नहीं

 और  अपनी  शिकायतों  के  निवारण  के  लिए  यह  कामगार  दूतावास

 समस्या  के  निराकरण  के  लिए  हमारे  दूतावास  ने  इस  मामले  को  स्थानीय  प्राधिकारियों  के

 साथ  उच्च  स्तर  पर  उठाया  35  कामगारों  को  उनके  अनुरोध  पर  स्वदेश  प्रत्यावर्तित  किया

 जा  चुका  अनेक  कामगारों  ने  उचित  नौकरियों  के  लिए  अनुरोध  किया  है  क्योंकि  वे  भारत

 लौटने  के  इच्छुक  नहीं  ट्तावास  उनके  मामलों  को  स्थानीय  श्रम  व  सामाजिक  मामलों  के

 मंत्रालय  के  साथ  उठाता  रहा  में  स्थानीय  प्राधिकारियों  ने  इस  समस्या  के  समाधान

 के  लिए  या  तो  उन  लोगों  के  प्रत्यावर्तन  द्वारा  जो वापिस  जाना  चाहते  हों  अथवा  अन्यों के
 मामले  में  उनके  वीजा  किसी  अन्य  नियोजक  के  नाम  हस्तांतरित  करके  पूरे  सहयोग  का

 आश्वासन  दिया

 प्रश्न  नहीं

 विद्युत  परियोजनाओं  को  कोयले  कौ  आपूर्ति

 1211.  श्री शोधनाद्रौश्वर राव  वाइडे  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क़िः

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विद्युत  क्षेत्र  में  निजी  निवेश
 के  सम्बन्ध  में  197  समझौता  ज्ञापन  का  भविष्य  अथर  में  लटका  हुआ  है  क्योंकि  कोयला

 कम्पनियों  और  रेलवे  ने  प्रस्तावित  ताप  परियोजनाओं  को  कोयले  की  आपूर्ति  और  दुलाई
 को  उच्च  प्राथमिकता  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  इन  विभागों  को  हो  रही  कठिनाइयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाचारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उर्मिला  :  कोयला  मंप्रालय
 और  रेल  मंत्रालय  तथा  कौयला  कंपनियों  ने  प्रस्तावित  ताप  परियोजनाओं को  कोयले  की

 आपूर्ति  और  परिवहन  के  लिए  प्राथमिकता  प्रदान  करने  के  वास्ते  मना  नहीं  किया

 और  प्रश्न  उत्पन्ग  नहीं

 कोर  क्षेत्र  त्वारा  भी  से जिल्युत  की  खरीद

 1212.  श्री  सुरेन्द्र रेडडी  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 5

 राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन को  विद्युत  की  खरीद



 हे जलन
 रन आफ
 परत
 5

 ज्थ
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 के  लिए  देय  बकाया  राशि  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  ह

 क्‍या  धन  की  कमी  से  जूझ  रहे  जिसे  राज्य  बिजली  बोर्डों से

 करोड़ों  रुपये  की  राशि  वलूली  ने  उनके  मंऋलथ  से  इस  सुझाव  के  साथ  सम्पर्क  किया

 कि  रेल  और  सरकार  नियंत्रित  इस्पात  संयंत्र  आदि  जैसे  कोर  क्षेत्र  द्वारा
 से  विद्युत  की  खरीद  को  अनिकर्य  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  कोर  क्षेत्र  के  लिए  से  विद्युत  की  खरीद  को  अनिवार्य  किए
 जाने  पर  राज्य  बिजली  बोर्डों  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ने  कौ  सम्भावना

 ५8 यदि  तो  क्या  उन्होंने  उक्त  प्रस्ताव  के  विरूद्ध  आशंका  व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  के  उक्त  प्रस्ताव  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :  3

 1995  कुछ  राज्य  सरकारों  के  राज्य  बिजली  बोडों  और  विद्युत  विभागों  इत्यादि  की

 राष्ट्रीय ताप  विद्युत  निगम  से  विद्युत  की  खरीद  के  लिए  कुल  बकाया  राशि  3428.69

 करोड़  स्पये

 से  (७).  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते

 केरल में  मौयड्टू फुल

 1213.  श्री  मुल्लापल्ली  शमघन्द्रम  :  कया  जल--भूतल बर्थिहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  की  सरकार  ने  राष्ट्रीय  पर  मौयडू  पुल  स्थल  पर
 एक  नये  धुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंऋलय
 के

 राज्य  मंत्री  (  क्री  राजलेखर  )
 :  केरल

 सरकार  से  ऐसा  कोई प्रस्ताव  प्राप्त नहीं  हुआ
 और  प्रश्न नहीं
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग परियोजनाओं  का  अयन  करना

 1214.  श्री  सनत  कुमार मंडल  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  1995  के  स्टैन्डर्ड '  में

 शार्ट  लिस्ट्स  फर्म्स  फार  770  करोड़  हाईवे  प्रोजेक्टਂ  शीर्षक  से  छप ेसामाचार की ओर

 गपा  है  १

 यदि  तो विशेष  स्प  से  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  निर्धारित  परियोजना के  संदर्भ
 में  इस  मामले  के  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्‍या  वे  इन  महत्वाकांक्षी  हाईवे  परियोजनाओं  के  लिए वे  42  अर्ह  कंपनियों

 जिनका  मंत्रालय  मे  चयन  किया  का  ब्यौरा  और

 यदि  तो  इंसके  क्‍या  कारण

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 जी  42  फर्मों  ने  नहीं  बल्कि  44  फर्मों  ने  पूर्व  अर्हता  प्राप्त  की

 एशियाई  विकास  बैंक  कौ  ऋण  सहायता  के

 अंतर्गत  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजना  को  पांच  ठेकों  में  विभाजित  किया  गया  इन  ठेकों
 के  लिए  ठेकेदारों  कौ  पूर्व  मई/जून  1995  में  पूरी  हुई  पश्चिम  बंगाल  की

 परियोजना  के  लिए  रानीगंज  से  पानागढ़  तक  474.00  से  ५15.326  के

 बीच  सड़क  को  मजबूत  करने  और  चार  लेन  बनाने  की  परिकल्पना  की-गई  है  जिसके

 लिए  33  फर्मों  ने  अर्हता  प्राप्त  की

 तथा  पूर्व-अह्हता  प्राप्त  फर्मों  की एक  सूची  विवरण  पर  संलग्न

 विवरण

 एलशिवाई  विकास  बैंक  ऋण  सहायता  हू  1274  के  अधीन

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजना

 पूर्व  अरईता  प्राप्त  ठे केदारों  कौ  सूची

 क्रम  सं  भाम  और  पता

 1.  प्रकाश  बिल्डिंग  एसोशिएट्स  और

 प्रकाश  कन्स्‍्ट्रब्शन  इंजीनियरिंग  कंपनी  का  संयुक्त  उद्यम

 613/3,  पुरव  चेम्बूर
 071



 255  लिखित  उत्तर

 -
 धााााााणाााणणणणणणणाणाामानााणाभााभाणाआआााणणाणा्ाणणा  बाण ह  का  का  का  का  पु

 क्रम  नाम  और  पता

 2.  तातिया  कन्स्ट्रक्शन  कंपनी

 और  तांतिया  कैंसेट  प्रोडेक्टस  क ेसाथ

 एम  एफ  के  रूप  में  संयुक्त  उद्यम

 .25/27  नेताजी  सुभाष

 कलककत्ता  “  700  004

 3.  कृष्ण  मोहन  कन्स्ट्रक्शन  और  टिलबरी  डगल्स
 कन्स्ट्रक्शन  के  का  संयुक्त  उद्यम

 माडल  पुंज
 500  452,  आंध्र  प्रदेश

 4...  कन्स्त

 प्रसाद एंड  कंपनी  और

 पावीमेटल  इटली  का  संयुक्त  उद्यम

 5-871

 0३6  बन

 5.  गांगिया  कन्स्ट्रक्शन  प्राबेट  और

 पावीमेंटल  इटली का  संयुक्त  उद्यम
 हंस  बहादुर  शाह  जफ़र

 नई  00

 हु  गीत
 6.  युनिटेक  और

 कन्स्ट्रक्शन  प्राईवेट  सिंगापुर  का  संयुक्त  उद्यम

 युनिटेक  6  कम्यूनिटी

 नई  017

 7...  बिरला  जी  टी  एम-इंटरपोज  और  बिरला-जीन  लिफेवर

 कस्स्ट्रक्शन  का  संयुक्त  उद्यम  की  ्प्
 230,  अंसल  ७,  भीकाजी  कामा

 नई  066

 8...  गम्मन  इंडिया  और  कोसटैन्जो
 इटली  का  संयुक्त  उद्यम  गम्मन  वीर  सावरकर  मार्ग

 -  --  पोस्ट  बॉक्स  9129  कि  हि

 025

 9...  सिवा  प्रस्राद
 और  टेरक़ॉन  कन्द्रैक्टर्स  .

 कनाडा  का  संयुक्त  उद्यम  .......

 हैदराबाद  .......  ..  .

 लिखित  256

 हिन्दुस्तान  कन्स्ट्रेन्‍्शन  कंपनी  के  साथ सी  एमएफ  -

 के  स्प में  जॉन  लेंग  इंट  का  संयुक्त  उद्यम
 कन्स्ट्रक्शन  बालयंद  हीराचंद  बेलाई

 5  वां  माडेल  पुंज
 हैदराबाद  -  500  452,  आंध्र  प्रदेश

 क्रम  नाम  और  पता

 10.

 00'

 11.  कृष्ण  मोहन  कम्स्ट्र  कशन

 12.  प्रोग्रेसिव  कन्स्ट्रक्शन

 नई  017

 13.

 14.

 5  हो

 सैमसुंग  इंजीनियरिंग  एंड  कन्स्ट्रक्शन  कंपनी  और

 टारमैट  इंफ्रास्ट्रक्चरल  एंड  इंजीमियरिंग  प्राविट  का

 .  उद्यम
 677-25,  कोरिया

 मैं  ओरिएंटल  स्ट्रक्चरल  इंजीनियर्स  और  चिना  चॉक्विंक

 इंटरनेशनल  कन्स्ट्रक्शन  कॉरपोरेशन  का  संयुक्त  उद्यम
 21,  कामर्शियल  मालचा

 डिप्लोमैटिक

 यूनिटेक  और  हयुंडई  इंजीनियरिंग एंड
 कम्खुक़्शन  कंपनी  का  संकुक्त  उद्यम  .

 यूनिटैक  6  कम्यूनिटी

 नई  दिल्‍ली  -  110017

 हिन्दुस्तान  कन्स्ट्रव्शन  कंपनी  और  अल्फ्रेड  एम  सी

 अल्पाइन  का  संयुक्त  उद्यम

 कन्स्ट्रक्शन  वालचंद  हीराचंद

 बेलाई
 0

 सुदर्शन  कन्स्ट्रक्शन  कंपनी और  बेलास  रोड़

 कन्द्रैक्टर्स  एस  का संयुक्त  उद्यम
 7-3-719,  सहट्ट पति

 500  003,  आंध्र  प्रदेश



 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 लिखित  उत्तर

 नाम  और  पता

 सुदर्शन  कन्स्ट्रकशान  कंपनी  और

 कन्स्ट्रक्शन  कनाडा  का  संयुक्त  उद्यम
 7-3-719,  राष्ट्रपति

 500  003,  आंध्र  प्रदेश

 सुदर्शन  कन्स्ट्रव्शन  कंपनी  और

 अल्फ्रेड  एम  सी  अल्पाइन  का  संयुक्त  उद्यम

 7-3-719,  राष्ट्रपति

 003,  आंध्र  प्रदेश

 सोम  बिल्डर्स  ,

 56-58,  कम्यूनिटी  ईस्ट  ऑफ कई

 मई  065

 ट्राफलगर  हाउस  कन्स्ट्रक्शन  इंडिया  और

 ट्राफलगर  हाउस  कन्स्‍ट्रव्शन  इंटरनेशनल  का  संयुक्त  उद्यम
 अंसल  ट्वितीय  5,  चौरिंगी  पीओ  बॉक्स  2119,

 कलकत्ता  -  700  072

 एफकोन्स  पॉलिंग  और  किएर

 यू  का  संयुक्त  उद्यम

 16,  शाह  इंडम्ट्रियल

 बीरा  देशाई  अन्धेरी

 बम्यई  -400  053

 बालेया  और  का  संयुक्त  उद्यम

 ब्रिज  और  रूफ  कंपनी  लि

 हैरिंगटन  फ्लैट  17  और  18

 8,  -  सराणी

 कलकत्ता  -  700  007

 सीनियाह
 एंड

 रोड़  बिल्डर्स
 एसडीएन  मलेशिया  और  पाति  एसडीएन
 मलेशिया  का  संयुक्त  उद्यम
 5-2-913/914,  प्रोग्रेसिव

 004,  आंध्र  प्रदेश

 4  1995

 क्रम

 लिपित  298

 नाम  और  पता

 26.  गायत्री  और  मलेशिया  का

 27.

 28.

 31.

 32.

 संयुक्त  6-  रोड़  घंजारा

 हैदराबाद  --  ५00  034

 सी  आर  इंजीनियरिंग  क-्स्ट्रक्शन  प्राइवेट  और  नोवैस्ट  का

 संयुक्त  प्लॉट  21,

 घाया  पांदुरंगा
 आंध्र  प्रदेश  -530  003

 प्रोपेल  और  यूनाइटेड  का  संयुक्त  उद्यम
 17  वां  मेनारा  2,  फैबर  जालान  देसा

 टेपन  58100,  मलेशिया

 मधु  कान्टिनेन्टल  और  बिनापुरो  होल्थडिंस

 मलेशिया  का  संयुक्त  ईस्ट  ऑफ

 नई  065

 अंसल  प्रोफ्टीज  और  इंडस्ट्रीज  और

 दीवू  कॉर्पोरेसन  साउथ  कोरिया  का  क्षंयुक्त
 अपार्टमेंट  कुतुब
 श्री  ऑरोबिन्दो  नई  दिल्‍ली  -  110  016

 ;  च्काधिप

 जैन  इंजीनियरिंग  एंड  कन्ट्रैक्टर्स  और  कोड  झ्दर्स  बिल्डिंग

 प्राइवेट  सिंगापुर  का  संयुक्त
 ३-6-365,  लिबर्टी  बशीर

 आंध्र  प्रदेश

 इंजीनियर्स  और  औरी  कन्स्ट्रक्सन  प्राइवेट

 सिंगापुर  का  संयुक्त
 8-2-  रोड़  3,  बन्जारा

 हैदराबाद  -  500  034

 लासग  एंड  टुब्रों  और  एस  फ्रांस  का

 संयुक्त  उद्यम  कोलास  :  एस  एम  ई
 माउंट  पुनामाली  पोन्‍्ट  बॉक्स  979,

 089

 सत्यम  कन्स्‍्ट्रक्शन  एंड  ग्राहम_कन्स्ट्रक्शन
 शंकरनारायण  कम्स्ट्रक्शन  कंपनी  ग्राहम  कन्स्ट्रक्शन  का

 के  स्प  में  संयुक्त  उद्यम

 द्वितीय  केपीआर  सरदार  पटेल
 003,  आंध्र  प्रदेश



 259.  लिखित  उत्तर

 क्रम
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 जाम  और  पता

 35.

 37.

 38.

 40

 ढ

 42.

 43.

 इन्डो  कोरियन  कन्स्ट्रव्शन  एंड  कोरिया  जनरल

 कोरिया  का  संयुक्त  उद्यम  कोरिया  जेनेरल  कंपनी  का

 के  रूप  ग़ैंडले  सिनेमा  न्यू  फ्रेंड्स

 नई  दिल्ली  -110  065

 मैकिम्सन  अस्फाल्ट  टाहुत  इंसात  सानाई  वे  टिकारेट  ऐज  रेसित

 गैलिप  गोलगेली  साके  6,  अंकारा/तुर्की

 सालिनी  कन्सट्रक्ट्रो  22,  वाया

 00187,  इटली

 सुभाष  प्रोजेक्ट  एंड  मार्केटिंग  और  कुकडोंग  इंजीनियरिंग

 कन्स्ट्रक्शव  कंपनी  का  संयुक्त  उद्यम  कुकहोंग  इंजीनियरिंग

 का  एम  ई  पी  ),  सुभाष  ओखला  इंडस्ट्रीयल  एरिया

 ,  नई  020

 लैको  कन्स्ट्रक्शन  एंड  गुप्पों  डिपेन्टा  कन्स्ट्रजियोनी  का

 संयुक्त  उद्यम  गुप्पों  डिपेन्टा  कन्स्ट्रजियोगी  का  एम  ई
 ग्राउंड  विसाका  1-6-303/69/3  रोड़
 सिकन्दराबाद  -  500  003

 कृष्ण  मोहन  कन्स्ट्रवशन  एंड  हॉक  लायन  सेंग  इंजीनियरिंग

 का  संयुक्त  हॉक  लायन  सेंग  का

 5  वां  मोडल  पुंज  हैदराबाद  -500  482

 सिम्प्लेक्स  कंक्रीट  पाइल्‍स  और  वाल्टर

 बाउ-इक्तीएंग  सवाफ्ट  का  के  रूय  में  संयुक्त  उशम
 12/1,  नेल्ली  सेनगुप्ता
 कलकत्ता  -  700  087

 प्रोग्रेसिव  कन्स्ट्रक्शन  एंड  एम्न्नो  होल्डिंग्स
 का  संयुक्त  उद्यम  एम्ब्नो  होडिडंग्स  का

 हमजिन  इंजीनियरिंग  एंड  कम्स्ट्रकशन  और

 पुंज  इंडिया  का  संयुक्त  उच्चम

 हनजिन  का  546-1

 कोरिया
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 क्रम  नाम  और  पता

 44...  प्रोग्रेसिव  कन्स्ट्रक्शन  और
 कनाड़ा का  संयुक्त  उद्यम  चिक  का  एम  ई

 23,

 उर्वरकों कौ  मांग  तथा  आपूर्ति

 श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठ

 सत्यनारायण  जटिया  :

 क्‍या  रस्तयन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उर्वरकों  को  मांग  तथा  आपूर्ति  में  अंतर  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  और

 संयंत्र  लगाने  की  मोजना  बनाई  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  मांग  तथा

 आपूर्ति  की  वर्ष-वार स्थिति  क्या
 की

 उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  प्रकार  के  उर्वरकों का  कुल  कितना  उत्पादन
 हुआ  और

 उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किया  जाने  वाला  उर्वरक एकक  कब  तक
 कार्य  करना  शुरूकर  देगा  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रेनिकौ  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआड़ों  सरकार  द्वारा

 24  जुलाई  1991  को  जारी  किये  गये  औद्योगिक  नीति  वक्तव्य  के  अनुसार  उर्वरक  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  लिए  किसी  औद्योगिक  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  तथापि

 सार्वजनिक  क्षेत्र/सहकारी  एककों  को  प्रदत्त  वित्तीय  अधिकार  से  अधिक  पूंजी  व्यय  करने

 के  लिए  सरकार  कौ  मंजूरी  प्राप्त  करनी  होती  उर्वरक  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन

 सार्वजनिक  क्षेत्र/सहकारी  एककों  ने  सार्वजनिक  निवेश  बोर्ड  आई  के  समक्ष  इसकी

 विचारणीय  परियोजना  मंजूरी  प्रक्रिया  के  अंतर्गत  देश  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के

 लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए



 क्रमांक  कम्पनी/उपक्रम  का  नाम  स्थाग  अनुमानित  पूंजी  उत्पाद  क्षमता

 लागत  उत्पाद  टन

 त  इंडियन  फार्मूर्स  फटिलाइजर  काण्डला  212.80  फास्फेट  पोषक  2.11

 गुजरात

 2...  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  नैलोर  1468.20  यूरिया  7.26

 3.  कृषक  भारती  कोआपरेटिव  हजीरा  601.38  एनपी  (20:20)  3.00

 गुजरात  केन  (25%  2.85

 4...  कृषक  भारती  कोआपरेटिव  हजीरा  979.00  यूरिया  7-26

 गुजरात

 5...  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  पानीपत  1175.42  यूरिया  7.26

 एफ  हरियाणा

 नमन  नमन

 उसके  अतिरिक्त देश  में  निम्नलिखित  उर्वरक  परियोजनायें  कार्या-्वयनाधीन

 देश  में  कार्थानवयनाधीन  उर्वरक  परियोजनाओं  के  ब्यौरे

 as  नमन  नमन

 क्रमांक  कम्पनी/सहकारी  स्थान  अनुमानित  परिकल्फ्ति  उत्पादन  शून्य  आरम्भन  की

 एकक  का  नाम  पूंजी  लागत  उत्पाद  क्षमता  तिथि  तिथि

 लाख  टन

 प्रतिवर्ष

 रकम»  शा  लल_्॑‌.-₹9३३ह्॑‌,चुनल.'॑॑हईएई३४३४३ह-हह३४३३४४हह४३हई  काला  आाााााााााााााााााामाााााणाणाणाणणणणाणणणणणाणणणणणणणमणणणणााेाणाणआ
 1  2  3  4  5  6  7  8

 1...  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  आंवला  960.00  यूरिया  7.26  30.9.93..  1.1.97

 कोआपरेटिव

 2...  इंडियन  फार्मस  फर्टिलाइजर  कलोल  119.08  यूरिया  1.50...  53.95  1.9.97

 3...  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  फुलपूर  993.00  726  20.4.95  20.1.98

 शान  कल  ललल  लललल  इन  बल  ल  नल  लुलमुनुअ  इाााााअाााााअााााााााा  आताਂ



 263  लिखित  उत्तर  13  1917  लिखित  उत्तर  264

 क्रमांक  कम्पनी/सहकारी  स्थान  अनुमानित  उत्पादन  शून्य  आरम्भ  की

 एकक  का  नाम  पूंजी  लागत  उत्पाद  क्षमता  तिथि  प्रत्याशित  तिथि

 लाख  टन

 प्रतिवर्ष

 त  2  3  4  5  6  7  8

 4...  भेशनल  फर्टिलाइजर्स  विजयपुर  987.30  यूरिया  7.26  30.9.93  1.1.97

 एफ

 5...  मद्रास  फर्टिलाइजर्स  मनाली  मद्रास  487.47  यूरिया  0.76  1.1.93  30.6.96

 एफ  1.84

 6  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  उद्योगमण्डल  618.08  2.97  10.5.93  31.3.97

 कैमिकल्स  ट्राव्नकोर  केरल

 पुर्नस्थापन

 7.  आसवाल  कैमिकल्स  एण्ड  शाहजहांपुर  1325.00  यूरिया  7.26  1.4.92
 फर्टिलाइजर्स  ग्रासस्ट

 8...  ागर्जुन  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  954.21  यूरिया  4.95  -  1997-98

 कैमकल्स  एफ  सी  हु  का  उत्तरा

 9...  नेशनल  फर्टिलाइडस  लि  नांगल  ,  पंजाब  50.00  यूरिया  1.81  1.1.95  1.11.96

 एफ
 कुल  यूरिया  मीटरी  टन  प्रतिवर्ष
 एनपीके  -  1.84  लाख  मीटरी  टन  प्रति  वर्ष

 गत  तौन  वर्षों  के दौरान  पोषकों  के  रूप  में  देश  में  उर्वरकों  की  मांग  एवं  आपूर्ति  के  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये
 टर्नों

 वर्ष  आपूर्ति  मांग

 ____  उत्पादन  आयात*

 एन  wt  एन  पी  के  है  के

 1992-93  74.30  23.06  11.37  6.89  10.82  84.27  28.44
 5  8.84

 1993-94  72.31  18.16  15.64  7.22  8.80  87.89  26.69  9.08

 1994-95  79.45  24.93.  14.76  3.80  11.09  95.07  29.32  11.25
 हााााााणाााााथएणना्ए्रणाणणणणणाणणणणणाणा्

 *डीएपी  का  आयात  17.9.1992  को  असरणीबद्ध  कर  दिया

 एमओपी  का  आयात  17.6.1993  को  अस्तरणीबद्ध  कर  दिया

 अतः  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  आयातों  के  आंकड़े  अंतरिम  वि
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 :  1994-95  के  दौरान  देश  में  पोषकों  के  रूप  में  उर्वरकों  का  कुल  उत्पादन
 नीखे-दिया  गया  हैः

 उत्पादन
 1994-95

 प्र  पी

 79.45  24.93

 सरकार के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मैसर्स  ओसवाल  कैमिकल्स  एण्ड

 फर्टिलाइजर्स  की  उत्तर  प्रदेश  परियोजना  में  24.11.1995  को  यूरिया
 का  परीक्षण  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया

 मध्य  प्रदेश की  विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  कोयला  तथा  गैस  की  आवश्यकता

 1216.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  कोयले
 तथा  गैस  को  कुल
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 आवश्यकता  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  को अवधि  के  दौरान  कोयले  तथा  गैस  की  वर्षवार  कितनी

 आपूर्ति  की

 क्‍या  कोयले  तथा  गैस  की  आपूर्ति  में  कोई  गिरावट  आई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैतथा  इस  मांग  को  पूरा  करने हेतु  क्या कदम

 उठाए  गए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उमिला  :  से  मध्य  प्रदेश
 में  स्टेशनों  समेत  राज्य  में  विद्युत  केन्द्रों  के  संबंध  में  वर्ष  1992-93  से

 1994-95  तक  कोयले  की  की  आवश्यकता  और  प्राप्ति  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  मध्य  प्रदेश  में  गैस आधारित  कोई  विद्युत  केन्द्र  नहीं  जहां  तक  कोयला  आपूर्ति
 का  संबंध  इन  वर्षों  के दौरान  कोयलों  का  आपूर्ति  में  कोई  कमी  नहीं  आई

 मध्य  प्रदेश  समेत  देश  में  सभी  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  की  जाने  वाली  कोयला  आपूर्ति
 को  स्थिति  की  उच्च  अन्तर्विभागीय  बैठकों  में  समीक्षा  किए  जाने  समेत  निरन्तर  समीक्षा  की

 जाती  है  तथा  समय-समय  पर  उपचारात्मक  कार्रवाई  की  जाती

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  में  ताप  विद्युत  स्टेशनों  में  कोयले  क्री  आवश्यकता  और  प्राप्ति

 (1000  टन

 ताप  स्टेशनों  का  नाम  1992-93  1993-94  1994-95

 आवश्यकता  प्राप्त  आवश्यकता  प्राप्ति  आवश्यकता  प्राति

 1  2.  3  4  5  6.  7

 मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड

 1.  अमरकंटक  1200  1000  990  1014  1290  1098

 2.  कोरबा  पूर्व  1921  1507  1900  1763  2050  1979

 3.  कोरबा  पश्चिम  3778  3315  3542  3304  3410  3192

 4.  विरसिंगपुर  156  न  150  185  780  897

 5.  सतपुरा  4470  4454  4390  4528  4910  5310

 कुल  जोड़  मध्य  प्रदेश  13525  10276  10972  10794  12410  12476
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 (100  टन

 ताप  स्टेशनों  का  नाम  1992-93  1993-94  1994-95

 आवश्यकता  प्राप्ति  आवश्यकता  प्राप्ति  आञशयकता  प्राप्ति

 त  2.  3  4  5.  6.  7

 1.  कोरबा  एसटीपीएस  8260  9328  8630  10161

 ह

 9571

 2.  विन्धयाचल  एसपीटीएस  3776  3773  3900  5461  5120  5453

 कुल  मध्य  प्रदेश  23561  23377  23502  26416
 की  आम  ह

 2782  रा  27500

 रिहायशी  स्थान  को  महत्व  दिये  जाने  हेतु  कोई  उपबंध  नहीं  होने  के  बावजूद  आयुक्त  ने

 मुआवजे  की  घनराशि  तय  करते  समय  यह  आदेश  दिया  है  कि  धनराशि तय  36  वार्डों में
 रहने  वाले  परिवारों  को  मुआवजे  के  रप  में  25,000/-  रूपये  की  घनराशि  समान  स्प  से

 1217.  श्री  गोपीयाथ  गजपतिः  क्‍या  खिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  संचालन  से  परिचित

 यदि  तो  दिल्लो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  कार्यप्रणाली में  सुधार  लाने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिल्ल  :

 और  (7).  उत्तरी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  विद्युत  उत्पादक  स्टेशनों  से  विद्युत  की अधिक
 मात्रा  प्राप्त  करने  और  अपने  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  डेसू  ने अपनी
 कार्यप्रणाली  में  सुधार  करने  क ेलिए  कई  कदम  उठाए  अन्य  बातों  के
 विद्युत  आपूर्ति  की  गुणवत्ता  में  सुधार  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  पर  अधिक  ध्यान
 देना  और  अपनी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  करना  शामिल

 भोचाल  गैस  पौड़ितों  के  निलिए  आवास

 1218.  श्री  सुशील  अन्द्र  क्मा  :  क्‍या  रस्तायण  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :
 हैं

 कया  भोपाल  गैस  आसदी  से  संबंधित  अधिनियम  में  प्रभावित  परिवारों  के

 दी

 कया  भोपाल  के  निर्वाचित  संसद  सदस्य  ने  कल्याण  आयुक्त द्वारा  दिये  गए  निर्णय
 के  संबंध  में  केन्ट्रीय  सरकार  को  कोई  पता  भेजा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  36  वार्डों  में  रहने  वाले  परिवारों  के  पक्ष  में  दिये  गये  निर्णय  को  पूरे  भोपाल
 शहर  में  लागू  किया  गया  है  ?

 रसायन  तथा  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआड़ों  :  से  माननीय

 सदस्य  ने  अपने  पत्र  में  ३6  वार्डों  में  रहने  वाले  परिवारों  के  लिए  मुआवजों  के  भुगतान  में

 कल्पाण  आयुक्त  द्वारा  किए  गए  भाव  तथा  भोपाल  शहर  के  अन्य  वाडों  में  रहने  वालों

 को  ये  मुआवजे  न  दिए  जाने  के  बारे  म ेउल्लेख  किया  है  और  लिखा  है  कि  कल्याण  आयुक्त
 का  ऐसा  भेद  -  भाव  पूर्ण  आदेश  भोपाल  गैस  रिसावदुर्घटना  पर  अधिनियम

 1985  और  उसके  अधीन  बनी  योजना  के  विरूद्ध  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गये  मुद्दों
 से  संबन्धित  जानकारी  संबन्धित  प्राधिकारी  से  मंगाई  जा  रही

 राज्य  विद्युत  बो्डों  पर  और  की  बकाया

 धनराशि

 1219...  .  श्री  हरीश  भारावण  प्रभु  झांटूये  :  क्‍या  जिछुत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :



 30  1995  तक  राष्ट्रीय  विद्युत  नियम  और  विद्युत  क्षेत्र में  संलग्न  अन्य

 केन्द्रीव  शरकार  के  उपक्रमों  का  राज्य  बिछुत  बोड़ों  और  अन्य  प्रमुख  उपभोक्ताओं  पर

 बकाया  घन्‍ाशि  का  अलग  ब्यौरा  क्‍या

 बकाया  राशि  को  क्सूल  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  प्रभावी  उपाय  किए  गए

 हैं  और  इसका  क्‍या  परिणाम

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राज्य  विद्युत  बोडों  को  ओर  से  धनराशि  अदा

 न  किए  जाने  के  बावजूद  विद्युत  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  उपक्रमों  के  वित्तीय  कार्य-निष्पादन  पर

 कोई  प्रभाव  गहीं  पड़ेगा  और  आगे  क्‍या  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 राज्य  विद्युत  बोडों  और  अन्य  प्रमुख  उपभीक्षाओं  का  सरकारी  उपक्रमों  के

 दावों  से  सम्बन्धित  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  कया  तंत्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  उमिंला  30
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 1995  तक  विद्युत  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  बिद्युत  क्षेत्र  उपक्रमों  का  राज्य  बिजलो
 बोर्डों  और  अन्य  उफ्भोक्‍क्ताओं  घर  बकाया  धनराशि  का  ब्यौरा  विवरण  में  संलग्म

 ओर  से  तत्काल  भुगतान  करने  के  लिए  उठाए  गए/उठाए
 जा  रहे  कदमों  में  य ेशामिल  राज्यों  को किए  जाने  वाले  केन्द्रीय  योजना  आबंटन  से

 चूककर्ता  बा./राज्य  सरकारों  को  मंत्रालय  की  तरफ  से  विभिन्न  स्तरों  पर  परामर्श

 ताकि  वे  अपनी  बकाया  राशियों  का  भुगतान  कर  संबंधित  राज्य  सरकारों  और

 के  प्रतिनिधियों  के साथ  राजस्व  एकत्रण  के  लिए  लेज  जहां  भी

 वास्तविक  और  तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  वहां  द्वारा  चूक  किए  जाने  के  मामले

 में  विद्युत  आपूर्ति  बंद  करने/पुनः  आबंटित  किए  जाने  का  नोटिस  जारी  और  रा

 पर  उचित  धनराशि  के  साख  पत्र  खोलने  हेतु  दबाव  1990-95  की  अवधि

 के  दौरान  केन्द्रीय  विनियोजन  के  जरिए  2735.34  करोड़  रूपए  वसूल  कर  लिए  गए

 के  साथ  सीएसयू  के  विवादित  दावों  को  निपटाने  के  लिए  क्षेत्रीय

 आधार  पर  अम्पायारों  को  नियुक्ति  किया  गया

 विवरण

 30  1995  तक  विद्युत  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  विद्युत  क्षेत्र  उपक्रमों को  और  अन्य

 उपभोक्ताओं पर  बकाया  राशि  को  दशाने  वाला  विवरण  ।

 आरईसी  डीवीसी  एनएयपीसी  पीजीसी

 राज्य  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  आश्  प्रदेश  1.10  105.27  0.00  0.00  0.00  0.00  38.82

 2...  अस्णाचल  प्रदेश  0.54  0.00  0.25  0.00  -0.16  0.00  0.10

 3.  असम  58.26  0.00  66.19  2424  31.27  0.00  0.61

 4...  बिहार  202.04  30027  0.00  562.80  1.96  72.97  -0.73

 5...  गुजरात  0.00  84.33  0.00  0.00  0.00  0.00  -030

 6...  गोवा  0.00  2.19  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.74

 7...  हरियाणा  0.07  285.32  0.00  0.00  169.56  0.00  6.35
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 आरईसी  नीपको  एनएचपीसी

 राज्य  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 8...  हिमाचल  प्रदेश  0.00  12.3  0.00  0.00  1533  0.00  -1.84

 9.  जम्मू  और  काश्मीर  0.20  266.38  0.00  0.00  53.85  0.00  -435

 10.  कर्नाटक  0.00  49.61  0.00  0.00  9.00  0.00  10.88

 11...  केरल  0.19  21.77  0.00  0.00  0.00  0.00  6.51

 12.  मध्य  प्रदेश  139.13  215.37  0.00  0.00  -  0.00  29202  1.90

 13.  महाराष्ट्र  0.16  128.78  0.00  0.00  0.00  0.00  2.78

 14.  मणिपुर  0.00  0.00  8.47  0.00  10.90  0.01  1.31

 15.  मेघालय  14.11  0.00  1.10  0.00  0.70  0.00  0.10

 16.  मिजोरम  0.02  0.00  1.75  0.00  0.84
 00

 -0.07

 17.  नागालैंड  0.55  0.00  5.85  0.00  1.89  0.00  0.83

 18.  उड़ीसा  87.64  51.87  0.00  -  0.44  1.24  15.94  -3.06

 19.  पंजाब  0.07  28.39  0.00  0.00  38.17  0.00  -12.23

 20.  राजस्थान  15.35  171.86  0.00  0.00  34.72  0.00  8.53

 21...  सिक्किम  0.03  1.76  0.00  0.00  ह॒  0.00  0.00  0.18

 22.  तमिलगाजु  0.00  72.61  0.00  0.00  0.00  0.00  2.60

 23.  0.00  0.00  0.15  0.00  1.98  0.00  -0.40

 24.  उत्तर  प्रदेश  309.17  829.32  0.00  0.00  137.08  108.60  49.11

 25.  पश्चिम  बंगाल  152.47  94.60  0.00  188.70  2.97  29.36  13.43
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 .  एनटीपीसी  नीपको  डीवीसी
 राज्य  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95  9/95

 त  2  3  4  5  6  7  8  भर

 26.  डेसू  0.00  499.43  0.00  0.00  102.52  0.00  -3.80

 27.  डीवीसी  0.00  125.58  0.00  0.00  1.32  0.00  0.73

 28.  डीएंनएच  0.00
 "9.01

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 29.  यूटीसी  0.00  3.98  0.00  0.00  0.07  0.00  -0.28

 30.  निपको  0.00  0.00  0.00  0.00  2.15  0.00  0.00

 31.  दमन  और  दोव  0.00  0.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 32.  पांडिचेरी  0.00  0.42  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.54

 33.  कोप्रेटिवस  8.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 34.  राज्य  सरकार  0.09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 35.  पावर  ग्रिड  0.00  4.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 कुल  989.54  3355.23  83.76  754.68  605.86  255.91  112.63

 30  1995  तक  संचयी  :  6157.61  करोड़  रुपए

 और
 रोजगार  गारंटी  योजना  कार्यक्रम

 1220.  श्री  सैयद  सहाब॒द्दीन  :  क्‍या  ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 रोजगार  गांरटी  योजना  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  किसी भी  खण्ड  की  सम्मिलित  करने

 सम्मिलित  किये  जाने  के  लिये  विचाराधीन  खंडों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 रोजगार  गांरटी  योजना  के  लिए  कुल  चालू  योजनागत  1994-95

 तक  राज्यों  को  किये  गए  आबंटन  का  राज्य-वार  1995-96  के  लिए  बजट

 ग्राबंटन  और  31  1995  और  अप्रैल  1995  के  दौरान  वास्तविक व्यय  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विलास

 सुनिश्चित  रोजगार  योजना  के  विस्तार  के  लिए  सूखा  प्रवण  मस्स्थली  आदिवासी

 पर्वतीय  क्षेत्रों  और  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  के पिछड़े  खण्डों  का  चयन  किया  गया

 सूचना  |  में  देखी  जा  सकती
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 वर्तमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचारा्थ गहीं  राज्यों  की  रिलीजें  तथा  खर्च  के  ब्वौरे  विवरण  I]  और  11]  में  देखे  जा  सकते  वर्तमान

 चूंकि  योजना  2-10-93  से  शुरू  को  गई  थी  अतः  विनियोजित  परिव्यय  में  वार्षिक  योजना  1995-96  के  लिए  बजट  प्राक्यान  1570.00  करोड़  खूयए

 कोई  प्रावधान नहीं  रखा  गया  चूंकि  योजना  मांग  पर  आधारित  है  अतः  राज्यों के
 31-3-95  -3-95  तक  का  वास्तविक  खर्च  1419.20  करेड़  रुपए  था  जबकि  अप्रैल  से  सितम्बर

 $  $  सा  सा  3  4566  कल
 श्ण््क्क  ब  करोड

 न इंटन
 नहीं  किया  जाता  1993-94  और  1994-95  के  दौरान केन्द्रीय  और  1995  तक  का  कुल  खर्च  $52.21  करोड़  रूपए आबवटन  11993-94  आ२  1994-93  के  ५९नि

 सुनिश्चित रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत कवर  किए  गए  खण्ड

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  कवर  किए  गए  खण्ड

 आंध्र  प्रदेश  155

 अस्णाचल  प्रदेश  56

 असम  142

 बिहार  266

 गोवा  -

 गुजरात  131

 हरियाणा  44

 हिमाचल  प्रदेश  19

 जम्मू  व  कश्मीर  85

 कनटिक  119

 केरल

 मध्य  प्रदेश  297

 महाराष्ट्  171

 मणिपुर  22

 मेघालय  32

 मिजोरम  20
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 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  कवर  किए  गए  खण्ड

 उड़ीसा  175

 पंजाब  -

 राजस्थान  172

 सिक्किम  4

 तमिलनाडु  89

 त्रिपुरा  18

 उत्तर  प्रदेश  248

 पश्चिम  बंगाल  128

 अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  2

 चण्डीगढ़
 -

 दादर  व  नागर  हवेली  ।

 दमन  व  दीव  1

 दिल्ली
 -

 लक्षद्वीप  5

 पांडिचेरी  -

 कुल  ह  2475

 विवरण-वा

 1993-94  के  दौरान  सुनिश्चित  रोजधार  योजना  के  अन्तर्गत  निष्पादन
 लाख

 राज्य  केन्द्रीय  रिलीज  राज्य  मैचिंग  कुल  खर्च  कुल  निधियों का
 शासित  क्षेत्र  अंश  केन्द्र+  राज्य  प्रतिशत  छर्च

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंप्र  प्रदेश
 |

 3600.00  900.00  4500.00  2566.02  57.02

 2.  अशख्णाचल  प्रदेश  240.00  60.00  300.00  136.17  45.39
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 लाख

 राज्य  केन्द्रीय  रिलीज  राज्य  मैचिंग  कुल  खर्च  कुल  निधियो  का

 शासित  क्षेत्र  अंश  केन्द्र+  राज्य
 ह

 प्रतिशत  खर्च

 त  2  3  4  5  6  7

 3...  असम  2070.00  517.50  2587.50  963.09  37.22

 4  बिहार  4710.00  1177.50  5887.50  1608.36  27.32

 5  गुजरात  485.00  121.25  606.25  146.21  24.12

 6  हरियाणा  1320.00  330.00  1650.00  993.85  60.23

 7  हिमाचल  प्रदेश  35.00  8.75  43.75  2.47  ,  5.65

 8  जम्मू  व  कश्मीर  835.00  208.75
 1043.75

 133.75
 |

 9  कर्नाटक  2820.00  705.00  3525.00  678.26  20.26

 केरल  580.00  725.00

 मध्य  प्रदेश  5695.00  2503.49

 महाराष्ट्  2645.00  3306.25

 मणीपुर  660.00  825.00

 मेघालय  40.00  --  -  200.00  0.00

 मिजोरम  600.00  750.00  47075  62.80

 नागालैंड  840.00  92.87

 उड़ीसा  4268.00
 ति

 5335.00  24.00

 19...  राजस्थान  116.00  29.00 |  4575.00  926.99  20.26
 ह

 सिक्किम 29.00 | _ २0.27 20... तमिलनादु . 263.75 . 24.23 .. त्रिपरा 762.50 659.35 86.47
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 लाख

 राज्य  केन्द्रीय  रिलोज  राज्य  मैचिंग  कुल  खर्च  कुल  निधियो  का

 शासित  क्षेत्र  अंश  केन्द्र+  राज्य  खर्च

 त  2  3  4  5  6  7

 22...  उत्तर  प्रदेश  2806.25  701.56  3507.81  €647.68  18.46

 23...  पश्चिम  बंगाल  4055.00  1013.75  +  5068.75  2621.00  51.71

 24...  अण्डमान  निकोबार  ट्वीप  समूह  10.00  0.00  10.00  2.41  24.10

 25.  दादर  व  नागर  हवेली  5.00  0.00  5.00  1.51  30.20

 26...  दमन  व  दीव  5.00  0.00  5.00  NIL  0,00

 27...  लक्षद्वीप  25.00  0.00  25.00  0.00

 कुल
 '  43910.25  10%6.31  54876.56  18375.03  33.48

 शून्य

 1994-95  के  दौरान  रोजगार  गारन्टौ  योजना  के  अन्तर्गत  निष्पादन

 क्रमांक  राज्य  .  1.4.94  की  स्थिति के  अनुसार  राज्य  कुल  कुल  खर्च  कुल  उपलब्ध

 शासित  क्षेत्र  खर्चन  कीर्गा  रिलीज  मैचिंग  कन्द्र+  उपलब्ध

 ह
 निधियों  का

 निधियां  अंश  राज्य  निधियां  प्रतिशत  खर्च

 2  3  4  5  ।  7  8  9

 1  आंध्र  प्रदेश  1933.98  10390.00  2597.50  12987.50  14921.48  13787.18  92.40

 2  अश्णाचल  प्रदेश  163.83  960.00  240.00  1200.00  1363.83  862.81  63.26

 3  असम  1624.41  4632.00  1158.00  5790.00'  7414.41  4916.31  55.50

 बिहार  4279.1$  10390.00  2597.50  12987.50  17266.64  9639.54  95.83

 गुजरात  360.04  .  3580.00  :  “895.00  4475.00  4935.04  1899.94  36.68

 बनाम  नीनकललकवकलीकीन  की  नीकनशिशिक  दलील  नकी  नशनी  शशि  शक  नी  निकल  शि  लिन  शक  मीट  नवीन  ली  की  नीली  न  ीक  आफ  कक  की  जब  CCE  चल  नलललइलललल॒इलइइइइइ  इक  कक  ाारारााााााााााा_एध५ओ_ध५५धछसजभभभभआआथआथआथआथआधथआआआाननानआाआाआााााानाणाणशणणणणाणाणाणाणााईं
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 aan  सका  कक  न  कान  कक  न  न  ५  न  नमन  नमन  न  ननकनन+3333कतकीीनीना-मन8क3हभझ  मय  उपलब्ध  ॒

 क्रमांक राज्य की स्थिति के अनुसार राज्य कुत्न खर्च कुल उपलब्ध शासित क्षेत्र खर्चन की गई स्लीज मैचिंग केन्द्र+राज्य उपलब्ध मिधियों का निधियां अंश निधियां प्रतिशत खर्ज 2 3 4 ५ 6 7 8 9 6 हरियाणा 2880.00... 720.00 ३600.00 7 हिमाचल प्रदेश 500.00 625.00 666.28 8 जम्मू व कश्मीर 2950.00 737.50 3687.50 4597.50 2338.54 50.87 9 कर्नाटक «846.74 6550.00.. 8024.39- 72272 केरल 553.80 340.00 2253.80 * 84.36 मध्य प्रदेश 3634.00 22785.26 78.82 महाराष्ट ९२27.50 63.99 मणीपुर 247..50 68.23 मेघालय 200.00 640.00 800.00 65.83 6.59 मिजोरम 279.02 .. 400:00 2000.00 2272.02 2206.38 कनालैंड 74.85 280.00 76.27 उड़ीसा 4054.65 7884.00..._ 9855.00 83.80 राजस्थान 7... 9900.00... 2475.00 67.83 सिक्किम 40.00 200.00 324.73 243.07 74-84 तमिलनाडु 999.27 985.50 4927.50 5926.77 4409.84 74.40 ब्रिपरा 454.50 2272.50 2375.65 2375.65 22... उत्तर प्रदेश 2747.50 8908.28 53.67 23... पश्चिम बंगाल 2447.75 7698.00. * 9622.50 3270.25. 9220.72 76.39
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 क्रमांक  राज्य  _1.4.94  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  कुल  कुल  खर्च  कुल  उपलब्ध

 शासित  क्षेत्र  खर्च  न  की  गई  रिलीज  मैचिंग  केन्द्र+राज्य  उपलब्ध  निधियों  का

 निधियां  अंश  _.  निियां  प्रतिशत  खर्च

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 24...  अण्डमान  निकोबार  7.59  40.00  0.00  40.00  47.59  42.11  88.48

 25...  दादर  व  नागर  हवेली  3.49  20.00  0.00  20.00  23.49  3.16  13.45
 ।

 26...  दमन  व  दीव  5.00  0.00  0.00  0.00  5.00  3.46  69.20

 27...  लक्षद्वीप  25.00  100.00  0.00  100.00  125.00  10.94  8.5

 कुल  36501.53  112852.00..  28173.00  141025.00  177526:33..._  123545.28  69.59

 आर  असूचित  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विद्युत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार  और

 महाराष्ट्र  में  विद्युत  की आवश्यकता

 1221.  श्री  अन्ना  जोशीः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवी  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  महाराष्ट्र  में विद्युत को आवश्यकता

 सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  अवधि  के  दौरान  कितनी  विद्युत  उत्पादित  किए  जाने  की  योजना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  विद्युत
 संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ये  कहां-कहां  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उमिला  :  और  महाराष्ट्र
 में  आठवीं  योजना  के  दौरान  1490.5  की  परिकल्पित  क्षमता  अभिवृद्धि  के  आधार

 आठवीं  योजना  के  अन्त  में  महाराष्ट्र  में  प्रत्याशित  विद्युत  आपूर्ति  कौ  स्थिति  निम्नवत्‌

 ऊर्जा  व्यवस्ततमकालीग

 ह

 आवश्यकता  58036  व्यस्ततमकालीन  मांग  9202

 उपलब्धता  51497  व्यस्ततमकालीन  आपूर्ति  7364

 कमी  (-)  (-)  6539  कमी  (-)  (-)

 (%)  |  (%)  (-)  20.0

 मांग  तथा  उपलब्धता  के  बीच  अर

 े

 समाह  करने

 ै

 हि  हरगएविभिन  उपायों  में  कमी  बेहतर  मांग  प्रबन्ध  एवं  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  का  क्रियान्वयन  क्रिया  जाना
 नई  विद्युत  उत्पादक  क्षमता  को  शीघ्रता  से  चालू  अल्पविधि  में

 परियोजनाओं  को  चालू  विद्यमान विद्युत  केद्रों  के  कार्यनिष्पादन में  सुधार
 नवीकरण एवं  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम को  क्रियान्वित  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों

 तथा  पड़ोसी  राज्यों/प्रणालियों से  विद्युत  का  अंतरण  करना  शामिल  इसके

 राज्य  को  पश्चिमी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  वाले  केन्द्रों  से  भी अपना  उचित  हिस्सा  मिलता
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 योजना  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  क्षमता  अभिवृद्धि  का  परियोजनावार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 परियोजना  का  नाम  स्वख्प  स्थिति  कुल  अधिष्ठापित

 ह
 लाभ

 हु  क्षमता  1992-97

 भण्डारडारा  34.0  34.0

 भिरा  पीएसएस  150.0.  150.0

 डिम्भे  5.0  5.0

 दुधगंगा  24.0  24.0

 कोयना  1000.0  250.0

 मानिकडोह
 *

 6.0  6.0

 सरदार  सरोवर  (27%  67.5  67.5

 सूर्या  6.0  ह॒  6:0

 उज्जैनी  12.0  12.0

 वारना  16.0  16.0

 उरण  डब्ल्यू  120.0  120.0

 उरण्  2  120.0  120.0

 ट्राम्बे  सीसोजीटी  120.0  120.0

 ट्राम्बे  सीसीएसटी  60.0  60.0

 दहानु  चल  रही  500.0  500.0

 कुल  जोंड  2240.5  1490.5
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 भूमि  सुधार

 1222.  श्री  मती  भावना  चिखल्किया  :

 श्री  राम  सिंह  क्यो  :

 श्री  रामपाल  सिंह  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  भूमि  सुधार  के  काम  में

 जी  लाने  हेतु कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  निर्देशों  का सफलतापूर्वक  पालन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  शेजगार  मंजरलय  खिकलस  में  राज्य  मंप्री

 ऐ  उत्तमभाई  हरजीभाई  :  से  भूमि  राज्य  का  विषय  इसलिए  भूमि

 पार  उपायों  के  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  भारत  सरकार  केवल

 |मन्वयकारी  और  यरामर्शी  भूमिका  निभाती  तथापि  भारत  सरकार  समय-समय  पर

 ज्यों  में  भूमि  सुधार  उपायों  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करती  है  भारत  सरकार  अधिकतम

 मैमा  से  फालतू  भूमि  के  वितरण  हेतु  वार्षिक  लक्ष्य  भी  निर्धारित  करती  है  और  इसकी

 व
 पर  निगरानी  करती

 यूनियन  कार्थाहड  कारपोरेशन  के  चेयरमेन  का  प्रत्यापण

 1223...  श्री  राम  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे
 '

 क्या  केद्रीप जांच  ब्यूरो  द्वारा  श्री  घारेन  जो  भोफल  गैस  ऋसदी
 समय  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  के  चेयरमेन  थे  के  प्रत्थर्पण  के  लिए  कोई  कदम

 ए  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  कदम  उठाए  गए  और  अब
 तक  इसके  क्‍या  परिणाम

 और

 प्रत्यावर्तण  को  लागू  करते  समय  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 विदेश  मंत्री  (  श्री
 प्रणव  मुखर्जी

 ):  से  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन के
 भूतपूर्व  अध्यक्ष  के  प्रत्यर्पण  से  संबंधित  मामले  के  विभिन्न  पहलू  सरकार  के  विचाराधीन

 हैं

 सामाजिक  परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  धनराशि

 1224.  श्री  डो  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  शरत  पटनायक

 क्या  ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बतामे  की'कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रधानमंत्री  द्वारा  स्वतंत्रता  दिबस के  अवसर  पर  घोषित

 सामाजिक  परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  उपलब्ध  करायी

 यदि  तो  इसके  लिए  राज्यवार  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित की  और

 सर्वप्रथम  चरण  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावमा

 शामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री
 उत्तमभाई  हारजीभाई  :  जी  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय ने  प्रधान

 मंत्री  द्वारा  स्वतंत्रतों  1995  को  घोषित  राष्ट्रीय  समाजिक  सहायता  कार्यक्रम के  लिए
 राज्यों  को  निधियां  उपलब्ध  कराई

 1995-96  के  लिए  राष्टीय  सामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  के  तीन  घटकों  के

 लिए  निधियों  का  आबंटन  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 राष्ट्रीय  सामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  में  फिलहाल  इसके  घटकों  के  रूप  में  तीन

 लाभ  दिए  गए  हैं

 (१)  राष्ट्रीय  वद्धावस्थो  योजना

 (2)  राष्ट्रीय  परिवार  लाभ  योजना

 (3)  राष्ट्रीय  मातृत्व  लाभ  योजना

 ॥  राष्ट्रीय  सामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना है  जिसमें

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मार्गदर्शिकाओं  और  शर्तों  के  अनुसार  इसके

 अंतर्गत लाभ  मुहैया  करने के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  प्रतिशत  सहायता  दी

 (OF  7)  राष्ट्रीय  र"णजिक  सहायत्ता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभ  की  मात्रा  निम्गागुसार
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 (1)  राष्ट्रीय  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  प्रतिलाभा्थी  को  प्रतिमाह  75

 (2).  राष्ट्रीय परिवार  लाभ  योजना  प्रमुख  जीविकोपार्जन  कौ  प्राकृतिक  कारणों  से  मृत्यु  होने  पर  शोक

 रे  संतप्त  परिवार  को  5000  ख्यए  तथा  दुर्घटना  के  कारण  मृत्मु
 ु  होने पर  10,000

 (3)  राष्ट्रीय  मातृत्व  लाभ  योजना
 -

 दो  जीवित  बच्चों  तक  प्रति  गर्भधारण  पर  300  रूपए॥

 इन  तीन  योजनाओं  की  अन्य  विशेष  शर्तें  निम्नलिखित

 (1)  _  राष्ट्रीय  वृद्धावस्था पेंशव  योजना  :  (1)  आवेदक  की  आयु  65  वर्ष  या  उससे  अधिक  होनी

 (2)  आवेदक  दीनहीन  होना  चाहिए  जिसकी  आय  का  निजी  स्त्रोत

 बहुत  कम  अथवा  जीने  का  कोई  नियमित  साधन  न

 (2) _  राष्ट्रीय  परिवार  लाभ  योजना  :  (1)  प्रमुख  जीविकोपार्जक  परिवार  का  सदस्य  पुस्थ  अथवा  महिला  होना  चाहिए

 जिसकी  आय  का  योगदान  कुल  पारिवारिक  आय  का  एक  बड़ा  भाग

 (2)  ऐसे  प्रमुख  जीविकोपार्जन  की  मृत्यु  18  से  64  वर्ष  के  आयु  समूह मे  6३  cl

 (3)  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  शोकसंतप्त  परिवार

 गरीबी  को  रेखा  से  मीचे  बसर  करने  वाला  परिवार  होना

 (3).  राष्ट्रीय  मातृत्व  लाभ  योजना  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाली  19  बर्ष  अथवा  उससे  अधिक  की  आयु
 वाली  गर्भवती  महिला  इस  योजना  के  लाभ  को  पात्र
 किक»

 _  राष्ट्रीय  सामाजिक सहायता  कार्यक्रम  15  1995  से  कार्याम्वत  किया  जा  रहा

 विवरण विव  रण

 राष्ट्रीय  प्रामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अर्हक  वित्तीय  पात्रता  और  सीमांकन  1995 -96  लाख
 लक  ननन+नननन॑ीयनानीननीनाननननण॑ी  नानानात-34+++-+++-+--...२०००००७०  व»

 राज्य/संघ  राष्ट्रीय  सीमांकन  राष्ट्रीय  परिवार  सोमांकन  राष्ट्रीय  सीमांकन  प्रशासनिक  कुल
 शासित  क्षेत्र  पेंशन  लाभ  लाभ  संख्या  भ्रधार

 अ्हक/वित्तीय  अर्हक  वित्तीय  अ्हक  वित्तीय

 पात्रता  पात्रता  पात्रता

 ।  2  3  4  5  6  7  8  9

 1...  आंध्र  प्रदेश  2474.5  466000  1275.3  23187  687.1  229034  190.834  4627.73

 2.  अस्णाचल  प्रदेश  8.5  1700  3.0  55  3.5  1167  0.647  15.65
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 शहसित  क्षेत्र  पेंशन  लाभ  लाभ  संख्या  प्रभार

 अर्हक/वित्तीय  अहक  वित्तीय  अहक  वित्तीय

 पात्रता  पाक़्ता  पात्रता

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 3.  असम  3723  70100  ३667  6667  165.8  ५5267  38.915  943.71

 4...  बिहार  4112.1  774400  2054.2  37350  1066.9  355630  311.104  7544.30

 5.  गोवा  11.6  2200  6.5  118  5.0  1667  0.994  24.09

 6  गुजरात  850.1  160100  420.4  7788  220.5  73500  64.474  1503.47

 7...  हरियाणा  200.2  37700  87.6  1693  67.6  22530  15.287  370.69

 8  हिमाचल  प्रदेश  61.6  11600  22.7  413  25.7  8567  4.730  114.73

 9  जम्मू  व  कश्मीर  141.2  26600  51.9  944  58.3  19430  10.835  262.235

 1679.0  316200  7364  13392  445.2  148400  123.046  ©  2983.85

 7673  144500  191.5  3482  132.9  44300  46.954  1138.65

 2600.8  489800  1593.3  28969
 ॥

 865.2  288400  217.607  $276.91

 2664.0  $01700  1665.0  21182  675.1  225030  193.725  4697.83

 18.6  3500  6.5  118  7.8  2600  1.413  34.31

 18.0  3400  6.5  118  7.6  2530  1.375  33.475

 12.8  2400  3.2  58  5.4  1800  0.916  22.316

 1504.9  283400  989.7  17995  448.5  149500  126.586  3069.69

 193.8  36500  71.4  1298  47.6  15867  13.455  326.255

 1062.0  200000  $12.7  9322  384.3  128100  84.258  2043.26

 4.3  800  3.२  58  19  630  0.398  9.80

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणौपुर

 मेघालय

 16.  मिजारम  75  1400  3.2  58  3.1  1030  0.589  14.38

 नागालैण्ड

 उड़ीसा

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु  2081.0  391900  1080.6  19647  $14.2  171400  158.099  ३833.90
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 शासित  क्षेत्र  पेंशन  लाभ  संख्या  प्रभार

 अजिर्हक/वित्तीय  अर्ईक  वित्तीय  अर्हक  वित्तीय

 पात्रता  पात्रता  पात्रता

 न  +

 त  2  3  6  7  8  9

 23.  त्रिपुरा  28.0  5300  9.7  176  11.9  3967  2.132  51.732

 24.  उत्तर  प्रदेश  5456.1  1027500  3011.4  54753  1642.0  $47330  434.818._  10544.32

 25.  पश्चिमी  1879.2  353900  “1025.4  18644  5123  170767  146.963  3563.86

 संघ  शास्तत  क्षेत्र

 1...  अंडमान  और  निकोबार  3.2  1600  3.3  60  13  430  0.330  8.13

 2...  चण्डीगढ़  6.9  1300  3.3  60  ३.0  1000  0.566  13.77

 3...  दादरा  व  नागर  1.6  300  3.2  58  कस  230  0.231  5.731

 4...  दमन  व  द्वीव  #  1.0  200  3.3  60  0.5  167  0.200  5
 ।

 5.  दिल्‍ली  100.9  1900  ३5.7  649  419  13967  7.679  186.179

 6...  लक्षद्वीप  0.5  100  3.2.  58  04  133  0.170  4.27

 7...  पांडिचेरी  8.0  1500  3.2  58  34  1130  0.627  (15.23

 5335600  147614  ..  268389  8056.5  2685500  =:

 हब

 विद्युत  अधिनियम  को  पुनः  लागू  किया  जाना  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  कि  विद्युत  उत्पादन  करने  वाली

 कम्पनियों  अधवा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  अनावश्यक  मुकदमेबाजी  में  न  पड़े  और  परियोजनाओं

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  न  हो  ?

 किः

 विद्युत  विकास  कार्यक्रम  में  सुधार  लाने  हेतु  विद्युत अधिनियमों  के  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  :  से  विभिन्न

 को  समीक्षा  हेतु  कया  कार्यवाही  की  गई  विद्युत  नियमों  के  बारे  में  किसी  प्रकार  क ेऔपचारिक  व्यापक  समीक्षा कार्य  नहीं  किये  जा
 ह

 रहे  तथापि  परिवर्तनीय  परिस्थितियों  के  अनुरुप  समय-समय पर  नियमों  की

 इस  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञों  ने  क्या  मुघार  करने  के  सुझाव  दिए  किए  जाने  पर  विचार  किया  जता
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 1226.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  खाद्य  प्रंसंस्करंण उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  पास  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  कौ  स्थापना  और  बढ़ावा
 देने  में  महिला  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  सिंह  से

 जी  हां  ।  मंत्रालय  केवल  महिलाओं  के  लिए  कोई  स्कीम  विशेष  नहीं  पर  खद्य

 प्रस॑स्करण  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  महिला  उद्यम्रियों  से  प्राप्त  होने  वाले  प्रस्तावों  को

 दी  जाती  इसी  तरह  इस  मंत्रालय  द्वारा  सहायता  प्राप्त  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  में महिलाओं  को  प्रशिक्षण  देने  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ताकि  उन्हें  खाद्य

 प्रसंस्करण  यूनिटें  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  सरकार  मे  महिला  उद्योग  निधि

 भी  स्थापित  कौ  है  जिसके  मार्फत  महिला  उद्यमियों  को  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती

 सड़कों  के  लिए  विश्व  बैंक  स्त्हायता

 1227.  श्री  राजेश  कुमार  शर्मा  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  कुल  कितनी  नई  सड़कों  के निर्माण  हेतु  विश्व  बैंक

 ने  भारत को  सहायता  उफ्लब्ध  कराई

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के बीच  वित्तीय  सहायता  के  बंटवारे  में  कोई  असमानता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उत्तर  प्रदेश  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  ऐसी  कितनी  सड़के  हैं  जिनके  निर्माण

 हेतु  आगमो  वर्ष  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 भूतल  परियहन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  /

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  नई  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  कोई  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई

 .  -  और  विश्व  बैंक से  नई  सड़कों  के  निर्माण के  लिए  क्तीय  सहायत्त  राज्यवार

 वितरण  के  आधार पर  प्राप्त  नहीं  होती  बैंक  ट्वारा  निर्धारित  मानदंड  के  आधार पर  बैंक
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 परियोजनाओं  का  चयन  करता  है  जिनमें  अलग-अलग  परियोजनाओं  की  आर्थिक  कार्य

 क्षमता  शामिल  होती

 विश्व  बैंक  की ऋण  सहायता से  इस  समय  क्रियान्वित  की  जा  रही  28  सड़क

 परियोजनाओं  में  से  5  सड़क  परियोजनाएं  उत्तर  प्रदेश में
 .'

 सड़क  परियोजनायें

 1228.  श्री फूलचन्द वर्मा  :  क्या  भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  संबंधित  सड़क  परियोजनाओं  को  प्रगति

 संतोषजनक

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  तथा  इस संबंध में  क्या  सुधारात्मक  कदम

 उठाये  जा  रहे

 क्‍या  चिश्व  बैंक  ने  इन  परियोजनाओं  के  धीमें/क्रियान्वयन  नहीं  होने  के  कारण

 दिए  जाने  वाला  ऋण  स्थगित  कर  दिया

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  को  सक्रिय  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल  भूतल-परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  :

 और  कार्यों  की  प्रगति  निधियों  की  उपलब्धता  के  अनुरूप  समान्यतः  संतोषजनक  है

 किन्तु  कुछ  मामलों  में  भूमि  अधिग्रहण  में  उपयोगी  वस्तुओं  के  स्थानान्‍्तरण  और

 संविदात्मक  समस्याओं  के  कारण  कार्यों  कौ  प्रगति  में  र्काघट  आई  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कि  ये  कार्य  शीघ्र  पूरे  प्रगति  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जा  रहो

 और  विश्व  बैंक  ने  प्रथम  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ऋण  के  संबंध  में  कुल  200

 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण  में  से  96.6  मिलियंग  अमरीकी  डालर  की  राशि  रदद
 कर  दी

 और  Ca).  जी  तीन पूर्णकालिक  सदस्यों  तथा  सहयोगी  अधिकारियों

 की  नियुक्ति  के  साथ  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  ने  कार्य  प्रारंध  कर  दिया
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 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  इस्पात  उत्पादन

 1229.  श्री  सत्यदेव  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  द्वारा  इस्पात  का  कुल  कितना  उत्पादन

 1994-95  और  1995-96  के  लिए  वर्षवार कुल  कितना  लक्ष्य  निर्धारित

 किया

 क्‍या  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 डस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  1994-95  के

 दौरान  के  एकौकृत  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  89.62  लाख  टन  विक्रेय  इस्पात  का

 उत्पादन  किया

 1994-95  और  1995-96  के  दौरान  के  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों

 के  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  लक्ष्य  निम्नलिखित

 :  हजार

 1994-  «-  1995-96

 विक्रेय  इस्पात  8687  9255.  >

 हां  ।  वर्ष  1994-95  के  लक्ष्य पूरे  किय ेगये  और  95
 के  लक्ष्य  भी  पूरे  किये  गये

 प्रश्न  नहीं

 शहरे  समुद्र  में  मतस्यन  के  लिए  राज  सहायता

 1230.  श्री  रमेश  ओन्नितला  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  के  लिए  राज  सहायता  दे  रही
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज  सहायता  देने  के  क्या  कारण

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :

 जी

 न

 ब्यौरे  सलंग्न  विवरण  में  दिए  गए

 ये  राज  सहायता  गहन  समुद्री  मत्स्यन  उद्योग  जिसमें  बहुत  अधिक  पूंजी  लगती

 को  बढ़ावा  देने के  लिए  दी  जाती

 विवरण

 गहन  समुद्री
 मत्स्यन  के  लिए  दी  जाने  वाली  राज  सहायता का  ब्यौरा

 (1)  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयान  खरीदने  के  लिए ऋण  पर  ब्याज-दर  पर

 राज

 (2)  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  में  फेरबदल  करने  ताकि  वे  विविधीकृत  मत्स्यन

 कार्य  कर  कौ लागत  पर  30%  सब्सिडी  जिसकी  अधिकतम  सीमा  4  लाख  रुपये  है
 तथा  ऐसे  जलयानों  पर  ब्लास्ट  फिजर  लगाने  की  लागत  पर  38  जिसकी

 अधिकतम  सीमा  एक  लाख  श्पये
 ह

 3)  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  में  लगे  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  ट्वारा  खर्च

 जाने  वाले  डीजल  की  लागत  के  एक  अंश  की

 (4)  भारतीय  मत्स्यन  कंपनियों  के  लिए  मत्स्यन  ट्रालसं  बनान  के  वास्ते

 ट्रालरਂ  बिल्डिंग  सब्सिडी  के  तहत  भारतीय  शिपयार्डों को राज

 राज्य  सरकारों  द्वारा  मिधियों  का  अन्तरण

 1231.  श्री  रवि  राय  :  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  * करे

 क्‍या  कुछ  राज्यों  द्वारा  अलग  लेखा  शीर्षों  के  अंतर्गत  खंड  तथा
 गांवों  की  निधियों  के  अंतरण  की  यहले  से  ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 |मौण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्राललय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  विलास  :

 और  Can.  संविधान  के  अनुच्छेद  में  अन्य  बातो ंक ेसाथ-साथ  यह  व्यवस्था  है



 301  लिखित  उत्तर

 राज्य  का  विधान  विधि  राज्य  सरकार  द्वारा  उदगृहीत  और  संगृहीत  ऐसे
 पथकर  और  फौसें  किसी  पंचायत  को  एसे  प्रयोजनों  के  लिए  तथा  ऐसी  शर्तों

 और  निर्बन्धनों  के अधीन  रहते  समनुष्टि  कर  राज्य  की  संचित  निधि में  से  पंचायतों

 के  लिए  ऐसे  अनुदान  देने  के  लिए  उपबंध  कर  और  पंचायतों  द्वारा  या

 उनकी  ओर  से  क्रमशः  प्राप्त  किए  गए  सभी  धनों  को  जमा  करने  के  लिए  ऐसी  निधियों  का
 गठन  करने  और  उन  निधियों  में  से  ऐसे  धनों  को मिकालने  के  लिए  भी  उपबंध  कर

 अनुच्छेद  में  यह  व्यवस्था  है  कि  राज्यपाल  पंचायतों  की  ठोस  वित्तीय  स्थिति  के

 संबंध  में  राज्य  वित्त  आयोग  द्वारा  की  गई  प्रत्येक  सिफारिश  उस  पर  की  गई  कार्रवाई

 के  स्पष्टीकारक  ज्ञापन  राज्य  के  विधानमंडल  के  समक्ष  रखा  राज्यों  से  इस

 संवैधानिक  प्रावधामों  पर  आवश्यक  कार्रवाई  किए  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती

 विद्युत  क्षेत्र  में भारतीय/विदेशी  कम्पनियां

 1232.  श्री  मनोरंजन  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  निजी  क्षेत्र  के  लिए  कोई  विद्युत  परियोजना  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वास्तव  में  कितनी  परियोजनाओं  को
 निजी  कम्पनियों  को  देने  की पेशकश  की  गई  है  और  उन  कम्पनियों के  नाम  क्‍या  और

 विद्युत  परियोजनाओं  में  उनके  द्वारा  किए  गए  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  ये
 कम्पनियां  कितनी  विद्युत  का  उत्पादन

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :  से  अभी
 तक  लगभग  339708  करोड़  रूपये  के  निवेश  से  73646  मेगावाट की  अतिरिक्त  क्षमता

 जोड़े  जाने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  245  विद्युत  परियोजनाएं  अधिष्ठापित किए  जाने  हेतु  सच

 प्रकट  की  गई  कंपनियों  के  नाम  समेत  परियोजनाओं के  बारे में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 विवरण

 क्षेत्र की  कंपनियों  द्वारा  प्रकट  की  गई  रूच  का  अनंत्िम  घ्यौरा

 परियोजना  का  नाम  विदेशी  /  क्षमता  अनंतिम  लागत  कम्पनी  का  नाम

 भारतीय

 2
 र्

 3  4  है  6
 OO  EEE  1 भूपालापल्‍लो विदेशी/सं. उ.  135  आई»

 भूपालापल्‍लो  विदेशी/सं.  472.500*  लेवल  स्टेन्ली  एनर्जी  ग्रुप  यूएसए

 2...  कुड्डापाह  भारतीय  420  1470.000*...  लेविल  स्टेन्‍ली  एसोसिएट्स

 3...  ईस्ट  गोदावरी  भारतीय  100  350.000*  रायलसीमा  पैट्रो कैमिकल्स

 4...  गोदावरी  विदेशी/भारतीय  208  748.430  स्पैक्ट्रम  यूएसए/जया  फूड्स  एंड  एनटीपोसी

 ठ  गोपालापत्ली  भारतीय  250  875.000*  ओरिएंट  पेपर  एण्ड  इंडस्ट्रीज

 6  हैदराबाद  भारतीय  200  700.000*  बालाजी  होटल  एंड  इन्टरप्राइजेज

 7  हैदराबाद  भारतीय  200  700.000*  बीएमआर  वासावी  इंडस्ट्रीज

 8  हैदराबाद  भारतीय  700  2450.000*  आरपीजी  इंडस्ट्रीज

 9  हैदराबाद  भारतीय  200  700.000*  बालाजी  डिस्ट्रिल्लरीज

 10.  हैदराबाद  भारतीय  200  700.000*  बालाजी  बायोटैक

 11.  जुगुर्पाडू जी  बी  पी  पी  विदेशी/भारतीय  3.  216  827.000  जी  वीके  इंडस्ट्रीज  यूएसए
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 परियोजना का  नाम

 ु

 विदेशी  /
 ...

 क्षमता  अनंतिम  लागत

 ह

 कम्पनी  का  ताम

 ।

 भारतीय

 1  2  ३  4 7  कि ति  6  .

 12...  काकौनाडा  भारतीय  660  '2310.000*.  मैं  क्रुमार्त  पावर

 13...  काकीनाडा  भारतीय  250  875.000*  एडवांस्ड  प्रेडियो  मास्ट्स

 14...  काकीनाडा  पोढ्र
 “

 भारतीय  1000  3500.000*  ..  हाडीसन

 15.  ,  कलिंगापट्टनम  टीपीएस  1  1X250  875.000%  बोली के  अधीन

 16...  कलिंगापट्टनम  भारतीय

 हु

 120  420.000*  कृष्णा-गोदाबरी  बेसिन  प्रावर  बूटिलिदीज

 17.  करीमनगर  भारतीय  120  420.000*  लेविस  स्टेनली  एसोसिएट्स

 18...  कृष्णापट्टनम  टीपीएस  भारतीय  500  1750.000*  जी  वी  के  इंडस्ट्रीज

 19...  कृष्णापट्टनम  टीपीएस  विदेशी  500  1750.000*  बेसीकोर्प  पावर

 20...  माचिलीपट्टनम  भारतीय  500  1750.000*  अनांग्राम  फाइनेंसिल

 21...  मानुगुरू  भारतोय  1000  3500.000*
 सांधी  ग्रुप  ऑफ  इंडस्ट्रीज  हि

 22...  मानगुरू  भारतीय  500  1750.000*  श्री  शिवा  पावर

 23.  नेल्लौर  विदेशी  530  1855.000%  बीएसएक्स  इंटरनैशनल  ग्रुप  हाउस्टेन,यूएसए

 24...  निजामाबाद  भारतोय  200  700.000*  रिचीमैन  सिल्कूस

 25...  रामागुण्डम  500  ह॒  1750.000*  एडवबांस्ड  रेडियो  मास्ट्स

 26...  रामागणुण्डम  भारतीय  2  x250  1603.700* =  बीपीएल  युप

 27...  रानीगुंटा  भारतीय  200  700.000*  बालाजी  इंडस्ट्रियल  कारपोरेशन  .

 तन  न  ्  त्ै  ड्ट  3500.000*  ,  नागार्जुन  फर्टिलाइजर्स  एंड  कैमिकल्स

 29...  द्विन  गिटीज  भारतीय  250  875.000*  रिचीमैन  सिल्क्स

 30...  विशाखापत्तनम  भारतीय  650  2275.000*  इस्सार  इन्वेस्टमेंट्स

 31...  विशाखापत्तनम  भारतीय  500  1750.000%  श्री  शिवा  प्रिया  पावर

 32...  विशाखापत्तनम  500  1750.000*  आमरैक्स  एप्लांयसेज

 33...  विशाजापत्तनम  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  29500  4797.700....  अशोक  लीलैण्ड  एंड  नैशनल  पावर  ,
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 जम  क्  w  और  0०5

 34...  विजयागगरम  भारतीय  220  770.000*  पावर  पावर  कारपोरेशन

 35.  वाडापल्ली  टीपीएस  भारतीश  120(2  ५60).  420.000*  कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  यूटिलिटीज

 35  14399.00  51638.630

 अस्णाचल  प्रदेश weer  िििििओओ

 36...  कामेंग  एचईपी  विदेशी/भारतीय  600  1800.00  इंटरकोर्प  इंडस्ट्रीज  लि./स्नोवी  माउंटेन  इंजीनियरिंग

 37...  खारसांग  जीबीपीपी  विदेशी/भारतीय  48  223.00  इन्टर  कोर्प/स्नोवी  माउंटेन  आस्ट्रेलिया

 जोड़ः  2  648,00  2023.000

 38...  आदमतिल्ला  ओपन  साइबल  भारतीय  9  52.500  डीएलएफ  पावर  कम्पनो

 39.  अमगुरी  जीबीपीपी  विदेशी  2800
 1260.000  असम पावर  नार्दर्न

 ।  आगरा  इंडस्ट्रीज

 40...  बांसाकांडी  ओपन  साइकल  भारतीय  15.50  78.750  पावर  कम्पनी

 41...  कारवी  कांग्वनी  एचईपी  भारतीय  (2  ४250)  284.300  भारत  हाइड्रो  पावर  कारपोरेशन

 42...  नामख्य  टीपीएसी  विस्तार  भारतीय  90  315.000*  विलियमसन  मंगोर

 आओफ्रिीं  ह/ह/+  २  रक 5

 ह  ः

 494.50  2010.550

 बिहार

 43...  चांडिल  टीपीएस  भारतीय  2  x250  1637.000  आरपीजी  इंटरप्राइजेज

 44.  जोजोबेरा  :  भारतीय /  विदेशी  3  X67.5  1240.000  टाटा  स्टील/मिशन  यूएसए

 संयुक्त  उद्यम

 जोड़ः  2  702.50  2877.000
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 परियोजना  का  नाम  विदेशी  /  झमता  अनंतिम  लागत  क्रम्पनी  का  नाम

 भारतीय

 त  2  3  4  5  6

 दिल्ली

 45...  जोबोपीपी  800  2000.000  रिलायंस  इंडस्ट्रीज

 1
 ह  800.00  2000.000

 गुजरात

 46.  एकरीमोटा  टीपीएस  भारतीय  240  840.000"  गुजरात  मिगरल  डवलपमेंट  कारपोरेशन

 47...  कोस्टल  टीपीएस  भारतीय  1  १1000  3500.00*  बोली  के  अधीन

 48...  घोषा  1  32500  875.000"...  बोली  के  अधीन

 49...  एल  भारतोष  145  399.000  गुजरात  इंडस्ट्रीज  पावर

 50.  हजीरा  कारपोरेशन  भारतीय  1  2515  1765.940  एस्सार

 51.  जाम  नगर  भारतीय  2  2250  1967.000  रिलायंस  पावर

 52...  मैणक्रोला  भारतीय  250  1082.810  गुजरात  इन्डस्ट्रोज पावर  कम्पनी  बड़ोदा

 53...  पेगोठान  विदेशी/भारतीय  655  2298.140  गुजरात  टोरेन्ट  इनर्जी  लि./सीमेंस,  जर्मन

 54...  पिपावर  -  1  %615  90*  बोली  के  अधीन

 योग  9  4170.00  14880.390

 हिमाचल  प्रदेश

 55...  ऐलेन-दोहगन  भारतीय  192  672.000  राजस्थान  स्पिनिंग  एण्ड  बीविंग  मिल्स

 *जहां  कहीं  राज्य/प्रवतंक  ने  म्थाई  लागत  अनुमान नहीं  दिया  है  3.5  करोड़  रूपए  पूंजी  लागत  मानी  गई
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 परियोजना  का  नाम  विदेशी  /  क्षमता  अनंतिम  लागत  कम्पनो  का  नाम

 भारतीय

 ्र)िओशशिशिशिशशिशणशिणभञनानआा
 नीयनतझत+त+हनननटटटत.......हह॥हहहहहहहु ॑!ऊ  बोली के अधीन

 56.  भारतीय  240  840.000*  बोली  के  अधीन

 57.  भारतीय  300  949.230  जयप्रकाश  इण्डस्ट्रीज

 58,  बुद्धहिल  5  283.500*  बोलो  के  अधीन

 59...  चिरगांव  मझगांव  46  बोली के  अधीन

 60...  धमवारी  विदेशी  70  463.080*  हर्षा  इंजिनियरिंग

 61.  .  विदेशी  231  1020.000

 62...  कारचम  वांगदू  भारतीय  .  908  3150.000  जय
 पाल

 इम्डस्ट्रीज

 63...  खाडली  10.5  वा  36.750*  बोली  के  अधीन

 है

 64...  कोल  डाम  800  2008.000*  बोलो  के  अधीन

 65.  खुतर  240  840.000  बोली  के  अधीन

 66...  भारतीय  86  |.  456.000  राजस्थान  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स

 67...  एच  भारतीय  15  106.120  ओम  पाबर  नई  दिल्‍ली

 68...  पीटीक़ी  680  2380.000*  बोली  के  अधीन

 69.  रामपुर  680  2380.000  बोली  के  अधीन

 70...  साल-ी  8.25  28.875*  बोली  के  अधीन

 71...  सावरा  कुडड़ू  86  301.0001  बोली  के  अधीन

 72...  शोंगटोंग-करछम  225  787.500*  बोली के  अधीन

 73.  एचईपी  भारतीय  2  350  516.00  बल्‍लारपुर  इंडस्ट्रीज  ,  दिल्ली

 जोड़ः  19  े  4327.75  15861.055

 हरियाणा

 74...  अम्बाला  डीपीपी  75  262.500*  बोली  के  अधीन

 75...  फरीदाबाद  डीपीपी  75  262.500*  बोली  के  अधीन
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 ्व्क  प्  के  प्  ०

 76...  गुड़गांव  75  262.500*  बोलो  के

 77...  हिसार  टीपोएस  2  x250  1750.000*  बोली  के  अधीन

 78...  कुण्डली  डीएं  75  262.500*  बोली  के  अधीन

 79...  महेन्द्रगढ  डीपीपी  75  262.500*  बोली  के  अधीन

 80...  यमुनानगर  टोपीएस  विदेशी  2  x350  3500.000  आइजनवर्ग  ग्रुप  ऑफ  इजरायल

 जोड़  7
 ॥  1575.00  6562.500

 जम्मू एवं  कश्मीर

 81.  एन्स  370.000  150.000  बोली  के  अधीन

 82...  बरसर  एचईपी  1020  2000.000  बोली  के  अधीन

 83...  चुटक  12  100.000  बोली  के  अधीन

 84...  किशनगंज  एचईपी  ३  X110  100.000  बोली  के  अधीन

 85...  पाकलदूल  एचईपी  1000  2000.000  बोली  के  अधीन

 86...  पारखवाक  ३0  200.000  बोली  के  अधीन

 87...  परनाई  एचईपी  3  X12.5  150.000  बोली  के  अधीन

 88...  सावालकोट  2  १200  2000.000  बोली  के  अधीन

 89...  3  x40  350.000  बोली  के  अधीन

 जोड़  9  3186.50 °°  7930.606

 कनांटक

 90...  अलमती  डैम  विदेशी  600  1900.000  एशिया पावर  कंपनी  केपौसी

 91...  आनंदका  एचईपी  भारतीय  9  31.500*  अरविन्द  अहमदाबाद
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 22...  बेल्जारी  हॉसपैट  विदेशी/भारतीय  2  १120  838.900  जिंदल  ग्रुप  ट्रैक्टबैल  बैल्जियम

 23...  बिदर  भारतीय  -20  70,000"...  एचएमजी  पावर

 24...  बीजापुर  भारतीय  150  525.000*  केई  एनर्जी

 25...  सीवी  एम  एच  एस  भारतीय  6.5  22750*  सीवी  मैथ्यू  मैसूर

 १6...  चुनचानाकादटे  .  15  52.500*  ग्रेफाइट  इंडिया

 27...  देवांगोन्या  :  विदेशी  76  266.000"*  ...  इंडीपैडेंट  चौषर  सर्विसेज  कारपोरेशन

 28...  हारांगा  एलवीसीएचईपी  विदेशी  -
 4.5  15.750*  नार्थ-ईस्ट एनर्जी  सर्विसेज

 99...  हेमावती  एलवीसी  भारतीय  15  52.500*  दी  सन्धुर  मैन्वीज  एंड  आयरन  ओरिखा

 100.  हुड्डो  भारतीय  40  140.000*  खोड़े  इण्डिया  ,

 101.  हॉसपैंट  टीपीएस  विदेशी  2  x250  224.000  इन्टर  कॉटिनेंटल  यूएसए

 102.  .  इंडी  भारंतीय  20  !  20.000*  .  एचएमजी  पावर

 103.  जाम  ख़ण्डी  भारतीय  20  70.000"  पावर

 104...  काविनी  डीपीएच  भारतीय  २०  80.000  सुभाष  प्रोजैक्रट एंड  मार्केटिंग

 105.  कीर्ति  होल  भारतीय  2  98.000  सुभाष  प्रोजैक्ट  एंड  मार्केटिंग

 106.  कोलार  भारतीय  20  70.000*  एच  एमजी  फ़ावर

 107.  .  कोप्पल  भारतीय  50  175.000*  किलोंस्कर ऑयल  इंडिया

 108.  कुमारधारा  भाखीय  48  168.000"  मोस्का  यावर  कारपोरेशन

 109.  मंगलौर  भारतीय  2  174.410  एमआरजीएल

 110.  मंगलौर  टीपीएस  विदेशी  .  4X250  5089.000  कोजैन्द्रिक्स  यूएसए

 111...  मंगलौर  टीपीएस  भारतीय  3  १120  1260.000"...  जयप्रकाश  एंड  स्टील  कंपनी

 112.  नागार्जुन  भारतीय  2  K500  4000.000  जैस्को

 113.  नारायणपुर  एलबीसीएचईपी  भारतीय  9  31,500*  मुद्रेस्वरा  परथर  कारपोरेशन
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 वि
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 114.  .  पीन्‍्या  भारतीय  50  175.000*  सुभाष  प्रोजैक्ट एंड  मार्केटिंग

 115.  रायचूर  एवं  6  विदेशी  2  x210  1750.000  पब्लिक  पावर  यूएसए

 116.  धुबिनाकेरे
 भारतीय

 130  455.000*  इंडिया  पाथर  पार्टनर्स

 117.  दुमकुर  भारतीय  50  175.000*  सुभाष  प्रोजैक्ट एंड  मार्केटिंग

 118.  ..  दूंगा  एनोकट  भारतीय  20  70.000* =  डाण्डेल स्टील  एंड  फैररो  एल्लोयस

 119.  अपर  कोनेरी  एचईपी  3.5  12.250*  गुजरात  स्पिन्मर  कंपनी

 120.  बाराही  आईडीपीएच  भारतीय  15  52.500*  भोस्का  पावर  कारपोरेशन

 121,  काराही  टेलरेस  भारतीय  15  52.500*  सान्थूर  मैन्नीज एंड ऑयल  ओरिया

 122.  काइट  फिल्ड  भारतीय  200  700.000*  कनांटक  ब्रैवरीज  एंड  डिस्ट्रील्लरीज

 33  5192.50  19448.060
 हे

 क्रेरल

 123.  अनाक्कायाम  एचईपी  भारतीय  8.0  36.000  आइडियल  प्रोजैक्ट  एंड  सर्विसेज

 124.  .  बारोवोल  एरचईपी  भारतीय  9  28.730  आइडियल  प्रोजैक्टस एंड  सर्विसेज

 125.  वृथाथानकेट्दू  भारतीय  16  56.000  सिलिक्ल  मैटलर्जिक

 126.  भारतीय  7  22.810  आइडियल  प्रोजैक्ट  एंड  सर्विसेज

 127.  भारतीय  7  22.290  आ्राइडियल  फ्रोजैक्ट  एंड  सर्विसेज

 एरचईपी  भारतीय  12  42.000  ट्रावान्कोर  इलैक्ट्रो  कैमिकल एंड

 129.  कसारकोडे  भारतीय  500  1750.000"...  फिनलैक्स  केबल्स  लि

 130.  कसारकोडे  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  ३  ५500  5250.000*  आरपीजी  इंडस्ट्रीज

 131...  .  कुथूगल  एचईपी  भारतीय  20  70.000  इंडिसल  इलैक्ट्रोलाइटस

 132.  पालचुराम  एचईपी  भारतीय  3.50  12.2800..  आइडियल  प्रोजैक्ट्स
 एंड  सर्विसेज
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 133.  थिक्‍कारीपुर  टीपीपी  भारतीय  2  5210  1470.000  बीपीएल  ग्रुप

 ई  134...  उल्लूंकल  एचईपी  भारतीय  6  21.000  ट्रोन्कोर  इलैक्ट्रिक  कैमिकल

 ।  135.  वायपेन  विदेशी  500  1750.000*  फिनोलैक्स  केबल्स  लि./ब्लैक एंड  विच

 ।  136.  विलांगद  एचईपी  भारतीय  7  24.960  आइडियल  एंड  इंडस्ट्रीज

 $137.  वैस्टर्न  काल्‍लार  झचईपो  भारतीय  5  14.240  आइडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्विसेज

 15  3020.50  10569.510  _

 मध्य  प्रदेश

 ह

 138.  मंडेर  दुएल  फ्यूल  टीपीएस  भारतीय  330  1280.000  इस्सार  इन्वेस्टिगेशन बम्बई

 139...  भिलाई  टीपीएस  विदेशी  2  ५250  2160.000  एल  एंड  सीईए  का  संयुक्त  उद्यम

 140.  बिना  टीपीएस  भारतीय  1000  4000.000  ग्रासिम  इण्ड

 141.  .  बिरसिंगपुर  टीपीएस  विदेशी  500  2000.000  डाउस्टन  एनर्जी  इंडिया  ,  गुजरात

 अम्बुजा  सिमेंट

 डीसीथौपी  भारतीय  150  525.000*  सुभाष  प्रोजैक्ट्स  एंड  मार्केटिंग  नई  दिल्‍ली

 143.  बरहानपुर  खण्डवा  भारतीय  120  420.000*  सुभाष  प्रोजैक्ट्स एंड  मार्केटिंग  गई  दिल्ली

 144.  गुना  डुएल  फ्यूल  टीपीएस  भारतीय  330  1155.000*  इन्दौर

 145.  ._  विदेशी  120.00  420.000*...  वार्टशिला  डीजल  फिनलैण्ड

 146...  झाबुआ  भारतीय  330  1300.000  केडिया  पावर्स

 147.  कोरबा  ईएट  टीपीएस  भारतीय  250  875.000*  रायपुर  एल्लॉयस  एण्ड  स्टील्स  ,  रायपुर

 148.  कोरबा  ईस्ट  टीपीएस  विदेशी  2  x500  875.000  डाइवो  कारपोरेशन  साऊथ  कोरिया
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 149.  कोरबा  वैस्ट  विस्तार  भारतीय  2  3210  1600.000  मुकुन्द

 150.  कोरबा  वैस्ट  टीपीएस  भारतीय  10  १250  1687.000  आरपीजी  इंडस्ट्रीज

 151.  महेश्वर  एचईपी  विदेशौ/भारतीय  10  x40  1073.000  एस  कुमार्स/बैचटेल,  यूएसए

 152.  मन्दोदीप  डीसीपीपी  भारतीय  150  525.000*  डीसीडब्ल्पू पावर  कारपोरेशन  बम्बई

 153.  नरसिंहपुर  भारतीय  150  520.000*  ग्लोबल  बोर्डर्स

 154.  नरसिंहपुर  डीसीपीपी  भारतीय  150  525.000*+  ग्लोबल  बोर्डस

 155.  पेंच  टीपीएस  विदेशी  500  2500.000*  सोरोस  फण्ड  यूएसए

 156.  पितमपुरा  डीसीपीपी  नरतीय  120  420.00*  शापरजी  पाल-ओन-जी  पावर  कम्पनी  बम्बई

 157.  रायगढ़  टीपीएस  भारतीय  1000  4000.00  जिन्दल  स्ट्रिप्स

 158.  राजगढ़  दुएल  150  1155.000*  अल्पाइन  इण्डिया  इंडिया

 159.  रतलाम  भारतीय  150  525.000  के  पावर

 160.  तावा  एरच्ऊपी  -  भारतीय  12  65.000  एचईजी

 161.  टिकमगढ़  भारतीय  150  525..000*  आई  टी  सी  कलकत्ता

 का  8662.00 ारणणशस्‍क्‍शक्‍्  ता  एनरनछएएणाा

 महाराष्ट्र

 162.  भद्रावती  टीपीएस  बिदेशो  2 x500  5187.00  इस्पात  अल्लॉयस  लि./ईसीजीडी,  के /

 फ्रांस

 163.  भिवपुरी  सीसोजोटी  भारती५  ।  2450  1340.000  टाटा  इलैक्ट्रिक  बम्बई

 164...  भिवपुरी  पीएसएस  भारतीय  1  32090  315.000  टाटा  इलैक्ट्रिक  कम्पनीज
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 165.  .  दाधोल  सीसीजीटी  .  विदेशी  2015  1051.270  एन्रोन  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  जीई  एण्ड
 यूएसए

 166.  खापरखेड़ा  टीपीएस  विदेशी  2  3210  1353.000  एरान्को  लाइनशिप्पिंग  माल्टा/सिंगापुर

 $
 167...  खापरखेड़ा  यूनिट  3  एवं  4  भारतीय  2  x250  1750.000  बल्लारपुर

 ह

 168.  नागोथाणे  जीवीपीपी  भारतीय  410  1435.000  रिलांयस

 169.  बानी-वारोरा  भारतीय  500  1750.000*  आरपीजी  ग्रुप

 जोड़  8  5457.00  22181  270

 उड़ीसा

 170.  वालिमेला  एवं  8  भारतीय  2360  420.000"  एलएम  जैड

 171...  बोमलाई  टीपीएस  विदेशी  4  ५250
 '
 2362.000*  गैलेक्सी  प्रावर  यूएसए  एण्ड  इण्डैक

 ऑफ
 ॥॒

 ।

 172.
 चिपुलिमा

 बो  भारतीय  200  700.000*  कारपारेशन  नई

 173.  चौदवार  सीपीपी  भारतीय  110  385.000*  इण्डियन  चार्म  क्रोम

 174.  डुबुरी  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  500  1750.000  कलः  पावर  कारपोरेशन  पावर

 175.  दुर्गापुर  भोरतीय  2  x250  1750.000*  कारपोरेशन

 176.  हीराकुंड  वी  भारतोय  208  1714  000  कारपारेशन  नई

 177.  हिरमा  टीपीएस  विदेशी  5  X660  14033.000  सीईपीए  हांगकांग

 हे

 178.  इब  घाटी  टीपीएस  विदेशी  420  1993.630  एईएस  यूएसए

 179.  जालापुर  टोई  भारतीय  ...  3  ३६6  63.000*  उड़ीसा  पावर  कारपोरेशन

 |  180.  कामलांग्या  टीपीएस  विदेशी  2  ५250  2400.000  एस  टी  विद  यूएसए
 अाननानन«पनतन«-मन«नक  मनन  33  नमन  वाल»  कान»  मकान  कान  कम  ++क  नकल  नमन  मनन  न  ननननननान  न  न  न  कननननन  तन  नननन  न  नमन  न  नमन  न  न  नम  नमन  नमन  काननननन  न  न  न  न  ना+  नमन  पन-+  नमन  भनकन  न  +  न  नमन+-+  «33  +3++3+>+मन-ननननननन  नमन  नमन
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 181.  लापांगा  टीपीएस  क्दिशी  500  1750000*

 weir

 पायोनीयर  एण्ड  धाण्डा

 सामलाई  लापांगा  कम्पनी

 182.  .  मैस्को  विदेशी  - 240  840.000*  इण्डेक  एनर्जी  सर्विसिज  पावर

 183.  नाराज  टीपीएस  भारतीय/विदेशी  4  x250  2170.000  इण्डिया  पावर  पार्टनर्स  लि./ओपीसीएल/

 डब्ल्यू  इंटरनेशनल  एनर्जी

 184.  ._  रंगाली  टीपीएस  2  3250  1750.000*  बोली के  अधीन

 185...  सामल  बाराज  एचईपी  भारतीय  425  70.000*

 16
 9136.00

 34350.630

 पंजाब

 186...  जीएनटीओपी  2  2250  1750.000*  बोली के  अधीन

 187.  गोविन्दवाल  साहिब  2  x250  1750.000*  बोली के  अधीन

 जोड़  2  10000.000...  3500.000

 राजस्थान

 188,  .  आबू  रोड़  75  262.500*  बोली के  अधीन

 189.  बरसिंहसर  टीपीएस  240  840.000%  बोली के  अधीन

 190...  भिवाड़ी  75  262.500*  बोली के  अधीन

 vat.  चित्तोड़गढ़  भारतीय  500  1750.000*  .  सैंच्यूरी  टैक्सटाइल्स  एण्ड  इण्डस्ट्रीज

 192.  धौलपुर  भारतीय  2  X250  2958.000  इन्टरप्राइजेज

 193.  जयपुर  75  262.500*  बोली के  अधीन

 194.  जालिया  4  १250  1967.540  बोली के  अधीन

 195.  जोधपुर  75  262.500*  बोली  के  अधीन
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 परियोजना  का  गाम  विदेशी  /  क्षमता  अनंत्तिम  लागत  कम्पनी  का  नाम

 भारतीय

 त  2  3 जखय्ज्ख्णगपमचचयम्चख्णप्प्मगगगणग्््् 4  5  6

 196.  कपूरडी  2  2250  1932460  बोली के  अधीन

 197.  मिया-अल्वर  75  262.500*  बोली के  अधीन

 198.  सूरतगढ़  2२  १250  1697.900*  बोली के  अधीन

 199.  उदयपुर  75  262.500%  ...  बोली के  अधीन

 12  3890.00  12620.900

 क्या

 रत  ४  4200.00*

 200...  4200.00*  बोलो के  अधीन

 1  1200.00  4200.00

 तमिलनाडु

 201.  .  ब्ेसिन  ब्रिज  भारतीय  200  750.000  जीएमआर  वासावी  पावर  कारपोरेशन

 202.  टीपीएस  विदेशी  2  2660  5664.000  इन्टरनेशनल  कांद्रेक्टिंग  एण्ड  मार्केटिंग  यूएसए

 203.  भारतीय  500  1750.000*..  विडियोकोन  इन्टरनेशनल

 204.  भारतीय  1000  3500.000  जीवीके  इण्डस्ट्रोज

 205...  जायमकाਂ
 लिम्नाइट  विदेशों  .  3  x500  4679.000  मैकमैली  भारत  इंजीनियरिंग कम्पनी

 एण्ड  संयुक्त  उद्यम

 206.  नार्थ  भारतीय  23500  3500.000*  विडियोकोन  इंटरनेशनल  बम्बई

 207.  नार्थ  मद्रास  विदेशी  500  1750.000  परो-मैजेस्टिक  मलेशिया

 208.  पेरियार  बागई  एमईपी  भारतीय  2x5  3500.000  सिल्काल  एण्डस्टरोज  कोयम्बटूर

 209.  पिल्लईपेस्मलनेल्लूर  विदेशी/भारतीय  3320  1120.000*  डायनाविजन  ऑफ  रेड्डी  युप/जे.



 13  1917

 210...  रि-एलोकेशन  टीपौएस  भारतीय  6  X120+  320.000*  एचएनजैड  पावर

 4  X200

 211.  साभालपटटी  डौईपीपी  भारतीय  1000  350.000*  शिव  इण्डस्ट्रीज  कोयम्बटूर

 212.  .  सामायानैल्लूर  डीईपोपी  भारतीय  1000  364.00  बालाजी  ग्रुप

 213.  लिग्नाइट  भारतीय  250  875.000*  बीएम  स्वामी  एसोसिएट्स

 214.  .  टीपीएस  भारतीय  500  1750.000*  तमिलनाडु  पैट्रो  प्रोडक्ट्स
 मद्रास

 215.  विम्बार  टीपीपी  विदेशी  2000  7000.000*  सीआरएसएस  कैपिटल  कारपोरेशन  एंड

 इन्टरनेशनल  यूएसए
 216.  बीरों  यूनिट  विदेशी  250  1325.110  पावर  सिस्टम्स

 जोड़ः जड़  18.  पछ0७७  ५ 11070.0०  39752.  10  *

 उत्तर  प्रदेश

 217.  अलीगढ़  पावर  प्रोजेक्ट  भारतीय  100  350.000*  यूनियन  पावर

 218,  .  बोवाला नन्द  प्रयाग  3  347.00  बोली के  अधीन

 219.  पावर  प्रोजेक्ट  भारतीय  100  350.000*  इण्डिया पावर  पार्टनर्स

 220.  गजरौला  पावर  प्रोजेक्ट  भारतीय  100  350.000*  इन-परो  इण्डिया

 221.  ग्रेटर  नोयडा  प्रोजेक्ट  भारतीय  100  350.000*  आरपीजो  इण्डस्ट्रीज

 222...  जवाहरपुर  टीपीएस  विदेशी  800  2896,000  पेसिफिक  इलैक्ट्रिक  पावर  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 कनाड़ा

 223.  कोसिकला  पावर  प्रोजेक्ट  भारतीय  60  210.000*  डी  एस  एम

 224...  पला  4  १130  637.000  बोली  के  अधीन

 225.  एचईपी  304:  1064.000*  बोली  के  अधीन
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 भारतीय

 त  2  3  4  5  6

 226.  मुरादाबाद  भारतीय  100  350.000*  ग्लोबस  बोर्डस

 227.  मुजफ्फर नगर  पावर  भारतीय  100  350.000*  सुभाष  प्रोजेक्ट  एण्ड  मार्केटिंग

 228.  पालामनेरी  एचईपी  416  1456.000*  बोली के  अधीन

 229...  पनकी  पावर  प्रोजेक्ट  भारतीय  100  350.000%  डालमिया  ब्रदर्स

 230.  रेणुसागर  2  x70  424.330  डिण्डाल्को  इण्डस्ट्रीज

 231.  .  रोसा  टीपीएस  विदेशो/भारतीय  2  X250+  587.470  इण्डो-गल्फ  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल  इण्डिया

 1  5250  एण्ड  पावर  जेनरेशन

 232.  साहिबाबाद  पावर  प्रोजेक्ट  भारतोय  169  350.000*  A.  मोदी  मिर्रलैस  ब्लैक  स्टोन

 233.  सिकन्दराबाद पावर  भारतीय  100  350.000*...  डालमिया  ब्रारदर्स

 234...  श्रीनगर एच  ईपी  भारतीय  330  1510.000  डनकन  एग्रो  उण्डस्ट्रीज

 <  235.  तपोवन  किष्णुगाद एच  ई  पी  360  1260.000*  बोली के  अधीन

 236.  किष्णुप्रयाग  एचईपी  भारतीय  4  १100  1287.130  जयप्रकाश  इण्डस्ट्रीज

 20  5112.00  16828.930

 बंगाल

 237.  बक्रेश्वर  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  420  1860.000  कल्जियान

 यूएसए  एण्ड  डब्ल्यू

 238.  बालागढ़  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  2  5250  2235.000  बालागढ़  पावर  कम्पनी  (सोईएससी/एडीबी/

 239.  बज-बज  भारतीय  2  x250  1950.000  सीएससी  कलकत्ता

 240...  घानकुनी  विदेशी  20  70.000  स्पैक्ट्रन  यूएसए
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 परियोजना  का  नाम  विदेशी  /  क्षमता  अनंतिम  लागत  कम्पनी  का  नाम

 भारतीय

 त  2  3  4  5  6

 241...  फरक्का  विदेशी  5  X25  602.000  बोली  के  अधीन

 242,  गौरीपुर  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  २  १75  732.870

 डब्ल्यू बो

 243...  सागरदीधि  टीपीएस  विदेशी/भारतीय  2x500  4960.000  डीसीएल  कुल्जियन

 डब्ल्यूपीडीसीएल

 7  2715.00  12418.870

 कर न  नम न  न  नमन  हक  न  नमन  नमन  न  न  नम  न  कम  न  नम»  नमन  ॥ृौाणााणाणाणणणणाणणाणाणणाणाणणणणाणाणनाणणण

 244.  ग्रुप  ऑफ  पावर  प्रोजेक्ट  विदेशी  6700.00  23450.000  कोन्सोलिडेटिड  इलैक्ट्रिक  पावर  एशिया  हांगकांग

 1  6700.00  23450.000

 245.  ज्लर्जी  एफिशियंसी  जेनरेशन  भारतीय  200.00  700.000*  है  जेएमसी  डे  बलपमेंट  ॥  यूएसए/अपोलो  होस्पिटल्स

 उद्य

 जोड़  1  200.00  700.000

 कुल  245  93661.25  339708.405
 पपपपपफपफ--पपपि।भइप"प”प8ि५िि/»भ:।भ।पफझल।।एम।झ।झ।।पमझ।।।  आप  प:भ।पग्लेफ-जजनझ।झेिा।ज।ण।  क्‍िभ :थ:थण।ण/श/भपथ:ि८:थ:+"भ।भभभा।:खथ:भआझभझय.े

 और  के  दौरान  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  जायेगा  और

 रोजगार  के  कितने  अवसर  उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना  है  तथा  योजना  का  ब्यौरा
 ग्रामीण क्षेत्रों  मे  मकानों  का  निर्माण

 प्‌

 क्या  है और  इस  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत

 1233.  श्री  चन्द्रेश पटेल  :  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  ु
 जमारतशापरी्ी

 ह

 कृषा  करेंग
 शामीण  क्षेत्र तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन

 में  राज्य  मंत्रौ  तथा  संसदौय  कार्य  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  विलास  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 इस  वर्ष के  दौरान  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा  कितने  मकानों
 ॥

 का  निर्माण  किया  गया  और  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  ये मकान  आबंटित

 किए  गए
 विलि असम  में  अंतर्राज्यीय  सड़क  पुल

 उक्त  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  श्रेणी  के  लोगों  को उपलब्ध  रोजगार

 अवसरों  का  ब्यौरा  क्या  और  हरा  1234.  श्री  प्रबीन  डेका  :  क्या  भूतलल  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 ह

 करेंगे
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 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  असम  सरकार को  आर्थिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 अंतर्राज्यीय  सड़क  पुलों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  चयन  हेतु  क्या

 मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 भूतल  परिवहन  मंप्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  :
 और  जी  नहीं  केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेसड़क  कार्यक्रम  के  लिए  निधियों  के  सीमित  आबंटन

 के  कारण  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  विभिन्न  राज्यों  में  कुछ  चुनिंदा
 परियोजनाओं  को  ही  शुरूकर  पाना  संभव  हुआ

 विस्तृत  मानदण्ड  इस  प्रकार

 (1).  संचार  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  क ेलिए  आवश्यक  अंतर्राज्यीय  सड़कें/पुल

 ऐसे  नए  क्षेत्रों  को खोलने  के  लिए  अपेक्षित  सड़कें/पुल जहां  निकट  भविष्य

 में  रेल  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  कौ  जा

 सड़कें  जो  तेजी  से  आर्थिक  विकास  अर्थात  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  खनिज

 संसाधन  सम्पन्न  क्षेत्रों  क ेउपयोग  के  लिए  वास्तविक  योगदान  दे  सकते

 (1)

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  के  लाइसेंस  वापिस  लेना

 1225.  थामस

 श्री  डेनिस  :

 श्री  चित्त  बसु  नि

 श्री  हाराधन  राय

 क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  उद्यमों  को  अब  तक  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  हेतु  कितने लाइसेंस दिए  गए
 हैं  और  30  1995  तक  इनमें  से  कितने  लाइसेंसों  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  को  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  हेतु  मछुआरों  को  मछली  पकड़ने  वाली
 विदेशी  नौकाओं  के  लिए  दिए  गए  लाइसेंस  वापस  लेने  के  कारण  हो  रहे  आंदोलन  के  बारे

 में  जानकारी

 सरकार  द्वारा  पारम्परिक  मछुआरों  को  मत्स्यन  हेतु  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  मुरारी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  को  अंतिम स्प  दे  दिया है  और  इसे  प्रस्तुत
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 कर  दिया  और

 यदि  तो सरकार  का  इस  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :

 30  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  16  जिनके  6।  जलयान हैं  को  संयुक्त
 उद्यम  के  तहत  तथा  11  कंपनियां  जिनके  57  जलयान  को  लीजिंग के  तहत  दिए गए
 लाइसेंस  वैध  इनमें  से  8  कंपनियां  संयुक्त  उद्यम  के  तहत  15  जलयान  तथा  2  कंपनियां

 लीजिंग  के  तहत  5  जलयान  चला  रही

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 पारम्परिक  मछुआरों  कौ  सहायता  के  लिए  लागू कौ  जा  रही  स्कौमें

 1...  मछली  के परिरक्षण  और प्रसंस्करण के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  को

 स्थापना  हेतु

 2...  पारम्परिक  नौकाओं  में  मोटर

 3...  प्लाईवुड  क्राफ्ट  की

 4...  प्लैजिंक  मत्स्यन  संसाधनों  के  दोहन  के  लिए  इंट  रमीडिएट  क्राफ्ट  की

 5.  20  मीटर से  कम  लम्बाई  वाले  मशीनीकृत  मत्स्यन  जलयानों के  लिए
 हाई  स्पीड  डीजल  पर  लगने  वाले  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की

 6.  समुद्री  मत्स्यन  विनियमन  अधिनियम  को  लागू

 7.  कृष्रिम  रीफ  और  सी-फार्मिंग  परियोजनाओं  की

 8...  मछुआरों  के  लिए  कल्याण  कार्यक्रम  जिसमें  मछुआरों  के  लिए  आदर्श

 गांवों का  सक्रिय  मछुआरों  के  लिए  समूह  दुर्घटना स्कीम  तथा

 समुद्री  मछुआरों  के  लिए  बचत  एवं  राहत  शामिल

 9...  मात्स्यिकी  प्रशिक्षण  तथा
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 हु

 पत्तनों कौ  स्थिति में  सुधार

 1236.  श्री
 मूर्ति

 : क्या  भूतल  परिवहन मंत्री  यह  बताने

 क्या  कुछ  प्रमुख  पत्तनों  को  असंतोषजनक  वित्तीय  प्रदर्शनों  के  लिए  निंदा  की

 गई  है  तथा  उनके  प्रदर्शन  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपाय  सुझाए  गए

 यदि  तो  क्या  कई  पत्तन  प्राधिकारियों  को  ऋण  के  पुनर्भुगतान  के  संबंध  में

 दोषी  पाया  गया  और

 सरकार  द्वारा  देश  के  पत्तनों  में  सुधार  हेतु  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  :

 जी  कुछ  महापत्तन  न्यासों  को  विगत  में  समग्र  घटिया  कार्य  निष्पादन के  लिए  सचेत  किया
 गया

 सभी  महापत्तन  न्यास्न  प्रचालन  अधिशेष  अर्जित  कर  रहे  हैं  परन्तुः  नमें

 से  कुछ  ने  सरकारी  ऋणों  को  वापस  नहीं  किया

 पत्तनों  को  अपनी  वित्तीय  और  प्रचलानात्मक  स्थिति  मजबूत  करने  की  दृष्टि
 से  अपने  टौरिफ  ढांचों  को  संशोधित  खर्च  कम  दक्षता  में  सुधार लाने  तथा

 संसाधनों  का  बेहतर  उपयोग  करने  की  सलाह  दी  गई

 जम्मू  और  कश्मीर  उपग्रवादियों  को  पाक  द्वारा  सहायता  देने  के  मामले  में

 अमरीकी  दृष्टिकोण

 1237.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अमरीका  ने  पाकिस्तान  से  जम्मू और  कश्मीर  उग्रवादियों को  सहायता  देना

 बन्द  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  पाकिस्तान  अमरीकी  सरकार  के  प्रस्ताव  से  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  को  जम्मू  और  कश्मीर  के उग्रवादियों  को  पाकिस्तान ट्वारा  सहायता
 देने  पर  अमरीका  द्वारा  रोक  लगाने  के  प्रयासों  के  संबंध  में  कोई  जानकारी
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 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  :  और  Cer)  .  अमरीका  ने  इस  बात  का  संकेत
 दिया  है  कि  उन्होंने  यह  मुद्दा  पाकिस्तान  के  साथ  उठाया  है  तथा  पाकिस्तान  ने  कश्मीर में
 उग्र  विद्रोहिधों  को  केवल  राजनीतिक  एवं  राजनयिक  समर्थन  दिया  जाना  स्वीकार
 किया  हमने  अपनी  ओर  से  उन  प्रमाणों  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  किया  जिससे  यह

 स्थापित  होता  है  कि  पाकिस्तान  उग्रवादियों  को  सक्रिय  रूप  से  वित्तीय  सहायता  दे  रहा

 दुष्प्रेरित  कर  रहा  प्रशिक्षण  एवं  हथियार  प्रदान  कर  रहा  है  तथा  भारत  विशेषकर  जम्मू
 एवं  कश्मीर  में  घुसपैठ  में  सहायता  कर  रहा

 और  सरकार  को  अमरीका  द्वारा  इस  संबंध  में  पाकिस्तान से  किए:गए  किसी
 विशिष्ट  प्रस्ताव  की  जानकारी  नहीं

 ॥

 भारतौय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  स्थाफ्ति  किये  जाने  वाले  नए
 संयंत्र

 1238.  लाल  बहादुर  रावलः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  नए  संयंत्र  स्थापित  किये  जाने
 +

 a  +

 यदि  तो  राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर  ये  संयंत्र स्थापित किये  जाने  की
 संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस्पात  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री  संतोष  मोहन  से  स्टील  अथॉरिटी
 ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  नया  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  की  निवेश  योजना  अपने  मौजूदा  इस्पात  संयंत्रों

 प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  और  उत्पाद  विकास  के  जरिए  उत्पादकता  और  लाभ  में  सुधार  करने

 पर  ध्यान  केन्द्रित  करती

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करना/मरम्मत  करना

 1239.  श्री  राठवाः  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  देश  में  तथा  विशेष  रूप  से
 गुजगत

 के  पिछड़े/ग्रामीण/जनजातीय  क्षेत्रों
 में

 राष्ट्रीय राजमार्गों को  चौड़ा  करने/मरम्मत  करने  के  लिए  कोई  कार्य  योजना

 Cay  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्यवार  तथा  प्रति  वर्ष  कितनी  मरम्मत  एक  गैर-योजनागत  कार्य  है इसलिए ऐसे  कार्य क ेलिए कोई  योजना  तैयार  नहीं

 आबंटित  की  और  की  जातो

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  लिया  विभिन्न  राज्यों  क ेलिए  आवंटन  राज्यवार  किया  जाता  है  न  कि  स्कीम
 गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  राज़्यों  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्गों के  विकास  और

 भूतल  प|  रिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  .  रख-रखाव  हेतु  आबंटित  की  गई  निधियां  संलप्त  विवरण  -  |  में  दी  गई
 और  वार्षिक  योजना  1995-96  -96  के  दौरान  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलगभग  750

 लम्बे  भाग  को  चौड़ा  करने  को  व्यवस्था  की  गई  इसमें  गुजरात  के  पिछड़े  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास  और  उन्हें  चौड़ा  करना  एक  सतत्‌ प्रक्रिया उनका
 जनजातीय  क्षेत्र से  गुजरने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  खंड  शामिल  चूंकि  रख-रखाव  और  पूरा  होना  मुख्यतः  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 |

 --  ननिनिभककक  कब
 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  _  1992-93  1993-94  ___1994-95

 क्षेत्र  का नाम  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव

 एवं  मरम्मत  एवं  मरम्मत  एवं  मरम्मत

 न

 1.  2.  3.  4.  5.  6.
 ।

 7.  8.

 1.  आंध्र  प्रदेश

 ह

 2600.00  1249.44  4580.00  1716.42  4590.50  2146.64

 2.  अर्णाचल  प्रदेश  80.00  35.41  400.00  53.51  130.00  67.24

 3.  असम  1275.00  1039.625
 ह

 1400.00  1355.22  1485.00  1678.23

 4.  बिहार  1385.00  1072.66  1920.00  1276.45  1875.00  1472.53

 5.  अण्डीगढ़  25.00  15.48  25.00  14.00  25.00  21.00

 6.  दिल्ली

 ॥

 700.00  171.80  550.00  208.21  150.00  142.25

 7.  गोवा  .  850.00  208.308  570.00  225.05  375.00  385.65

 8.  गुजरात  4650.00  881.37  6850.00  1033.95  5630.00  1316.61

 9,  हरियाणा  1870.00  380.83  3200.00  513.86  5160.00  580.00

 10.  हिमाचल  प्रदेश  1150.00  529.55  1200.00  881.70  1350.00  894.80

 11..  जम्मू एवं  कश्मीर  50.00  त  43.39  40.00  84.54  45.00  75.60

 12.  कनटिक  1880.00  1105.87  2900.00  1234.19  2425.00  1506.78
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 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  1992-93  1993-94  1994-95

 क्षेत्र  का नाम  विकास  रख-रखाव  विकास  विकास  रख-रखाव

 मरम्मत  मरम्मत  मरम्मत

 1.  2.  3.  4.
 ह

 5,  6.  7.  8.

 13.  केरल  1400.00  587.82  3089.00  726.15  2750.00  924.10

 14,  मध्य  प्रदेश  1915.00  1213.25  .  1850.00  1316.28  1534.50  1696.01

 15.  महाराष्ट्  3280.00  1506.677  3080.00  1815.54  267500  2150.45

 16.  मणिपुर  250.00  73.32  300.00  130.47  325.00  115.20

 17.  मेघालय  387.00  170.27  470.00  231.13  500.00  270.06

 18.  नागालैंड  50.00  3.50  45.00  हर  7.29  40.00  4.00

 19.  उड़ीसा  Ve  738.52  1350.00  1016.11  3390.00  1186.50

 20.  पांडिचेरी  44.64  5.78  50.00  16.02

 |

 50.00  14.73

 21.  2800.00  638.97  2200.00  661.30  3500.00  736.97

 22.  राजस्थान  3095  1141.02  4200.00  1339.97  4350.00  1810.83

 23.  तमिलनाडु  1600.00  1134.69  3150.00  1613.67  2503.50  1702.86

 24.  उत्तर  प्रदेश  4995.00  1394.96  4750.00  1710.52  6264.00  2065.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  2230.00  1071.51  3500.00  1760.45  3987.00  1744.00

 यदि  तो  इस  विस्तार के  अंतर्गत  और  किन-किन  क्षेत्रों  को शामिल  किया

 गया

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  दिल्‍ली  क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कदम  उठाने  का  है  कि  इस

 विस्तार से  इस  कार्यालय  की  कार्य  कुशलता  और  क्षमता  कम  न

 1240.  श्री  हरिन  पाठकः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  दिल्‍ली  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  के  क्षेत्राधिकार का  विस्तार  किया
 |

 गया
 ह

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  क्षेत्राधिकार
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 '
 का  भी  विस्तार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  जी

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  मेरठ  और  गाजियाबाद  जिले  और  हरियाणा  राज्य  के

 सोनीपत  तथा  रोहतक  जिले  13  1995  से  दिल्‍ली  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 कार्यालय  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  स्थानांतरित  कर  दिए  गए

 और  क्षेत्री  पासपोर्ट  दिल्ली  के  क्षेत्राधिकार  में  विस्तार  करने  से

 इस  कार्यालय  की  दक्षता  प्रभावित  होने  की  संभावना  नहीं  बल्कि  इसके  परिणामस्वस्प

 बड़ी  संख्या  में  पासपोर्ट  आवेदक  व्यक्तिगत  स्  से  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  दिल्‍ली  जा

 सकेंगे  जो  इसी  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  स्थानांतरित  किए  गए  जिलों  को  देखते  हुए  काफी

 सुविधाजनक  स्थान  पर  स्थित

 और  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  गुजरात  के  क्षेत्राधिकार  में  विस्तार  करने

 फिलहाल  कोई  इरादा  नहीं

 सिन्हा  समिति  रिपोर्ट की  सिफारिशें

 1241.  श्री  राजनाथ  सोनकर  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह

 ।  समिति  ने
 कुछ  सिफारिशें की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  तथा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  को  गई

 क्‍या  अभी  भी  55  प्रतिशत  से  अधिक  गांव  शहरों  तथा  नगरों  से  सड़क  द्वारा  नहीं
 जुड़े  हुए  और
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 यदि  तो  इन  गांवों  को  शहरों  तथा  नगरों  से  जोड़ने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 जा  रहे

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री
 उत्तमभाई  हारजीभाई  और  इस  मंत्रालय  को  सिन्हा  समिति  की  रिपोर्ट

 के  बारे  कोई  सूचना  महीं  है  ।

 और  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1994-95

 तक  1000  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  83.4:  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ने  का  लक्ष्य  रखा

 गया  आठवीं  योजना  (1992-97)  के  लिए  इस  श्रेणी  के  सभी  गांवों  को  योजना  के

 अन्त  तक  सड़कों  से  जोड़ने  का  लक्ष्य

 उर्धरक  उत्पादन

 1242.  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  किः

 कया  सरकार  के  पास  उर्वरक  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  6,000  करोड़  रूपये

 को  परियोजनाएं

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  तरह से  उर्वरकों  की

 विभिन्न  किस्मों  का कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  का  उत्पादन

 इस  समय  तथा  1997  के  लिए  विभिन्न  उर्वरकों  की  मांग  तथा  आपूर्ति  की  क्या

 स्थिति  और

 इन  परियोजनाओं  पर  कब  तक  अमल  होने  की  संभावना  है  !

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  हइलैक्ट्रानिक  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआडों  से  अनुमानित

 पूंजी  लागत  क्षमता  तथा  आरम्भण  की  प्रत्याशित  तिथि  सहित  कार्यान्वयनाधीन  परियोजनाओं
 के  ब्यौरे  निम्नानुसार

 क्रमांक  कम्पनी/सहकारी  स्थान  अनुमानित  परिकल्पित  आरम्भण

 उपक्रम  का  नाम  पूंजी  उत्पादन  की  प्रत्याशित

 लागत  उत्पाद  तिथि

 टन  प्रति

 1  2.  3  4.  5.  &

 त  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  आंबला  96  यूरिया  7.26  1.1.97

 कोआपरेटिव
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 क्रमांक  कम्पनी/सहकारी  स्थान  अनुमानित  आरम्भण

 उपक्रम  का  नाम  पूंजी  उत्पादन  की  प्रत्याशित

 लागत  उत्पाद  क्षमता  तिथि

 टन  प्रति

 1  2  3  4.  5  6

 2.  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  119.08  यूरिया  1.50  1.9.97

 3.  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  फुलपूर  993.00  यूरिया  7.26  20.1.99

 कोआपरेटिव

 4.  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  विजयपुर  987.30  7.26  1.1.97

 एफ

 5.  मद्रास  फर्टिलाइजर्स  मनालौ  437.47  0.76  30.6.96

 एफ  एनपीके  1.84

 6.  एण्ड  कैमिकल्स  उद्योगमण्डल  618.00  अमोनिया  2.97  31.3.97

 ट्रावनकोर  केरल

 चुनर्स्थापन

 7.  आसचाल  कैमिकल्स  एण्ड  शाहजहांपुर(5:प्र.)  1325.00  यूरिया  7.25  95  को

 परीक्षण  उत्पादन

 किया  गया

 8.  नागार्जुन  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  काकीनाडा  954.21  यूरिया  4.95  1997-98  का

 कैमिकल्स  आमन्ध्र  प्रदेश  दूसरा  भाग

 9.  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लि  पंजाब  50.00  यूरिया  1.81  1.01.1996

 एफ

 कुल  अनुमानित  पूंजी  लागत  -  6494.06  करोड़

 कुल  उत्पादन  यूरिया  -  38.06  लाख  मीटरी टन  प्रतिवर्ष

 1.64  लाख  मीटरी टन  प्रतिवर्ष

 कृषि  मंत्रालय  मे  वर्ष  1995-96  के  लिए  तथा  पोषकों  मीट्रिक  टन  मांग  का  अनुमान  लगाया  पोषकों  की  खपत  में  6  तथा  एवं

 क्रमशः  10.75  मिलियन  मीद्रिक  3.56  मिलियन  मीद्रिक  टन  तथा  1.35  मिलियन  पोषकों  से  प्रत्येक क ेलिए  5५  की  औसत  वार्षिक  वृद्धि  के  अनुमान  से  वर्ष  1997-98
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 के  दौरान  मांग  के  क्रमशः  12.03  मिलियन  मीट्रिक  टन  3.92  मिलियन  मीट्रिक  टन  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  द्वार  उक्त  अवधि  के  दौरान  लोहे  और  इस्पात  का  कुल  कितना
 तथा  1.48  मीट्रिक  टन  तक  बढ़ने  की  संभावना  उनकी  वास्तविक  खपत  उत्पादन  किया  गया  और

 अन्य बातों के  साथ-साथ  पोषक  मानसून  की  दशा  आदि  परिवर्तियों पर  निर्भर

 आयातों  द्वारा  संपूरित  घरेलू  उत्पादन  से  1997-98  -98  के  दौरान  विभिन्न  पोषकों  की  वास्तविक

 मांग  के  पूरा  हो  जाने  की  आशा  रिरोलिंग  प्िलों  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  कुल  कितना  उत्पादन  किया  गया

 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  लौह  और  इस्पात  का  उत्पादन

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज़्य  मंत्री  संतोष  मोहन  परिसज्जित  इस्पात

 1243.  श्री  हाराधन  रायः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  को  मोटे  तौरे  पर  दो  श्रेणियों  अर्थात  चपटे  और  अचपडटे  उत्पादों  में  बांटा  गया  वर्ष

 1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  किये

 इन्टेग्रेटिड  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  1992-93,  1993-94  और  1994-95  गयेचरपटे तथा  अचपटे  उत्पादनों  के  उत्पादन  और  परिसज्जित  इस्पात  के  कुल  उत्पादन  संबंधी

 हक

 लोहे  और  इस्पात  का  श्रेणीवार  कुल  कितमा  उत्पादन  किया  गया  ब्यौरा  निम्नामुसार

 1992-93  1993-94  1994-95

 अचपटे  उत्पाद  3221  3383  3798

 अपटे  उत्पाद  5193  5385  5768

 कुल  8414  8768  9566
 व  क्‍कब  अब  बखअअअअअअकअककबअबबअबअक्‍इक्‍अ  इस  अर  इस्‍  तक  कस ननस-.ननम+  न

 विद्युत  चाप  भट्टी  इकाइयां  जो  लघु  इस्पात  संयंत्रों  के  नाम  से  भी  जाना  जाता  है  इस्पात  उद्योग  के  आधुनिकौकरण  के  लिए  ऑस्ट्रिया
 ट्वार  वर्ष  और  के  दौरान  किया  गया  कुल  उत्पादन
 निम्नानुसार  श्री  शरत  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  इस्पात  उद्योग  क ेआधुनिकीकरण  के  लिये  ऑस्ट्रिया ने  वित्तीय  और

 तकभीकी  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  किया  और

 1992-93  1993-94  1994-95
 —  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 2976  2500  3073

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  और  आस्ट्रिया
 वर्ष  1992-93,

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  पुनर्बेलन  इस्पात  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  में  अग्रणी  देशों  में  आस्ट्रिया  के  इस्पात  उद्योग  जिसके  पास

 द्वारा  उत्पादित  कुल  इस्पात  निम्नानुसार  ऑर्ट  टेकनालौजीਂ  क्रो  विशेषज्ञता  और  अनुभव  भारतोय  इस्पात  उद्योग
 के  प्रौद्योगिकोय  उम्रपन  और  आधुनिकीकरण  में  अत्यधिक  मूल्यवान  हो  सकता  है  औरउत्पादों
 की  क्वालिटी  में  सुधार  करने  और  उत्पादन  की  लागत  कम  करने  में  सहायक  हो  सकता

 भारतीय  इस्पात  उद्योग  की  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  प्रमुख  रुप  से  इसके  उत्पादों  की  क्वालिटी _रलमनम>म«मम>« «न
 और  लागत  पर  निर्भर  जिससे  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अपना  स्थान  बनाए  रख

 "5378  4878  5470

 1995  के  दौरान  इस्पात  राज्य  मंत्री  के  आस्ट्रिया  के  दौरे  के  दौरान  विकसित
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 हो  रह  भारतीय  इस्पात  उद्योग  ट्वारा  अपेक्षित  काफी  संख्या  में  श्रयशक्ति  को

 पर्यावरण  अपशिष्ट  तथा  कोयले  का  अंगधकीकरण  और  इस्पात

 संयंत्रों में  निजी  विद्युत  उत्पादन  को  भारत  और  आस्ट्रिया  के  बीच  सहयोग  के  सम्भावित  क्षेत्रों

 के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  आस्ट्रिया  की  सरकार ने  प्रौद्योगिकी  के  चरण-वार

 हस्तान्तरण में  रच  दर्शाई  है  ताकि  संयंत्र  और  मशीनरी  के  निर्माण  के  लिए  अन्ततः  प्रोद्योगिकी

 और  दोनों  भारत  में  स्वदेशी  रूप  से  उपलब्ध  हो

 लघुतम  खनन  क्षेत्र

 1245.  श्री शिवराज सिह  क्या  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  मध्य  प्रदेश में  खनन  और  लघुतम  खनन  क्षेत्र के  लिए  पट्टे  की  अवधि  में

 वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  2000  तक  खनन  क्षेत्र  में  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  में रोजगार के  कितन ेअवसर

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  खनन  के  लिए  पट्टे  की अवधि  को  स्वीकृति  इनके  नवीकरण

 और  हस्तांतरण  हेतु  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री  गिरघवर  और  खान  और  खनिज
 और  1957  और  इसके  अंतर्गत  बनाए  गए  नियमों  द्वारा

 खनन  पट्टों  की  मंजूरी  को  विनियमित  किया  जाता  इन  नियमों  में  खनन  पट्टों  की  मंजूरी
 के  लिए  विस्तृत  प्रावधान  और  प्रक्रियाएं  निहित  उपरोक्त  अधिनियम  में  कोई  न्यूनतम
 पट्टा  क्षेत्र  निर्धारित  नहीं  किया  गया  अधिनियम  में  अंतर्विष्ट  प्रावधान  के  अनुसार
 खनन  पट्टे  को  मंजूरी  की अधिकतम  अवधि  30  वर्ष  से अधिक  नहीं  होगी  और  इस  प्रकार
 से  खनन  पट्टे  क ेलिए  दी  जाने  वाली  मंजूरी  की  न्यूनतम  अवधि  20  वर्ष  से  कम  नहीं

 केन्द्र  सरकार/राज्य  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 और  (2).  खनन  पट्टों  की  नवीकरण  या  हस्तांतरण  के  लिए  आवेदनों

 के  निपटान हेतु  खान  और  खनिज  और  1957  और  इसके

 अंतर्गत  बनाएं गए  नियमों  के  तहत  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की

 गई

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  हेतु  वित्त  पोषण

 1246.  श्री  लालजान वाशाः  क्या  खाद्च  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
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 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  द्वारा  डेवलपमैंट  फंडਂ
 के  पुनर्द्धार  में  अवरोध  उत्पन्न

 हुआ

 क्‍या  गहरे  समुद्र  में  मछलो  पकड़ने  के  क्षेत्र  क ेवित्त-पोषण  हेतु  अन्य  वित्तीय
 ँ

 हैं संस्थाएं  सामने  नहीं  आ  रही

 क्‍या  रूण  मत्स्यन-पोतों  के  वित्त  पोषण  हेतु  किसी  नय ेप्रस्ताव पर  विचार  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  क्रे  राज्य  मंत्री  सिंह
 ट्रोलर  डेवलपमैंन्ट  फंडਂ  के  पुनस्द्वार  हेतु  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  नई
 परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  किया  है  और  ऐसी  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  हेतु यह
 सरकार  की  नामजद  एजेंसी

 और  भारत  में  समुद्री  मत्स्यन  उद्योग  से  संबंधित  तकनीकी  समिति  ने  गहन

 समुद्री  मत्स्यन  एककों  के  पुनर्त्थान  हेतु  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी ह ैऔर  संभिति  को

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अंतर-मंत्रालय  कार्रवाई  की  जा  रही

 महाराष्ट्र  में  इस्पात  संयंत्र

 1247.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गूंडेवारः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  में  मध्यम  और  वृहंत  इस्पात  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  और

 1994-95  के  दौरान  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  कितने  लाइसेंस  जारी
 किये

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  मध्यम  क्षेत्र  में  विध्ुत
 चाप  भट्टी  पर  आधारित  इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाली  32  इकाइयां  इसके  अतिरिक्त

 महाराष्ट्र राज्य  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  लगी  काफी संख्या में  प्रेरण  भट्टी  इकाइयां  भी  हैं  जिनमें

 से  अधिकांश  लघु  क्षेत्र में
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 राज्य  में  इस्पात  संयंत्रों की  स्थापना  करने  के  लिए  1994-95  के  दौरान  कोई

 लाइसेंस  जारी  नहीं  किया

 क्‍या  चीन  की  जेलों  में  भारतीय  युद्ध  बंदी

 यदि  तो  तत्सबधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बोच  युद्ध  बंदियों  के

 की  कुल  संख्या  कया

 -  विदेश  मंत्री  प्रणव  जी

 और  प्रश्न्न  नहीं

 ॥  भूमि  का  व्यवसायिक  दोहन

 ।
 1249.  श्री  राम  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  9  1994  के

 कतांकित  प्रश्न  698  तथा  14  1995  के  तारांकित प्रश्न  200
 के  उत्तर  के

 बिंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 !
 क्या  सरकार  ने  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  भूमि  के  व्यवसायिक  दोहन

 के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि
 तो इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इसे

 कब  तक  स्वीकृति  दे  दी

 4  1995  लिक्षत  उत्तर  रे  की

 जल-भूतल परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
 से  सरकार  इस  मामले पर  विचार  कर  रही

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग

 कृपा  करेंगे  किः

 आज  की  तारीख  तक  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या यह  सच  है  कि  कर्नाटक  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों की  कुल  संज्या  लगभग
 नग्ण्य

 यदि  तो  क्या  केद्रीय  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  विशेषतः  रायचूड़  और

 गुलबर्गा  जिलों  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  लगाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्याँ  है  ?

 गा

 साह्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  रिसिह  खाद्य
 प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  में  है ंइसलिए  सभी  खाद्य  प्रसंस्काण
 उद्योगों  के  ब्यौरे  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  ।  उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  1991-92
 और  अखिल  भारतीय  द्वितीय  लघु  उद्योग  गणना  (1987-88)  के  अनुसार  खाद्य  प्रसंस्करण
 यूनिटों  कौ  राज्य-वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 जी

 और  यह  मंत्रालय  स्वयं  किसी  राज्य  में  खाद्य  प्रसंस्करण यूनिटों  की  स्थापना
 नहीं  लेकिन  इसकी  योजना  स्कीमों  के  तहत  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  की

 विस्तार/आधुनिकौकरण  के  लिए  राज्य  सरकार  के  संगठनों/सहकारिताओं/स्वैक्छिक
 संगठनों  को  सहायता  दी  जाती

 विवरण

 उद्योगों के  वार्षिक  सर्वेक्षण  1991-92  और  अखिल  भारतीय  द्वितीय  लघु  उद्योग  1987-88  के  अनुसार  खाद्य  प्रसंस्करण
 करों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्र  राज्य  का  नाम  उद्योगों  का  वार्षिक  लघु  उद्योग  गणना
 सर्वेक्षण  (91-92)  (87-88)

 1  आंध्र  प्रदेश  10434  11050

 हि  असम  743  1379
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 राज्य  का  नाम  उद्योगों का  वार्षिक  लघु  उद्योग  गणना

 सर्वेक्षण  (91-92)  (87-89)

 3.  बिहार  449  4510

 4.  गुजरात  1200  2599

 5,  हरियाणा  584  2843

 6.  हिमाचल  प्रदेश  40  2106

 है
 य्र  जम्मू एवं कश्मीर  60  1467

 8.  कर्माटक  1259  10771

 9,  केरल  1031  5234

 10.  मध्य  प्रदेश  1503  12668

 11.  महाराष्ट्  1976  2739

 12.  मणिपुर  7  हा  392

 13  मेघालय  3  152

 14.  भागालैंड  5  69

 15.  उड़ीसा  363  2918

 10.  पंजाब  1013  4156

 17.  राजस्थान  425  7883

 19.
 तमिलनाडु

 3514  9566

 19  जिपुरा  19  250

 20.  उत्तर  प्रदेश  2731  9925

 21.  पश्चिम  बंगाल  941  5049
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 राज्य  का  नाम  उद्योगों  का  वार्षिक  लघु  उद्योग  गणना
 सर्वेक्षण  (91-92)  (87-88)

 23.  अंडमान  निकोबार

 ह

 3  89

 24-  अस्णाचल  प्रदेश  *  172

 25.  अंडीगढ़  34  44

 26.  दादर  एवं  नागर  हवेली  -  20

 27.  दिल्ली  134  144

 28.  दमण  एवं  दीव  4  51

 29.  एवं  आइलैंड  *  -

 30.  मिजोरम  का  143

 31.  पाण्डिचेरी  35  296

 32.  गोआ  35  1099

 कुल  योग  28545  99792

 *  उद्योग  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  में  अरुणाचल  मिजोरम  और  संघशासित  प्रदेश  लक्षद्वीप  शामिल  नहीं

 इन  घटनाओं  की  भविष्य  में  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 +

 जोकारो  हस्पात  संयंत्र  से  इस्पात  कौ  ओरी

 इस्पात  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री
 संतोष

 मोहन  बोकारो इस्पात  संयंत्र
 1251.  श्री  सुरेन्द्र पाल  घाठकः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः  में  करोड़ों रुपए  मूल्य  के  इस्पात  की  चोरी  की  कोई  घटना  नहीं  हि

 क्या  केन्द्र  सरकार  को बोकारो  पयंत्र  से  करोड़ों  रपये  मूल्य  की  इस्पात  से  उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  ग्रश्न  नहीं
 की  चोरी  के  मामले  का  फ्ता  चल्वा  हर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ओस्निया-हजेंगोविना  में  शांति  रक्षण

 क्‍या  इस  संबंध में  कोई  जांच कराई  गई
 1252.  श्री  सैयद  क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने कौ  कृपा  करेंगे किः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  ह ैऔर  सरकार  ने  इस  जांच  के  आधार  पर
 ॥

 पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  और  क्‍या  सरकार  ने  बोस्निया-हजेंगोविना में  युद्धविराम  और  संवैधानिक  पुनर्गठन
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 संबंधी  हाल  के  समझौते के  मसौदे  का  अध्ययन  किया

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  बोस्निया  में  शांति  रक्षण  के  लिए  सैन्य  -  दस्ता  देने  के  लिए  सरकार  से  सम्पर्क

 गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  यह  अनुरोध  मान  लेने  का  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  सलमान  और  सरकार

 बोस्तिया  हजेंगोविना  तथा  भूतपूर्व  यूगोसलाविया  के  अन्य  भागों  में  शांति  प्रक्रिया  संबंधी

 बातचीतों  पर  करीब  से  गौर  करती  रही  सरकार  की  निरन्तर  स्थिति  यह  रही  है  कि  केवल

 बातचीत  के  जरिए  किया  गया  एक  ऐसा  राजनीतिक  समझौता  जो  न्यासंगत  और

 सभी  संबद्ध  दलों  को  स्वीकार्य  हो  इस  संघर्ष  का  स्थायी  समाधान  हो  सकता  इस  संदर्भ

 में  सरकार  हाल  के  समझौते  का  स्वागत  करती  ह ैऔर  आशा  करती  है  कि  इससे  इस  दुःखद
 संघर्ष  का  अन्त

 और  यह  उल्लेखनीय  है  कि  भूतपूर्व  यूगोस्लाविया  में  संयुक्त  राष्ट्र

 शांति-स्थापना  क्‍लों  का  पहला  कमांडर  भारत  से  बोस्निया-हजेंगोविना  में

 शांति-स्थापना  आपरेशनों  में  भारत  की  भूमिका  की  अवधि  आगे  नहीं  बढ़ाई  गई  है  और

 न  ही  बढ़ाएं  जाने  का  विचार

 कंटेनरों  को  रखने  का  प्रभार

 1253.  श्री  अन्ना  जोशीः  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या विभिन्न  जहाजरानी  कम्पनियों  टड्वारा  कंटेगरों  को  रखने  के  प्रभार  में  लगातार

 वृद्धि  हो  रही
 &

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  मुम्बई  बंदरगाह  में  कंटेनरों  को रखने  का  औसत  समय  2

 कम्पनियां  केवल  पांच  निःशुल्क  दिवस  देती

 पदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वर्ष  आयातकों  को  अधिक  प्रभार

 और

 सरकार  द्वारा  मुम्बई  बंदरगाह  के  कामकाज में  सुधार  लाने  और

 नियतिकों  को  राहत  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  करे  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर
 +और  कन्टेगर  विलम्ब  प्रभार  नौवहन  क्रांफ्रैंस  द्वारा  लगाए  जाते  हैं  तथा  नौवहन  एजेंटों

 द्वारा  आयातकों/निर्यातकों  से  सीधे  वसूल  किए  जाते  इन  प्रभारों  का  पत्तन  प्रभारों  से

 कोई  प्रत्यक्ष  संबंध  नहीं  है  तथा  इन  प्रभारों  पंर  पत्तनों  का  कोई  लियंत्रण  नहीं

 से  बम्बई  पत्तन  पर  26  दिनों  का औसत  ठहराव  अपने  माल  की  उचित

 अवधि  में  निकासी  की  आयातकों/निर्यातकों  की  असक्षमता  से  प्रत्यक्ष  संबंध  रखता  ऐसा

 आयातकों/निर्यातकों  की  वित्तीय  समस्याओं  के  कारण  और  सीमाशुल्क  प्रक्रिया  को  पूरा
 करने  के  कारण  हो  सकता  चूंकि  वर्तमान  स्थिति  स्वयं  आयातकों/निर्यातकों  के

 कारण  उत्पन्न  हुई  विलम्ब  से  बचने  के  लिए  सुधारात्मक  कार्रवाई  मुख्यतः  उन्हीं के  द्वारा

 की

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  आवंटन

 1254.  श्री  गोपौनाथ  गजपति:ः  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  इंदिरा  आवास  योजना  के

 अंतर्गत  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  अतिरिक्त  धनराशि  आवंटित  करने  का

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  और  उक्त

 केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  लिए  चालू  योजना  अवधि  की  शेष  अवधि  के  दौरान  कितनी  शेष
 धनराशि  के  आवंटन  का  विचार  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घिलास

 और  इन्दिरा  आवास  योजना  के  विभिन्न  राज्यों  क्षेत्रों
 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  1000  करोड़  रूपये  का  आवंटन  किया  गया  ।

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  किया  गया  राज्यवार  आवंटन  संलग्न विवरण में  दिया  गया

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  निधियों  का  अतिरिक्त  आवंटन  राज्य  सरकारों  से

 प्राप्त  प्रस्तावों के  गुणावगुण  के  आधार  पर  किया
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 विवरण

 _1995-%  के  दौरान  इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  आवंटित  निष्चियां

 लिखित  358

 स्पये

 क्रमांक  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  आवंटन

 केन्द्र  राज्य  कुल

 1.  2.  *  3.  4.  5.

 1.  आंध्र  प्रदेश  7764.21  1941.05  9705.26

 2.  *  अस्णाचल  प्रदेश  79.71  19.93  99.64

 3.  असम  2555.95  638.99  3194.94

 4.  बिहार  15229.21  3807.30  19036.51

 5.  गोआ  86.12  21.53  107.65

 6.  गुजरात  2850.09  712.52  3562.61

 7.  हरियाणा  684.63  171.16  955.79

 8.  हिमाचल  प्रदेश  273.65  68.41  342.06

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  556.07  139.02  695.09

 10.  कर्नाटक  5213.33  13033.  6516.66

 11.  केरल  1896.68  474.17  2370.85

 12.  मध्य  प्रदेश  9838.39  2459.60  12297.99

 13.  महाराष्ट्  8464.06  2116.02  10580.08

 14.  मणिपुर  102.16  25.54  127.70

 15.  मेघालय  119.54  29.89  149.43
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 है  स्पये

 क्रमांक  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  आवंटन
 ह

 केन्द्र  राज्य  कुल

 त  2  3.  4  5

 16.  मिजोरम  50.36  12.89  149.43

 17.  नागालैंड  128.13  32.03  160.16

 18.  उड़ीसा  6298.60  1574.65  7873.25

 19.  पंजाब  486.85  121.71  608.56

 20.  राजस्थान  4087.49  1021.87  5109.36
 :

 21.  '
 सिक्‍्कम  46.65  11.66  58.31

 22.  तमिलनाडु  7018.73  1754.68  8773.41

 23.  त्रिपुरा  132.69  33.17  165.86

 24.  उत्तर  प्रदेश  18921.14  4730.29  23651.43

 25.  पश्चिम  बंगाल  6957.87  1739.47  8697.34

 26.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  47.17  0.00  47.17

 27.  दादर  व  नागर  हवेली  25.61  0.00  25.61

 28.  दमव  व  दीव  15.08  0.00  15.00

 क्ष

 29.  लक्षद्वीप  23.65  0.00  23.65

 30.  पांडिचेरी  46.18  0.00  46.18

 योग  100000.00  गि  24960.58  124960.58



 लिखित  उत्तर

 के  ऊपर  अमरीकी  दबाव

 1255.  श्रीमती  भावना
 प्रेम  धूमलः

 श्री  पंकज

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  क्लिंटन  प्रशासन  पाकिस्तान  को  करोड़ों  डालर  की  सामरिक  सहायता  प्रदान
 करने  के  बाद  भारत के  ऊपर  मिसाइल  न  छोड़ने  और  विकसित  म  करने

 हेतु  दवाब  डाल  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  और  क्लिंटन  प्रशासन  ने  विगत  में  हमारे

 बॉलास्टिक  मिसाइल  विकसित  करने  सबंधी  कार्यक्रम  के  प्रति  अपना  विरोध  प्रकट  किया

 है  तथापि  हाल  ही  में  कांग्रेस  द्वारा  ब्राउन  संशोधन  अनुमोदित  किए  जाने  के  बाद  जिसके

 अन्तर्गत  पाकिस्तान  को  368  मिलियन  डालर  मूल्य  के आधुनिक  अमरीकी  सैन्य  उपकरणों

 के  स्थानांतरण  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  प्रेसलर  संशोधन  में  एक  बार  छूट  देने  की

 व्यवस्था  यह  मुद्दा  अमरीका  के  साथ  नहीं  उठाया  गया

 विकास  योजनाओं  की  निगरानी

 1256.  श्री  वेंकटेश्वर  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और रोजगार मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  में  विभिन्न  विकास  योजगाओं  की  निगरामी  हेतु  नये

 उपायों  को  लागू  किया

 क्‍या  सरकार  को  योजनाओं  में  विलम्ब  किये  जाने  और  उन्हें  ठोक  तरह  से  लागू

 न  करने  और  धनराशि  का  दुख्पयोग  किये  जाने  के  संबंध  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 किये  जाने  का  प्रस्ताव

 कया  सरकार  ने  इन  योजनाओं  में  लेखा  प्रणाली  का  पुनर्गठन करने  वाली  एजेंसियों

 को  समर्थन  प्रदान  किये  जाने  पर  जोर  दिया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरौ्यौ  उन्मूलन  विभाग )
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खिलास

 केन्द्रद्वारा  देश  भर  में  चलाई  जा  रहो  मुख्य  ग्रामाण  विकास  योजनाएं  समन्वित  ग्रामीण  विकास
 जवाहर  रोजगार  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  एवं  त्वरित  ग्रामोण  जल

 आपूर्ति  कार्यक्रम  इन योजनाओं  के  सछ्त  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार
 ने  कई  निगरानी  तंत्रों  की  स्थापना  कौ  जो  इस  प्रकार

 (1)  सावधि  प्रगति

 (2)  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  साथ  तथा

 (3)  क्षेत्रीय  अधिकारियों  की  योजना  के  माध्यम  से  विभिव्र  योजनाओं  की प्रगति एवं
 उसके  निष्पादन  की  आलोचमनात्मक  समीक्षा  ।

 और  योजनाओं  के  विलम्बित  एवं  अनुचित  कार्यान्वषन  तथा  धन  के

 दुल्पयोग  के  संबंध  में  केन्द्र  को समय-समय  पर  कुछेक  शिकायतें  मिलती  रही  फिर

 कार्यरत  एजेंसियों  की  संख्या  को  देखते  हुए  शिकायतों  को  यह  संकया  कोई  अधिक  नहीं

 इन्हें  यथोचित  कार्रवाई  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  तत्काल  ही  भेज  दिया  जाता

 और  केन्द्र  सरकार  मे  ब्लाक/जिला/राज्य  स्तर  पर  सतर्कता  एवं  निगरानी

 समितियों  का  गठन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  लिखा  राज्थों  को  यह  भी  सुझाव
 दिया  गया  है  कि  बड़ी  मात्रा  में  धन  को  उपलब्धता  का  प्रभावी  प्रबंध  करने  के  लिए  जिला

 ग्रमीण  विकास  एजेन्सियों/जिला  परिषदों  में  लेखा  स्कंधों  को  सही  ढंग  से  मजबूत  बनाया

 इसके  प्रबंध  सूचना  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  हेतु  एक  उपाय  के  रूप  में

 केन्द्र  एवं  राज्यों  क ेबोच  लागत  की  भागेदारी  क ेआधार-पर  कम्प्यूटीकरण  करने  का  भ॑

 निर्णय  लिया  गया

 बहुराज्यौय  बड़ी  विद्युत  परियोजनाएं

 1257.  श्री  राम  विलास  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विद्युत  नीति  सम्बन्धी  पैकेज  को  प्रभावी  और  परिणामोन्मुखी बनाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  और

 बहुराज्यीय  बड़ी  विद्युत  परियोजनायें  स्थापित  करने  के  लिए  किग  नये  मानदण्डों
 का  प्रस्ताव  किया  गया  और

 अनावश्यक  मुकदमेबाजी  और  परियोजना  के  क्रियान्वयन में  विलम्य
 टालने

 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उमिला  1991
 यें  आरम्भ  की  गई  निजी  विद्युत  नीति  की  सतत्‌  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  है  और  इसे  अधिक

 ग्रभावो  एवं  परिणामोन्मुखी  बनाने  के  लिए  इसे  समय-समय  पर  संशोधित  किया  गया
 छाप्रतः

 और  (०).  मेगा  विद्युत  जिन  में  निजी  क्षेत्र  द्वारा  एक  से  अधिक

 ज्यों  को  विद्युत  की  बिक्री  की  जानी  निहित  होती  अधिष्ठापत  किए  जाने  को  प्रोत्साहन

 ने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  हाल  ही  में  एक  मीति  की  घोषणा  की  गई

 (1)  1000  मेगावाट  और  इससे  अधिक  क्षमता  वाली  जो  कि  मेगा

 परियोजनाओं  के  रूप  में  एक  से  अधिक  राज्यों  की आवश्यकता  की  पूर्ति  करती  के  बारे

 में  कार्रवाई

 4
 परियोजना

 ७  ह  5
 (2)  इस  प्रकार  की  ओं  के  लिए  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  प्रक्रिया  के जरिए

 निजी  प्रवर्तकों  को  जिनका  समन्वय  कार्य  पावरग्रिड़  ट्वारा  किया  और 2

 (3)  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  शक्यता  स्थल  अभिज्ञात  किया  जाना  और

 द्वारा  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  पी  तैयार  किया  जाना  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  स ेपरियोजनाओं  का  विकास  किया  जाएगा

 और  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  प्रक्रिया  के  पश्चात  इन्हें  अंतिम  रूप  दिया  इसलिए  किसी

 प्रकार  के  अनावश्यक  मुकदमें-बाजी  कौ  परिकल्पना  नहीं  की  गई
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 कोयला  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 1258.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजेः  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कोयला  आधारित  विद्युत  संयंत्रवार  कोयले  की  न्यूनतम  आवश्यकता  कितनी
 कितनी

 ऐसे  विद्युत  संयंत्रों  को  संयंत्रवार  अधिकतम  कितना  कोयला  उपलब्ध  कराया

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  संयंत्रों  को आवश्यकतानुसार  कोयला  उपलब्ध  करने  के

 लिए  क्या  प्रयास  किए  और

 इस  दिशा  में  किए  गए  प्रयासों  के  क्या  परिणाम  निकल े?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उर्मिला  और  अपेक्षित

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  देश  के  समग्र  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई की  स्थिति
 की  उच्यस्तरीय  अन्तः  विभागीय  साप्ताहिक  बैठकों  समेत  स्थिति की  सतत्‌  रूप  से  समीक्षा  की

 जाती  है  और  समय-समय  पर  उपचारात्मक  कार्रवाई  को  जाती

 विवरण

 1995  कौ  अवधि  के  दौरान  कोयले  की  आवश्यकता  और  प्राप्ति  का  ब्यौरा

 हजार  टन

 ताप  विद्युत  केन्द्र  आवश्यकता  प्राप्ति  प्रतिशत

 का  नाम

 त  2.  3  |  5.

 उत्तरी  क्षेत्र

 बदरपुर  2304  1856  81

 2  इन्द्रप्रस्थ  केन्द्र  6838  567  89

 3.  राजघाट  368  350  95

 4  फरीदाबाद  408  425  .  104
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 ताप  विद्युत  केन्द्र  आवश्यकता  प्राप्ति  प्रतिशत

 का  नाम

 1.  2.  3.  4.  5.

 5.  पानीपत  1336  994  74

 6.  भटिण्डा  1114  960  88

 7.  रोपड़  3016  2473  8

 8.  कोटा  2730  1787  65

 9.  अनपारा  4352  3956  91

 10.  हरदुआगंज  642  426  66

 11.  ओबरा  3121  2011  64

 12.  पनकी  -  -  -

 13.  पनकी  478  2s.  61

 14.  403  175  43

 15.  टाण्डा  706  405  57

 16.  ऊंचाहार  1068  1320  124

 17.  रिहन्द  2549  2651  104

 18.  सिंगरौली  एसटीपीएस  5332  4890  2

 19.  एनसीटीपीपी  दादरी  1336  1693  127

 20.  हरिद्वार  एच  ई  58  -  =

 पश्षिमी  क्षेत्र

 21.  अहमदाबाद  910  935  103

 22  गांधीनगर  1499  1727  115
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 ताप  विद्युत  केन्द्र  आवश्यकता  प्राप्ति

 का  नाम

 1.  2.  3.  4.  5.

 23.  सिक्का  601  430  72

 24.  उकई  2269  1694  75

 25.  वानाकबोरी  3156  2597  82

 26.  अमरकंटक  624  575  92

 27.  बिरसिंगपुर  951  709  5

 28.  कोरबा  ईस्ट  1870  1170  63

 29.  कोरबा  वैस्ट  2007  1556  78

 30.  सतपुरा  3121  2722  87

 31.  कोरबा  एसटीपीएस  5828  5381  92

 32.  विन्धयाचल  3051  3101  102

 33.  भुसावल  1382  1073  78

 34.  अनद्रपुर  5915  5038  85

 35.  कोराडी  3249  2982  92

 36.  खापरखेडा  1289  1009  78

 37.  नासिक  2357  2215  94

 38.  पारली  1855  1398  75

 39.  पारास  88  99

 40.  ट्राम्बे  379  117  31

 41  दाहासु  817  260  32
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 ताप  विद्युत  केन्द्र  आवश्यकता  प्राप्ति  प्रतिशत

 का  नाम

 1.  2.  3.  4.  5.

 दक्षिणी  क्षेत्र

 42  कोठागुडम  2065  2129  103

 43.  रामागुण्डम  152  124  82

 44.  विजयवाड़ा  3984  4096  103

 45.  रामागुण्डम  एसटीपीएस  5594  4712  84

 46,  नैल्लौर  64  38  59

 47.  मुद्दानुर  828  282  34

 48.  रायचुर  2316  1862  60

 49.  एज्नौर  1184  1048  89

 50.  मैत्तूर  2508  1758  70

 51.  तुृतीकोरिन  2736  2456  90

 52.  नोर्थ  मद्रास  373  ५व  14

 क्षेत्र/उत्तर -  पूर्वी  क्षेत्र

 53.  बरौनी  403  171  42

 54.  मुजफ्फरपुर  356  139  39

 55.  1132  620  55

 56.  कहलगांव  817  816  100

 57.  पटना  35  -  -

 ह्ा्र्क  तेनूघाट  292  -  न



 13  1917  लिखित  372

 ताप  विद्युत  केन्द्र  आवश्यकता  प्राप्त  प्रतिशत

 का  नाम

 1  2.  3.  4.  5.

 58  बोकारो  1639  1184  72

 59  चन्द्रपुरा  1062  674  63

 60  दुर्गापुर  683  548  "80

 61.  तलचेर  893  602  67

 62  डइब  घाटी  408  274  67

 63  तलचेर  एसटीपीएस  449  561  125

 64  बन्देल  799  509  76

 65  संतालडिह  653  399  61

 66.  2683  2554  95

 67  कलकत्ता  484  543  112

 68  टिटागढ़  502  588  117

 69  एस.सौ.स्टेशन  315  339  108

 70.  डीपीएल  420  ३63  86

 फरक्ला एस  टी  पी  एस  3296
 ह

 2538  77

 72  बोंगईगांव  228  182  80

 अमरौकी  दूतावास  का  वीसा  के  संक्षंध  में  इंकार

 1259.  श्री  राम  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार को  यह  ज्ञात  है  मुंबई  स्थि

 अम्बेडकर  की  आवक्ष  प्रतिमा  उद्घाटन  समारोह  में  भाग  लेग ेके  इच्छुक  30  व्यक्तियों  को
 ै  शैसा  देगे  स ेइंकार  कर  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  ऐसी  अप्रिय  घटकाओं  की

 तैकी  वाणिज्यिक  दूतावास  ने  पुनराषृत्ति  को  रोकने  के  लिए  अमरीकी  दूतावास  से  इस  संबंध  में  बातचीत  करने  का

 राष्ट्र  अमेरिका  के  कोलंबिया  विश्वविद्यालय के  तत्वावधान  में  हो  रहे  बाबा  साहेब
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 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी

 प्रश्न  भहीं  उत्तर  प्रदेश  को  विश्व  बैंक  की  सहायता

 नए  राष्ट्रीय  जलमार्ग

 1260.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री यह  बताने

 को  कृषा  करेंगे  किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गोदावरी  नदी  के  कुछ  भाग  को  शोपघ्र  हो  राष्ट्रीय  जलमार्ग

 क'रूप  में  घोषित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 .._  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर

 और  गोदावरी  नदी  के  चेरला-राजमुन्दरी  खंड  (208  के  साथ-साथ  इसकी

 नौचालन  योग्य  डेल्टा  नहरों  को  एक  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप  में  घोषित  करने  का  प्रस्ताव

 बशतें  कि  इस  परियोजना  पर  होने  वाले  व्यय  से  बजट  पर  अतिरिक्त  बोझ  न  इस

 बारे  में  एक  केन्द्रीय  कानून  बनाने  के  लिए  कार्रवाई  को  जा  रही

 1261.  श्री  राजेन्द्र कुमार  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  विभिन्न  जिलों  में  विद्युत  कौ  आपूर्ति  में

 सुधार  लाने  हेतु  विश्व  बैंक  तथा  अन्य  किसी  देश  से  सहायता  प्राप्त  करने  क ेलिए  किसी

 परियोजना का  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 )  यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  तथा  इस  पर  कितना  खर्च
 किया

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  उर्मिला  से  विद्युत
 परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार/उत्तर

 प्रदेश  राज्य  बिजलो  बोर्ड  से  अभी  हाल ही  में  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 विवरण

 परियोजना  का  नाम  अनुमानित  धालू किए  जाने  विदेशी  सहायता

 लागत  का  संभावित  हेतु  अनुरोध
 कार्यक्रम

 है

 त  2.  3  4  5.

 1.  अनपारा  केन्द्र  3234  1998-99  ओईसीएफ

 (2  X  500  करोड़  रू

 2.  में  पारेषण  और  कार्य  ;  577  3  वर्ष  ओसीएफ

 करोड़  रू

 3.  मनेरी  भाली  2  659  2000  ओईसीएफ

 (4)%76  करोड़  रू  न

 4.  लखवार  व्यासी  बहुउद्देशीय  परियोजना  1115  2000-01  ओईसीएफ

 करोड़  रू

 5,  रिषी  गंगा  लघु  चमोली  लागू  लागू  नहीं  ओईसीएफ

 6.  आसीगंगा  लघु  फेज-॥  लागू  नहीं  लागु  नहीं  ओईसीएफ

 एवं  2  उत्तरकाशी
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 परियोजना  का  नाम  अनुमानित  चालू  किए  जाने  विदेशी  सहायता

 लागत  का  संभावित  हेतु  अनुरोध
 कार्यक्रम

 2  3.  4  5

 7.  बासुली  लघु  ज:वि:प.  उत्तरकाशी  लागू  नहीं  लागू  नहीं  ओईसीएफ

 8.  मौसेरा लघु  सहारगपुर  लागू  नहीं  लागू  नहीं  ओईसीएफ

 9.  ओबरा  ओबरा  595  1999-2000  ओडीए

 विस्तार/पनकी  पनकी  विस्तार  ,  करोड  रू  त्तक

 ओबरा  ज.वि.के  का

 जवीकरण  एवं  आघनिकीकरण

 10.  पारेषण  लाइनों  का  पुनसक्वार/नवीकरण  272  -  ओडीएं

 उम्रयतीकरण  करोड़  रू

 11...  ग्रामीण  एवं  शहरी  प्रणाली  सुघार  स्कोमें  300  18  महीने  ओडीए

 करोड़  रू

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सलमान  जी

 मध्य  एशियाई  देशों  में  व्यापार  संबंधी  संभावनायें
 सभी  मध्य  एशियाई  देशों  अर्थात

 तथा  उजवेकिस्तान  में  भारत  के  राजनयिक  प्रतिनिधि  इन  मिशनों के  प्रमुख

 14262.  श्री  रमेश  राजदूत  हैं  और  वे  पूरी  तरह  से  कार्य  कर  रहे

 श्री  मैथ्यूः  कि
 जी

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  सरकार  ने  व्यापार  सहित  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंमौजूदा  परस्पर  लाभकारी  अवसरों

 का  लाभ  उठाने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  और  आगे  भी  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  पूर्व  सोवियत  संघ  के  सभी  मध्य  एशियाई  देशों  के  साथ  राजनयिक
 संबंध  स्थापित  किये  कजाखस्तान  के  साथ  सरकार  सक्रिय  रूप  से  ट्विपक्षीप  सहयोग  बढ़ा  रही

 सब
 राजनयिक  प्रतिनिधित्व  अलावा  सरकार  ने  भारतीय  संस्कृति  में  व्यापक  स््नच  को  देखते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 हुए  सांस्कृतिक  संबंध  विकसित  करने  के  उद्देश्य  से हमारे  मिशन  के  एक  भाग  के  स्प  में

 अह्माती  में  एक  भारतीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  खोला  कजाखस्तान  के  साथ  हमारा  संयुक्त

 क्या  इन  देशों  में  व्यापार  सहित  आपसी  हितों  वाले  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंवृहत  आयोग  भी  है  जो  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग  के  विकास  पर  चर्चा  करने  के  लिए

 समय-समय  पर  अपनी  बैठकें  आयोजित  करता  प्रधानमंत्री  एवं  कजाजस्तान  के  राष्ट्रपति

 हे  के  बीच  शिखर  स्तरीय  क्रियाकलाप  भी  हो  चुके  हमारे  बीच सरकारी स्तर  पर  भी  बातचीत

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  कंदम  उठापे  गये  उठाये  चल  रही  सरकार  निजी  क्षेत्र  को कजाखस्तान  में  निवेश  के  लिए  प्रोत्साहित  करके  व्यापार

 का  विद्यार  और  एवं  आर्थिक  सहयोग  को  और  सुदृढ़  करना  चाहती  हमने  संयुक्त  उद्यमों  को  संवर्धित  करमे

 के  लिए  कजाखस्तान  को  20  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण  भी  दिया  प्रशिक्षण

 (७)  यदि  तो
 तत्संबंधी  देशवार

 ब्यौरा  क्‍या  *
 तथा  विज्ञन  एवं  प्रौद्योपिकी  के  क्षेत्र  में  संबंध  विस्तृत  करने  की  संभावना

 »ਂ



 रो

 377*  लिखित  उत्तर

 किर्ग्रीज  गणराज्य  के  साथ  सक्रिय  राजनीतिक  क्रियाकलाप  किया  जा  रहा

 प्रधानमंत्री  न ेअभी  हाल  ही  में  बिश्केक  की  यात्रा  की  और  हमारे  नेताओं  के  बीच  क्रिय्राकलाप

 जारी  रखने  का  प्रस्ताव  भारत  किर्ग्रीज  संयुक्त  आयोग  की  पहल  बैठक  अक्तूबर  1995
 में  आयोजित  की  गई  जिसके  लिए  किर्ग्रीज  प्रतिनिधिमंडल  का  प्रतिनिधित्व  किग्रीज  उद्योग

 मंत्री  तथा  भारतीय  पक्ष  का  नेतृत्व  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  ने  सरकार  विज्ञान  एवं
 पर्यटन  के  क्षेत्र  में  क्रिग्रनीज  राष्ट्रिकों  के  पण्यों  के

 प्रदान  एवं  व्यापार  की  काफी  संभावनाएं  पाती  हम  यह  सहयोग  शिष्टमंडलों  के

 प्रदान  के  माध्यम  से  विकसित  करना  चाहते  भारत  ने  किग्नरीज  गणराज्य  को  5

 मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण  दिया

 ताजिकिस्तान  के  साथ  हमारा  सतत्‌  राजनयिक  क्रियाकलाप  है  जिसमें  एक-दूसरे
 देश  की  यात्राएं  शामिल  1994  में  विदेश  राज्य  मंत्री  श्री  सलमान  खुर्शीद  ताजिकिस्तान
 की  यात्रा  पर  5  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण  से  वितपोषित  औषधियों  के  उत्पादन
 से  संबंधित  एक  संयुक्त  उद्यम  दुशान्बे  में  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहा  नई  दिल्ली  और  दुशान्बे
 के  बीच  ताजिक  एयरलाइन्स  कौ  सीधी  विमान  सेवा  अपने  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग

 विस्तृत  करने  के  लिए  भारत-ताजिक  संयुक्त  आयोग  स्थापित  करने  का  हमारा  प्रस्ताव

 तुर्कमेनिस्तान  की  प्रधानमंत्री  को  यात्रा  बहुत  सफल  प्रशिक्षण  हाइड्ो  कार्बन  सेक्टर

 तथा  पण्यों  के आदान-प्रदान  एवं  व्यापार  में  सहयोग  की  हम  काफ़ी  संभावनाएं  पाते

 तुर्कमेनिस्तान  के  साथ  एक  संयुक्त  आयोग  गठित  किया  जा  चुका  है  और  इसकी  बैठक  शीघ्र

 होने  को  उम्मीद  ह ैऔर  हमें  आशा  है  कि  भारत  ईरान  और  तुर्कमेनिस्तान  के  बीच  त्रिपक्षीय

 प्रार्गस्थ  करार  भी  जल्दी  सम्पन्न  कर  लिया  तुर्कमेनिस्तान  में  भारत-महोत्सव  और
 भारत  में  तुर्कमेनिस्तान  महोत्सव  आयोजित  किए  जाने  की  भी  उम्मीद  तुर्कमेनिस्तान  को

 15  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण  दिया  गया  है  और  उम्मीद  है  कि  प्रथम  संयुक्त  उद्यम

 द्वारा  निकट  भविष्य  में  काम  करना  शुरू  कर  दिया

 उजबेकिस्तान  में  भारत  की  राजनयिक  उपस्थिति  स्वतंत्रता  के  पूर्व  से  ही  दोनों  देशों

 के  नेताओं  के  बीच  शिखर  स्तरीय  वार्ता  की  प्रक्रिया  सतत्‌  हमारे  प्रधानमंत्री  उजब्रेक्रिस्तान

 की  यात्रा  कर  चुक ेहैं  और  राष्ट्रपति  करीमोय दो  बार  भारत  आ  चुके  हैं  और  अपने  ऐतिहासिक

 सांस्कृतिक  संबंधों  को  विकसित  करने  के  लिए  भारतीय  राजदूतावास  में  हमारा  एक

 सांस्कृतिक  केन्द्र  है।एक  भारत  उजबेक  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  का  त्मशकंद  में  उद्घाटन
 किया  जा  चुका  हमारे  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग  विकसित  करने  के  लिए  भारत  और

 उनबेकिस्तान  के  बीच  एक  संयुक्त  आयोग  भी  हमने  उजबेकिस्तान  को  20  मिलियन

 अमगीकौ  डालर  का  ऋण  भी  दिया  है  और  उम्मीद  करते  हैं
 कि  इसका  शीघ्र  उपयोग  किया

 जाएगा

 नालको  में  भाई  -  भतौजावाद

 1263.  श्री  रवि  रायः  क्या  खान  मंत्री यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार का  ध्यान  1  1995  के  एक्सप्रेसਂ  में
 सर्फेस  अगेन  इन  नालकोंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की ओर  आकृष्ट  किया  गया

 4  1995  लिखित  उत्त  378

 यदि  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध में  क्या  उपाय  किए  गए

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरधर  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 मिशनों  के  कन्सुलर  अनुभागों  में  कर्मचारियों  की  संख्या

 1264.  श्री  मनोरंजन  भक्तः  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  वीजा  जारी  करने  और  पासपोर्ट  प्रदान  करने/नवीनीकरण  करने के  संबंध

 में  आवेदनो  पत्रों  की  जांच  पड़ताल  करने  वाले  भारतीय  मिशन  के  कन्सुलर  अनुभागों  में

 कार्यभार  में  तो  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  कर्मचारियों  की  संख्या  में  उसी  अनुपात  में  वृद्धि महीं  हुई
 और

 यदि  तो क्देश  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  Can.  विदेश

 स्थित  मिशनों  में  कॉसली  पदों  की  संख्या  की  स्वीकृति  प्रत्येक  कोंसली  सेवा  के  लिए  लगने

 वाले  समय  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  पर  आधारित  होती  अतः  समय-समय  पर  इन

 पदों  को  संख्या  में  वृद्धि  को  गई  है  और  चूंकि  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  विदेशों  में  कार्यरत

 भागतीय  राष्ट्रिकों  की  भारी  संख्या  वाले  देशों  में  स्थित  कतिपय  मिशनों  में  भारतीय  कॉसली

 अनुभागों  के  कार्यभार  में  तीक़ता  से  हुई  वृद्धि  को  देखते  हुए  इन  पदों  की  संउ्या  और  बढ़  गे

 के  लिए  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  अभिकरणों  के  साथ  नियमित  सम्पर्क  बनाए  हुए

 असम  में  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना

 श्री  प्रधीन  डेकाः  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  के

 लिए  आशय-पत्र  जारी  करने  के  संबंध  में  असम  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  उद्देश्य  क ेलिए  राज्य  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सरकारी  कंपनियों  के क्या

 नाम

 हस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  से  निजी  क्षेत्र

 में  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  हेतु  आशय-पत्र  जारी  करने  के  संबंध  में  असम  सरकार  से

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  औद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  केन्द्र  सरकार को  मंजूरी  केवल

 तभी आवश्यक होतो है जब प्रस्तावित परियोजना की जनगणना के अनुसार
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 लाख  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  शहर  की  मानक  नगरीय  क्षेत्र  की  परिसीमाओं  की

 से  25  के  भीतर  अवस्थित  होती  है  और  यह  परियोजना  25  1991

 से  पूर्व  राज्य  सरकार  द्वारा  क्षेत्रਂ  के  रुप  में  घोषित  क्षेत्रों  के  भीतर  भी  स्थित

 आंध्र  प्रदेश  द्वारा  मांगी  गई  केन्द्रीय  सहायता

 1266.  श्री  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  में  केन्द्रोय  सरकार  से

 प्रायोजित  ग्रामीण  विकास  और  रोजगार  योजनाओं  के  लिए  300  करोड़  रूपए  की  अतिरिक्त

 धनराशि  आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  ठोस  कार्यक्रम  भजा

 गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  मे  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  यह  सहायता  कब  तक  दे  दो

 आमौण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  खिकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभाई  हारजीभाईं  से  आंध्र  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्यों  में  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  प्रमुख  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  विकास  और  रोजगार

 योजनाएं  (1)  जवाहर  रोजगार  योजना  (2)  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  (3)
 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  ट्वारा  उत्पन्न  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जवाहर

 रोजगार  गहन  जवाहर  रोजगार  सुमिश्चित  रोजगार  योजना  और  इन्दिरा

 आवास  योजना  के  अंतर्गत  अतिरिक्त  केनट्रीय  आबंटन  का  अनुरोध  किया  इन  सभी

 अनुरोधों  पर  मंत्रालय  में  जांच की  गई  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  राज्य  को  10.00

 करोड़  रूपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय सहायता  सहित  40,000  मकानों  के  अतिरिक्त  लक्ष्य  की

 मंजूरी  देने  का  निर्णय  लिया  गया  निधियों  कौ  बकाया  आवश्यकता  को  जवाहर  रोजगार

 योजना  की  अन्य  उप-योजनाओं  की  निषियों  का  इस्तेमाल  करके  वहन  किया

 इसी  प्रकार  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  इसकी  उप-योजनाओं  के  अंतर्गत

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  1995-96  के  दौरान  डवांकरा  के  अंतर्गत  25,000  समूहों  के

 अतिरिक्त  आवंटन  हेतु  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  जिसमें  केन्द्र  सरकार  से  37.50  करोड़

 रुपए  की  रिलीज  शामिल  केन्द्र  ने अनुरोध  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  किया  है  और

 1995-96  के  दौरान  5000  अतिरिक्त  समूहों  को आबंटित  करने  के  लिए  12.50  करोड़

 रुपए की  केन्द्रीय  रिलीज  करने  का  निर्णय  लिया  ये  रिलौजें  तभी  रिलीज  की  जाएंगी

 जब  राज्य  सरकार  द्वारा  पहले  से  रिलीज  की  गई  निधियों  के  खर्च  का  50  प्रतिशत  प्राप्त
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 कर  लिया

 ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  चालू  वर्ष  में  राज्य  का  आर्बटन  3.31  करोड़
 रुपए  राज्य  सरकार  ने  गांवों  में  10  लाख  पारिवारिक  शौचालयों  के  निर्माण  हेतु  226.00

 रुपए  की  अनुमानित  लागत  वाली  समन्वित  ग्रामीण  स्वच्छता  संबंधी  एक  परियोजना  भेजी

 परियोजना  की  लागत  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  द्वारा  50.50  के  आधार  पर  वहन  की

 परियोजना  पर  राज्य  अधिकारियों  से  चर्चा  की  गई  थी  और  उन्हें  चर्चाओं  के

 आलोक  में  ग्रामीण  स्वच्छता  महिलाओं  के  लिए  स्वच्छता  स्कूल
 शिक्षा  और  संचार  आदि  जैसे  अन्य  घटकों  को  शामिल  करते  हुए  परियोजना  प्रस्तावों

 में  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 श्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वरोजगार  हेतु  वित्तीय  सहायता

 1267.  लाल  बहादुर  रावल:ः  क्या  ग्रामौण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वरोजगार  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती

 यदि  तो  1994-95  -95  के  दौरान  इसके  लिए  निर्धारित  राशि  कितनी  और

 इस  सहायता  से  लागू  की  गई  योजनाओं का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  द्वारा  कितनी
 सफलता  प्राप्त  हुई  ?

 ग्रामीण क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  रोजगार  तथा  गरौबी  उन्मूत्नन
 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  विलास

 ,  जी  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वित्तीय  सहायता  गरीबी  कौ  रेखा  से

 नोचे  जीवन  बसर  कर  रहे  लोगों  को  सरकारी  संब्सिडी  तथा  कम  बैंक  ऋणों  दोनों  की  मार्फत

 आय  सृजन  करने  वाली  परिसम्पत्तियों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  दी  जाती  है  इसी  प्रकार  ट्राइसेम

 के  अंतर्गत  ग्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  के  लिए  वित्तीप  सहायता  दी  जाती

 1994-95  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सहायता

 के  रूप  में  2419.92  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गई  इसमें  सब्सिडी  और  ऋण  दोनों  शामिल

 ट्राइसेम  के  अंतर्गत  इसी  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  युवाओं  को  स्व-रोजगार  हेतु  प्रशिक्षण

 के  लिए  68.46  करोड़  रुपये  खर्च  किये  गये

 ट्राइसेम  के  अतिरिक्त  समन्वित  ग्रमीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 द्वितीय  और  तृतीय  क्षेत्रों  में ऋण  तथा  सब्सिडी  की  मार्फत  विभिन्न  योजनाओं  का  वित्त  पोषण
 किया  गया  योजना  के  अंतर्गत  21.15  लाख  परिवारों  को  सहायता  देने  के  लक्ष्य  की

 तुलना  में  कुल  21.82  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  गई
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 घरती  भूमि  पर  वृक्षारोपण  कार्यक्रम

 1268.  श्री  राठवाः  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 देश  में  परती  भूमि  के  कितते  क्षेत्र  में  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है
 तथा  कितनी  परती  भूमि  वृक्षारोपण  के  लिए  उपयुक्त  नहीं

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षो  में  वृक्षारोपण  योजना  के  अंतर्गत
 शामिल  की  गयी  भूमि  का  राज्यवार  कुल  क्षेत्र  क्या  और

 सफलतापूर्वक  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  भूमि  विकास  में  राज्य  मंत्री
 राव  राम  और  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विवय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत

 बंजर  भूमि  सहित  अन्य  भूमि  पर  वनरोपण/वृक्षारोपण  गतिविधियां  चलाई  जा  रही  20

 मूत्री  कार्यक्रम  के  विषय  बिन्दु  16  के  अंतर्गत  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों
 के  दौरान  देश  में  वनरोपण/वृक्षारोपण  गतिविधि  के  तहत  कवर  किया  गया  राज्यवार  क्षेत्र

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इस  कार्यक्रम  में  बंजरभूमि  विकास  विभाग  की  निम्नलिखित

 योजनाएं  भी  शामिल

 1.  समेकित  बंजर  भूमि  विकास  परियोजना

 7  सहायता  अनुदान
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 3.  निवेश  संवर्धन  योजना

 4.  प्रौद्योगिकी  विस्तार  और  प्रशिक्षण

 5,  बंजर  भूमि  विकास  कार्य  बल

 वनरोपण  के  लिए  अनुपयुक्त  बंजर  भूमि  का  अनुमानित  ब्यौरा  वर्तमान  में  उपलब्ध
 नहीं  तथापि  बंजर  भूमि  विकास  विभाग  ने  राष्ट्रीय  दूर  संवेदी  एजेंसी  क ेसहयोग  स  देश
 में  बंजर  भूमि  का  मान  चित्रण  करने  के  लिए  राष्टीय  बंजर  भूमि  चयन  परियोजना  लागू को

 इस  बंजर  भूमि  में  वनरोपण  के  लिए  अनुपयुक्त  क्षेत्र  भी शामिल  इस  कार्यक्रम के
 अन्तर्गत  5५  से  अधिक  बंजर  भूमि  वाले  237  जिलों  को  अभी  तक  कवर  किया  गया

 एक  अनुमान  के  अनुसार  देश  में  129.57  मिलियन  हेक्टेयर  बंजर  भूमि  और  गैर

 वन  एवं  पर्यावरण  मंत्रालय  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  बिन्दु  16  के  तहत  लक्ष्य  निर्धारित
 करने  वाला  एक  नोडल  मंत्रालय  यह  मंप्रालय  लक्ष्यों  की  प्रगति  कौ  निगरानी  करता  है

 और  उसका  मूल्यांकन  अध्ययन  भी  करता  इसके  अतिरिक्त  अलग-अलग  केन्द्रीय
 मंत्रालय  और  राज्य  सरकारों  कौ  जो  बंजर  धूमि  सहित  अन्य  भूमि  पर  वनरोपण  कार्यक्रमों
 को  कार्यान्विते  कर  रही  को  अपनी  निगरानी  और  मूल्यांकन  प्रणालियां

 हाल  ही  में  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  में  एक  निगरानी  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  की
 गई  यह  प्रकोष्ठ  बोर्ड  कौ सभी  योजनाओं  की  निगरानी  और  मूल्यांकन  करने में  संहयोग
 करता

 विवरण

 1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनरोपषण/वृक्षारोपण  गतिविधियों  के  लिए  राज्यवार  वर्षवर

 हेक्टेयर
 लाख

 1992-93  1993-94  1994-95

 उपलब्धि |  उपलब्धि*  उपलब्धिਂ

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र
 क्षेत्र  का नाम  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि

 भूमि  सहित  सार्वजनिक  सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  सार्वजनिक
 में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  भूमि

 में  पौधरोषण  भूमि
 ...

 1.  2.  हि  3.  4  5.  6  7.  8.

 1  आंध्र  प्रदेश  1102.63  47453.00  917.19  34530.00  418.69...  44642.00

 2  अस्णाचल  प्रदेश  5.00  7200.00  5.00  7500.00  7.33  8341.00

 3  असम  11.00  22486.60  20.76  18144.00  21.46...  16941.00

 ५9
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 हेक्टेयर
 लाख

 1992-93  1993-94  1994-95

 उपलब्धि  उपलब्धिਂ  औअ  _  उपलब्धि

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र  *

 क्षेत्र  का  नाम  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि  वितरण  भूमि

 भूमि  सहित  सार्वजनिक  भूमि  सहित  सार्वजनिक  सहित  सार्वजनिक

 में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  भूमि

 हेतु

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.

 4...  बिहार  180.00  20357.00  190.03  45855.39  32.39  5214.00

 5...  गोवा  27.23  1722.00  33.46  1854.00  20.86  1652.00

 6...  गुजरात  2281.46  64847.00  1631.76  73711.66  1566.72...  69983.00

 7.  हरियाणा  300.00  34826.00  231.80  33823.00  55.15...  31430.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  88.59  31280.00  33.19  32395.00  48.49...  36500.00

 9...  जम्मू  और  काश्मीर  64.83  17010.05  42.00  15928.20  33.14  7802.00

 10.  कनटिक  374.38  36479.97  374.19  46429.36  559.74  58452.00

 11...  केरल  173.79  17342.70  136.61  3127.69  51.27.  14360.00

 12.  मध्य  प्रदेश  600.12  121394.19  439.00  125187.19  438.12.  135000.00

 13...  महाराष्ट्र  824.97  153621.38  1141.25  100062.17  1339.30  136523.36

 14...  मणिपुर  22.46  8600.00  22.00  6928.00  24.45  7415.00

 15.  मेघालय  *  26.58  5148.00  54.98  11684.00  17.0...  7575.00

 16.  मिजोरम  5.86  14000.00  16.31  16758.00  23.25...  14130.00

 17...  नागालैंड  20.10  4700.00  54.30  2799,00  53.80  1710.00

 18.  उड़ीसा  425.42  74134.85  390.04  78819.00  448.23  64687.00

 '  49.  पंजाब  85.90  19360.00  51.78  17800.00  34.81.  13593.00
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 कि  हेक्टेयर
 लाख

 1992-93  1993-94
 1994-95

 _  _ उपलब्धिਂ  _  -  उपलब्धिਂ

 राज्य/संघ  शासित  अंकुरण  क्षेत्र  अंकुरण  क्षेत्र
 .

 अंकुरण  क्षेत्र
 क्षेत्र  का  वितरण  भूमि  वक्तिरण  भूमि  वितरण  भूमि

 भूमि  सहित  सार्वजनिक  निजी  भूमि  सहित  सार्वजनिक  सहित  सार्वजनिक

 में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  में  पौधरोपण  ,  भूमि
 े

 ३
 ऐश  फकलऊऋ

 छोफ
 ।

 2  3  4.  5,  6.  7.  |
 आया  गान

 20...  राजस्थान  405.13  66729.00  453.34  67238.00  353.82  88437.00

 21.  सिक्किम  9.50  8665.38  10.85  8484.82  26.79

 22...  तामिलनाडु  1037.36  -113553.10  1124.32  86816.51  1007.30  92561.30

 23.  त्रिपुरा  37.05  15253.00  28.14  ९७७३७  25.98  7171:00

 24...  उत्तर  प्रदेश  3468.29  100139.26  2929.00  83723.24  3015.00  72025.00

 25...  पश्चिम  बंगाल  802.00  50000.00  800.00  38200.00  1118.35  41285.00

 26...  अण्डमान  और  निकोबार  ट्रीप  समूह  5.33  3200.00  5.00  3488.67  5.00...  3506.59

 :  27.  चंडीगढ़  0.26  430.20  9.05  8.00  एन.आर  450.00

 28...  दादर  और  नागर  हवेली  790  518.00  12.82  894.60  14.39  788.50

 29...  दमन  व  दीव  1.14  83.34  0.94  62.00  1.03  47.00

 30...  दिल्‍ली  41.60  1512.70  43.51  1740.40  42.21  1680.00

 31.  लक्ष्यद्रीप  3.36  50.00  4.27  54.20  4.30  61.00

 32...  पाण्डिचेरी  10.01  128.00  0.60  126.53  2.18  131.30

 योग  12450.87  1062225.52  11097.61'  963888.17  1081065  984102.05
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 इजरायल

 विदेशी  शिष्टमंडल के  साथ  करिए गए  समझौते  1994  में  इजरायल  के  उप  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  वायु
 परिवहन  करार  सम्पन्न

 1269.  श्री  हरिन  पाठकः  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  ॥॒
 *

 इस  यात्रा  ने  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  गहन  करने  के  लिए एक  रूप  रेखा  प्रदान

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  भारत  की  यात्रा  पर  आये  क्देशी

 पदाधिकारियों के  वर्षवार  और  देशवार  कितने  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए  और  1994  में  इजरायल  के  व्यापार  एवं  उद्योग  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  व्यापार
 एवं  आर्थिक  सहयोग  से  संबंध  एक  करा  सम्पन्न  किया

 इन  दौरो ंकी  समग्र  उपलब्धियां  क्‍या

 इस  यात्रा  से  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग के  क्षेत्र  में  सम्बन्धों  को  गहन  करने  के
 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  और  सूचना  रूप  रेखा  प्रदान  को

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 1994  में  इजरायल  के  दूरसंचार  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान दूरसंचार एवं  डाक

 विवरण  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  से  सम्बद्ध  करार  सम्पन्न  किया

 1994  अमेंनिया

 उजबेकिस्तान  1994  में  अर्मेनिया  के  उच्ब  शिक्षा  एवं  विज्ञान  मंत्री  को  यात्रा  के  दौरान  विज्ञान

 एवं  प्रौद्यांगको  म॑  सहयाग  स॑  सम्बद्ध  करार  सम्पन्न  किया

 1994  में  राष्ट्रपति  करीमोव  की  यात्रा  के  दौरान  तीन  करार  सम्पन्न  किए

 गएः  इस  यात्रा  से  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृढ़

 (1)  डाक  एवं  संबंधित  मामलों  पर  उक्रेन

 (2)  सॉस्कृहिक सहफोग  पर  करारा  1994
 में

 उक्रेन
 के

 विदेश
 मंत्री

 की
 यात्रा  के  दौरान  दो  करार  सम्पन्न

 किए

 गएः

 (3)  व्यापक  आर्थिक  सहयोग  पर

 (1)  औद्योगिक  एवं  सांस्कृतिक
 यात्रा  स ेउजबेकिस्तान  के  साथ  संबंध  और  सुदृढ़  सहयोग  से  सम्बद्ध  अन्तर-सरकारी  आश्षेग के  संबंध में

 1994  में  भारत-उजबेकिस्तान  संयुक्त  आयोग  की  बैठक के  दौरान  10  (2)  आर्थिक  एवं  तकनीकी  सहयोग  से  सम्बद्ध

 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण से  संबंद्ध  एक  करार  सम्पन्न  किया
 ह

 इस  यात्रा से  मौजूदा  सम्बन्ध  और  अधिक  सुदृढ़

 म्यांमा

 म्यांमा  के  उप  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  क ेदौरान  1994  में  भारत-म्यांमा  सीमा  हि
 व्यापार  से  सम्बद्ध  एक  करार  सम्पन्न  किया  ,  1994  में  र्सी  परिसंघ  के  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  छह  करार  सम्पन

 किए  गएः

 इस  यात्रा के  परिणाम  स्वरूप  भारत-म्यांमा  सम्बन्ध  सुदृढ़  विशेषसूप  हससे

 दोनों  देशों  क ेअसैनिक  सीमा  प्राधिकारियों  के  बीच  पूर्वोत्तर  सीमा  पर  विद्रोह  को  नियंत्रित  (1)  मर्चेन्ट  शिपिंग  से  सम्बद्ध

 फरने  और  औधधों  तथा  हथियारों  की  तस्करी  कौ  रोकथाम  के  कार्य को  प्रभावकारी  ढंग

 हे  करने  में  सहयोग  (2).  निवेश  के  संवर्धन  एवं  आपसी  संरक्षण  से  सम्बद्ध
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 (3).  भारत में  कुछ  पण्यों  की  दीर्घावरधि खरीद  पर  करार

 (4)...  राजनयिक  एवं  कॉसली  मिशनों  के  राजनयिक  एवं  कार्मिक  पासपोर्ट

 धारकों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  लिए  प्रवेशीय वीजा

 जारी  करने  से  सम्बद्ध

 (5).  शांतिपूर्ण  उददेश्यों  के  लिए  बाह्य  अन्तरिक्ष  की  सम्भावनाओं  और

 उसके  उपयोग  में  सहयोग  से  सम्बद्ध

 (७)  सूचना के  क्षेत्र में

 इस  यात्रा  से  मौजूदा  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  और  सुदृढ़

 बीजिंग

 1994  में  चीन  के  प्रधानमंत्री  ग्‌वं  विदेश  मंत्री की  यात्रा  के दौरान  आय

 पर  करों  के  मामले  में  दोहरे  कराधान  के  परिहार  एवं  वित्तीय  अपवंचन  की  रोकथाम  से

 सम्बद्ध  एक  करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  से  उच्च  स्तरीय  यात्राओं  के  प्रदान  को  गति  मिली  और  सुदीर्घ

 एवं  अच्छे  प्रतिवेशिता  के  संबंधों  को  बढ़ाने  को आवश्यक  बल

 अजेन्टीना

 ;......  1994  में
 अ्जे्टीना  के  राष्ट्रपति  की

 यात्रा
 के

 दौरान राजनयिक एवं  कार्मिक

 पासपोर्ट  धारकों  के  लिए  वीजा  समाप्त  करने  से  सम्बद्ध  एक  करार  सम्पन्न  किया

 सिंगापुर

 1994  में  सिंगापुर  के  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  दो  करार  सम्पन्न  किए

 (1)  दोहरे  कराधान  के  परिहार  से  सम्बद्ध

 (2)  द्विपक्षीय  नौवहन  सेवा  से  सम्बद्ध

 इस  यात्रा  से  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृढ़

 लाओ

 1994  में  लाओ  के  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  क ेदौरान  भारत  एवं  लाओ  जन

 लोकतांत्रिक  गणराज्य  के  बीच  सांस्कृतिक  करार  सम्पन्न  किया
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 इस  यात्रा  से  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृढ़

 भूटान

 1994  में  भूटान  के  व्यापार  और  उद्योग  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  कुरिचु
 बिजली  परियोजना  से  सम्बन्ध एक  करार  सम्पन्न

 इस  याज्ना से  दोनों  देशों  के
 बीच  आर्थिक  सहयोग में  सुधार

 जम॑नी

 1994  में  जर्मनी  के  उप-चांसलर  एवं  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  भारत

 को  460  मिलियन  डी  एम  के  बराबर  वित्तीय  सहायता  देने  से  सम्बद्ध

 1995

 ईरान

 ईरान  के  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  समुद्री  वाणिज्यिक  नौवहन  से  सम्बद्ध  ट्विपक्षीय
 करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  से  ट्विपक्षीय  आर्थिक  सम्बन्ध  सुदृढ़

 ।
 तुर्की

 1995  में  राष्ट्रपति  डेमिराल  की  यात्रा  के  दौरान  दो  करार  सम्पन्न

 किए

 (1)  दोहरे  कराधान  के  परिहार  से  सम्बद्ध

 ,  (2)  पर्यटन  सहयोग
 से

 सम्बद्ध

 इस  यात्रा  से  तुर्की  के  साथ  द्विपक्षीय  सहयोग  सुदृढ़

 1995  में  भारत-किर्गिज  संयुक्त  आयोग  की  प्रथम  बैठक  के  दौरान  दो

 करार  सम्पन्न  किए  गएः

 (1)  1995  में  हस्ताक्षरित  ऋण  करार  का

 (2).  भारतीय  स्टेट  बैंक  एवं  किर्गिजस्तान  के  जायंट  स्टाक  कमर्शियल  बैंक  :।.
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 वीक्ष  बैंक  संबंधी  इस  यात्रा  से  ट्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृढ़

 इस  यात्रा  से  किर्गिजस्तान  के  साथ  संबंध  और  सुदृढ़  श्रूमी

 कजाखस्तान  1995  में  बूनी  के  संचार  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  वायु  सेवा  करार  सम्पन्न

 पारत-कजाख  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  के  दौरान  1995  में  भारत-कजाख

 ऋण  करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा से  कजाखस्तान  के  साथ  संबंध  और  सुदृढ़  हुए

 सूडान

 1995  में  घूडान  के  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  पत्रों  के  प्रदान

 के  माध्यम से  व्यापार  एवं  सांस्कृतिक
 सहयोग  से  सम्बद्ध  करार  सम्पन्न

 इस  यात्रा  ने  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  गहन  करने  के  लिए  कपरेखा  प्रदान

 मिश्र

 1995  में  मिस्र  के  नशीले  पदार्थों  से  सम्बन्धित  आन्तरिक मंत्री  की  यात्रा  के

 दौरान  नशीले  पदार्थों और  मनःप्रभावी  द्रव्यों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  आपसी
 सहयोग  से

 सम्बद्ध
 करा  र  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  से  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृद  ,

 स्सी  परिसंघ

 स्सी  फेडरल  बोर्डर  गार्डस के  निदेशक  की  यात्रा  के  दौरान  राज्य  की  सीमाओं  के

 पार  सहयोग  से  सम्बद्ध करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  के  पहले  से  मौजूद  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  सुदृढ़

 स्लोवानिया

 स्लोवानिया के  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्री की  1995  में  यात्रा के  दौरान

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी में  सहयोग  से  सम्बद्ध  एक  करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा से  मौजूदा  सम्बन्ध  और  सुदृढ़

 रोमानिया

 1995  में  रोमानिया  के  आन्तरिक  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान

 अवैध-दर्जे के  अप्रवासियों  के  पुनः  प्रवेश  से  सम्बद्ध  करार  सम्पन्न  किया

 किया

 इस  यात्रा  से  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदद

 सिंगापुर

 1995  में  सिंगापुर के  प्रधानमंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी

 से  सम्बद्ध  करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  से  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृढ़

 दक्षिण  अफ्रीका  मर

 1995 में  राष्ट्रपित  मंडेला  की  यात्रा के  दौरान  2  करार  सम्पन्न  किए

 (1)  अन्तर-राज्यीय  संबंधों  एवं  सहयोग  के  सिद्धान्तों  संबंधी

 (2).  वैज्ञानिक  एवं  तकनीकी

 सहयोग  के  लिए  अन्तर-सरकारी  संयुक्त  आयोग  संबंधी

 इस  यात्रा  से  सीधे  राजनीतिक  सम्पर्क  सुदृढ़  करने  के  साथ-साथ  द्विपक्षीय  संबंधों

 को  संस्थागत  बनाने  में  योगदान

 नामीकिया

 नवम्धर  -  दिसम्बर  में  नामीबिया  के  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  एक  व्यापार  करार

 सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  से  प्रौद्योगिकी  सहयोग  और  आगे  बढ़ाने  के  अवसर  प्राप्त

 डेनमार्क

 1995  में  डेनमार्क  के  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  ट्विपक्षीय  निवेश

 संरक्षण  संबंधी  करार  सम्पन्न  किया

 इस  यात्रा  से  राजनीतिक एवं  आर्थिक  संबंध  सुदृढ़

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  का  विस्तार

 1270.  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  ने  हाल  में  संयुक्त  राष्ट्र की आम  सभा  की  बैठक

 के  दौरान  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  को  अस्थायी  तौर  पर  सुधार  लाकर  जापान  और  जर्मनी

 को  स्थायी  सदस्य  के  रूप  में  स्थान  देने  का  प्रस्ताव  दिया

 यदि  तो  इस  पर  भारतीय  प्रतिनिधि  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सुरक्षा  परिषद  में  स्थायी  सदस्यों  को शामिल  करने  के  लिए  कोई  मानदंड

 स्वीकृत  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यो  है  तथा  यदि  तो  इस  संबंध

 में  उपयुक्त  मानदंड  बनाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
 -

 विदेश  मंत्री  प्रणव  संयुक्त  राज्य  अमरीका ने  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा
 परिषद  के  स्थायी  सदस्यों  की  श्रेणी  में  जर्मनी  और  जापान  को  शामिल  किए  जामे  का  समर्थन

 किया

 भारत  ने  यह  कहा  है  कि  परिषद  का  किसी  भी  प्रकार  का  विस्तार  व्यापक  होगा

 उसमें  विकासशील  देशों  का  प्रतिनिधित्व  शामिल  होना  चाहिए  और  निष्पक्ष  मानदण्डों

 पर  आधारित  होना

 सुरक्षा  परिषद  में  स्थायी  सदस्यों  को  शामिल  किए  जाने  के  बारे  में  किसी  भी

 मानदण्ड  पर  अभी  सहमति  नहीं  हो  पाई  एक  सहमत  मानदण्ड  की  आवश्यकता  के  बारे

 में  हमारी  स्थिति  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  “  ओपन  एन्डेडਂ  कार्यदल  में  प्रस्तुत  की  जा  रही

 है  जहां इस  विषय  पर  चर्चा  की  जा  रही

 निजी  पार्टियों  को  खनम  पट्टा  दिया  जाना

 1271.  श्री  सनत  कुमार  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ताम्बा  एवं  निकल  जैसे  क्षेत्रों  मे ंखनिज

 संसाधन  कार्य  शुरू  करने  हेतु  प्रतिस्पर्धात्यक  निविदा  का  तरीका  अपनाने  का

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  भी  किसी  खनिज  विशेष  के  खनन  कार्य  हेतु  पट्टा  किसी

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपनें  पर  बल देने  क ेबजाय  विविध  खगिजों  का साथ  -  साथ  संसाधन

 करने को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  एक  ब्लू  प्रिंट  तैयार  कर  रहा

 यदि  तो  इनकी  मुछ्य  विशेषताएं  क्या

 विविध  खनिजों  के  संसाघन  तथा  प्रतिस्पर्धात्मक  निविदा  का  तरीका  अपनाए  जाने

 के  संबंध  में  विदेशी  तथा  भारतीय  गैर-सरकारी  पार्टियों  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 यह  मामला  वर्तमान  में  किस  स्थिति  में  है  /

 खा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरधर  से  राष्ट्रीय  खनिज

 1993  के  अनुसार  खनन  कार्य  के  दौरान  संरक्षण  और  परिषकरण के  लिए  प्रभावी
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 उपाय  संबद्ध  खनिजों  की  प्राप्ति  और  बाद  में  खभिजों  का  सफल  संसाधन  करके
 उपलब्ध  खनिज  संसाधनों  का  सर्वोत्तम  उपयोग  सुनिश्चित  किया

 सरकार ने  तांबा  और  निकल  अयस्क  को  निजी  क्षेत्र  द्वारा  विदोहन  करने  के

 लिए  अनारक्षित  कर  दिया  सरकार  पट्टे  देने  के  संबंध  में  गीति  के  तौर  पर  प्रतिस्पर्द्धात्मक

 निविदा  का  तरीका  अपनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अगर  किसी  अय्स्क  में  एक  से  अधिक  धातु  या  खनिज  समाविष्ट  होते  हैं  तो  पार्टियों

 जिन्हें  उस  विशेष  खनिज  के  लिए  पट्टे  की  मंजूरी  दी जाती  आमतौर  पर  आयामी

 खनिजों  का  संसाधन  करती  साधारणतया  अगर  आर्थिक  स्थिति  अनुकूल  होती  है  तो

 पहद्टाधारी  स्वयं  यथा  संभव  उपोत्पादों  की  प्राप्ति  क ेलिए  पहल  करता

 केन्द्रीय  सड़क  निप्चि  से  मध्य  प्रदेश  को  धन  देगा

 1272.  श्री  शिवराज  सिंह  क्‍या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  मध्य  प्रदेश  को  केन्द्रीय सड़क  निधि  से  कितनी
 घन  राशि  आवंटित  की

 क्या  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को इस  निधि  का  अधिकांश  भाग  अभी  भी  जारी

 किया  जाना

 भर
 यदि  तो  इस  संबंध  में  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  का  ब्यौरा

 क्या  और

 बाकी  बची  धनराशि  को  कब  तक  जारी  कर  दिया

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  मूर्ति  ):
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  मध्य  फ़््देश  को  आबंटित की  गई  राशियां
 निम्न  प्रकार

 ——— भभ+  «थक»  +>आकक-५+५»++3+ आम थाकमक
 वर्ष  लाख  रू

 जि  पपा।पहपामहपप पथ  पिच  पण  खा

 1992-93  50.00

 1993-94  45.00

 1994-95  236.00

 सभी  निधियां  जारी  कौ  जा  चुकी
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 और  प्रश्न  नहीं

 विशाखापत्तमम इस्पात  संयंत्र  द्वारा अतिरिक्त  मेल्टिंग  शापਂ
 स्थापित  करना

 1273.  श्री  लालजजान  वाजाः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  अतिरिक्त  स्टील  मेल्टिंग  शाप  और

 का  निर्माण  किया

 यदि  तो  इस  अतिरिक्त  सुविधा  पर  क्या  लागत  आयेगी  और  क्या  इसके  लिए

 मिविदाएं  आमंत्रित  की  गमी  और

 नई  स्टील  मेल्टिंग  शाप  की  विशिष्ट  अनुमाति  उत्पादन  क्षमता  कया  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्रौ  संतोष  मोहन  विशाखापत्तनम  इस्पात

 संयंत्र में  एक  अतिरिक्त  इस्पात  गलन  शाल्म  का  निर्माण  करने  के  लिए  अब  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया

 और  उपरोक्त  को  महदेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 1274.  श्री  दत्ता  मेथेः  क्‍या  भूतल  परिवहन  घंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 क़िः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  क्षेत्रों में  सार्वजनिक  परिषहन  के

 विभिन्न  साधनों  का विकास  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  किसी  अंतर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  का  राज्य  के  सार्वजनिक  परिवहन  के

 वित्तोय  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 भृतल  परि०हन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  राजशेखर
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 से  सूचना  एकत्र  की.जा  रही  है  और  ल्प्रेक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 नई  विद्युत  नीति

 1275.  श्री  सुरेन्द्र पाल  पाठकः  क्‍या  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार द्वारा  लागू  की  गई  नई  विद्युत  नीति  को  मूक  तर्काधार  और

 क्या  नई  विद्युत  नीति  में  निजी  क्षेत्रों  की भूमिका  पर  अधिक जोर  दिया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  कारण  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  विद्युत  उत्पादन

 एवं  क्तिरण  में  क्षमता  अभिवृद्धि  के  संसाधनों  की  कमी  को  मद्गदेनजर  रखते  हुए  विद्युत
 सप्लाई  और  वितरण  में  निजी  क्षेत्र  की अधिकाधिक  भागीदारी  को  प्रोत्साहम  देने

 के  लिए  सरकार  ने  1991  में  एक  नीति  की  शुरूआत  की  जिसे  समय-समय  पर

 संशोधित  किया  गया  नीति  के  बारे  में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  सार्वजनिक  एवं  दोनों  क्षेत्रों  में  30.3.1992  के  पश्चात

 की  गई  परियोजनाओं  के  लिए  यह  नीति  समान  रूप  से  लागू

 विद्युत  उत्पादन  और  वितरण  में  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  जाने  के  लिए  निजि  निवेश
 को  अधिकाधिक  प्रोत्साहन  देने  से  संबंधित  नीति  के  बारे  में  प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्धान्त

 विवरण

 विद्युत  आपूर्ति  और  वितरण  में  निजी  क्षेत्र  की  अधिकाधिक

 भागीदारी  को  प्रोत्साहन  देने  से  संबंधित  स्कीम  का  ब्यौरा  निम्गवत

 *
 विद्युत  क्षेत्र  में निजी  उद्यमियों  के  लिए  गये  प्रशासनिक  और वित्तीय

 वातावरण  की  स्थिति  बनाने  के  लिए  भारतीय  बिजली  1910

 और  विद्युत  प्रदाय  1948  में  संशोधन  किया  गया

 निजी  क्षेत्र  किसी  आकार  की  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  (कोयला/गैस

 और  जल  विद्युत  प्रदाय  परियोजनाएं  तथा  पवन/सौर  ऊर्जा  परियोजना

 स्थापित  कर  सकते

 ऐसी  विद्युत  परियोजनाएं  जिनके  समग्र  परिव्यय  की  राशि  1100  करोड़

 रूपय ेसे  अधिक  नहीं  उनकी  स्वीकृति  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण
 को  प्रस्तुत  करना आवश्यक  नहीं
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 निजी क्षेत्र  कंपनियां  लाइसेंघारी  अथवा  विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  के  रूप  में

 प्रचालन  हेतु  उद्यम  स्थापित  कर  सकती

 सभी  निजी  कंपनियों  को  जब  विद्युत  क्षेत्र  में  प्रवेश  करेंगी  इनको  ऋण  टी

 का  अनुपात  4:1  बनाए  रखने  की  अनुमति  दी

 प्रवर्तकों  का  अंशदान  कम  से  कम  समग्र  परिव्यय  का  प्रतिशत  होना

 इस  क्षेत्र  में  निजी  उद्यमियों  द्वारा  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  जाना  सुनिश्चित
 करने के  लिए  परियोजना  के  लिए  समग्र  परिव्यय  की  कम  से  कम  607.

 राशि  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  से  भिन्न  स्रोतों  से  जुटायी  जानी

 विदेशी  निजी  निवेशकों  द्वार  स्थापित  परियोजनाओं  के  लिए  प्रतिशत

 (100%)  विदेशी  इक्विटी  भागीदारी  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 विदेशी  निवेश  के  मामलों  में  निर्यात  अर्जन  के  द्वारा  लाभांश  संतुलन  की

 512  टी  की  जोकि  सामान्यतः  लागू  होती  विद्युत  क्षेत्र  में  विदेशी

 नि की वेशकों  के  लिए  यह  लागू  नहीं

 के  मामले  में  मूल्यहास  की  दरों  को  उदार  बनाया  गया

 ऐसे  मामले  जिनमें  विदेशी  सप्लाईकर्ता  अथवा  एजेंसी

 रियायती  ऋण  को  सुविधा  प्रदान  करती  विद्युत  परियोजनाओं

 के  लिए  सरकार  के  अनुमोदन  से  उपस्कर  आयात  करने  की  भी  अनुमति

 दी

 विद्युत  उपस्कर  आयात  करने  के  लिए  सीमा-शुल्क  को  घटाकर  20

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  और  बिश्युत  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  एवं

 नवीकरण  हेतु  अपेक्षित  मशीनरी  के  लिए  भी  इस  दर  की  सुविधा  प्रदान  की

 गई

 पांच  साल  के  लिए  कर  की  छूट  के  लिए  अनुमति  प्रदान  की  गई

 विद्युत  क्षेत्र  की अधिकांश  पूंजीगत  सामग्री  और  यंत्रों  के  लिए  सीमा  शुल्क
 की दर  कम  कर  दी  गई

 टैरिफ  में  शामिल  विदेशी  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  तक  के  लाभांश की  राशि

 संबंधित  विदेशी  मुद्रर  मे ंउपलब्ध  कराई  जा

 68.5  प्रतिशत के  संयत्र  भार  अनुपात
 पर  निर्धारित  लाग  वसूल  की  जा

 सकती  इस संयंत्रभार  अनुपात  से  बेहतर  कार्य निष्पादन के  लिए आकर्षक

 प्रोत्साहन  निर्धारित  किए गए
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 1992  की  टैरिफ  अधिसूचना  में  निर्धारित  मानदण्डों  में  परिवर्तन

 करके  टैरिफ का  निर्धारण  किया  जा  सकता  बशतें  प्रति  यूनिट  निर्धारित
 की  गई  टैरिफ का  राशि  मानदण्डों  के  आधार  पर  निर्धारित की  गई  टैरिफ
 कौ  राशि  से  अधिफ  न

 विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन

 अधिसूचित  नियामक  जिनमें  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  68.5
 प्रतिशत  संयंत्र  भार  अनुपात  पर  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  लाभांश और  संयंत्र
 भार  अनुपात  में  प्रत्येक  एंक  प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  0.7%  लाभांश  का

 प्रावधान  किया  गया

 कोयला  गैस  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं  समुचित  स्प  से
 निर्धारित  टू-पार्ट  टैरिफ  पर  विद्युत  की  बिक्री  कर  सकती

 निर्धारित  की  गई  टैरिफ  तथा  अन्यमानदण्ड  केवल  सीमा  निर्धारण  मानदण्ड

 है  और  बोर्डों  तथा  विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  को  संशोधित  मानदण्डों  को
 अपनी  सहमति  प्रदान  करने  की  अनुमति  प्रदान  करते

 शेयरपूंजी  जारी  करते  समय  और  विद्यमान  कम्पनी  को  मुक्त  आरिक्षत  राशि

 में  स ेआंतरिक  संसाधन  जुटाकर  निवेश  करते  समय  विद्युत  उत्पादन  कम्पनी

 द्वारा  जुटाए  गए  प्रीमियम  के  लिए  इ+  टी  पर  लाभांश  की  पात्रता  भी

 बशतें  विद्युत  उत्पादन  परियोजना  के  पूंजीगत  व्यय  कौ  पूर्ति  किए  जाने  के

 लिए  वस्तुत  इस  प्रकार  की  राशि  का  समुप्योजन  किया  गया  हो  और  यह

 राशि  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  वित्तीय  पैकेज  का  एक  अंग

 जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  टैरिफ  संबंधी  मानदण्डों  को  भी  उदार

 बनाया  गया  यथा  क्षमता  प्रारंभिक  ऊर्जा  90  प्रतिशत  के

 अधिक  अधिषापित  क्षमता  की  उपलब्धता  में  प्रत्येक  प्वाइंट  की  वृद्धि  के

 लिए  ईइ+  टी  लाभांश  में  की  वृद्धि  को  प्रोत्साहन

 लाइसेंसधारियों  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन

 प्रारंभ  में  दीर्धावधि  के  लिए  3  वर्ष  हेतु  लाइसेंस  जारी  किया  तदुपरांत
 इसका  नवीकरण  जो  कि  पहले  क्रमशः  20  और  10  वर्ष  कौ  अवधि  के

 लिए  किया  जाता  इसके  स्थान  पर  अब  यह  20  वर्ष  के  लिए  किया

 विगत के  2  प्रतिशन  के  लाभांश  की  दर  के  स्थान  पर  5  प्रतिशत की  लाभांश

 की  दर  जो  कि  की  दर  से  अधिक

 विगत की  की  दर  से  एक प्रतिशत  अधिक दर  होने  की  अपेक्षा
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 वास्तविक  लागत  निर्माण  के  दौरान  ब्याज  का  पूंजीकरण  अप्रैल-सितम्बर  1995  तक  खर्च  की  गई  वास्तविक  धनराशि  क्या

 परियोजनाओं  के  लिए

 इस  समय  कार्यान्वित  की  जा  रही  मुख्य  योजनाएं  क्‍या  और
 *  ऋण  विमोचन  दायित्वों  की  पूर्ति  के  लिए  विशेष

 इन  योजनाओं  की  अनुमानित  शुरू  होने  की  कार्यान्वयन  एजेंसी
 तथा  इसके  पूरा  होने  की  तारीख  का  राज्यवार  थ्यौरा  क्या

 राष्ट्रीय
 राजमार्णों

 हेतु
 आबंटन

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  2460  करोड़  खस्यए  की  राशि  आवंटित  की  गई  है जिसमें

 आंठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  और  उन्हें  चौड़ा  किया

 जामा  शामिल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रखाव  और मरम्मत एक  गैर  -  योजनागत  कार्य
 निधियां  वार्षिक  आधार  पर  जारी  की  जाती

 1276.  श्री  सैयद  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  चौड़ा  करने  के  लिए  रखाब  तथा  मरम्मत

 हेतु  चालू  योजना  में  कुल  कितनो  धनराशि  आबंटित  की  गई
 वर्ष  1992-93  से  1994-95  के  बीच  जारी  की  गई  वास्तविक  राशि  और

 वर्ष  1194-95  तक  प्रदान  की  गई  वास्तविक  धनराशि  का  राज्यवार  वर्ष  1995-96  के  दौरान  किए  गए  आबंटन  को  दशानेवाला  एक  विवरण  संलग्न
 हो

 क्या  है  तथा  वर्ष  1995-96  के  लिए  आबंटित  धनराशि  क्‍या  |  पर  दिया  गया

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  तथा  राज्यों  के  माध्यम  से  3।  1995  तथा  किया  गया  वास्तविक  खर्च  निम्न  प्रकार

 विकास  रख-रखाव  और  मरम्मत

 1992-93  से  1994-95  तक  136496.55.  64836.87

 .  अप्रैल-सितम्बर  95  18669.26  7270.20

 तथा  20  करोड़  रूपए  से  अधिक  लागतवाली  परियोजनाओं  के  संबंध  में  एक  संलग्न  ||  पर  दिया  गया

 |

 लाख  रपए

 राज्यों/संघ  राज्य  1992-93  1993-94  1994-95.  1995-96  (10/95

 क्षेत्रों  का नाम  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव  विकास  रखाव
 और  मरम्मत  और  मरम्मत  और  मरम्मत  और  मरम्मत

 1  2  3.  4.  5.  6.  7  8  9  10

 1.  आंध्र  प्रदेश  2600.00 =:  1249.44  4524.00  1716.42  $194.50  2146.64  +=5700.00  2099.00

 2.  अस्णाचल  प्रदेश  80.00  35.41  100.00  53.51  130.00  67.24  न  न

 3.  असम  1275.00  1039.62  1400.00  1335.22  1485.00  1678.23  1800.00  979.00
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 राज्यों/संघ  राज्य  1992-93  1993-94  1994-95  1995-96  (10/95

 क्षेत्रों  का  नाम  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव

 और  मरम्मत  और  मरम्मत  और  मरम्मत  और  मरम्मत

 2  3.  4.  5.  6.  7  8.  9.  10.

 4.  बिहार  1385.00  1072.66  1920.34  1276.45  2221.00  1472.53  2050.00  924.28

 5.  चण्डीगढ़  25.00  15.48  25.00  14.00  25.00  21.00  25.00  15.00

 6.  दिल्ली  700.00  171.80  550.00  208.21  150.00  143.25  .  400.00  83.55

 7  गोवा  850.00  208.30  570.00  225.05  454.40  385.65  500.00  110.52

 8.  गुजरात  4650.00  881.37  6200.00  1033.95  7098.00  1316.64  4600.00  1312.80

 9.  हरियाणा  1870.00  380.83  3200.00  513.86  5160.00  560.43  7300.00  ३24.00

 10.  हिमाचल  प्रदेश  1150.00  529.55  1200.00  881.70  1350.00  894.80  1600.00  412.41

 11.  जम्मू एवं  कश्मीर  50.00  143.39  40.00  94.54  45.00  75.60  50.00  20.11

 12.  कनटिक  1880.00  1105.87  2709.00  1234.19  3189.00  1506.78  2600.00  888.80

 13.  केरल

 न्‍

 1400.00  587.82  3089.00  726.15  3124.95  924.10  4200.00  605.50

 14,  मध्य  प्रदेश  1915.00  1213.25  1678.00  1316.28  2347.39  1696.01  2400.00 =:  1150.90

 15.  महाराष्ट्र  3280.00  1506.67  2831.00  1815.54  3262.92  2150.45  3059.00  1934.00

 16.  मणिपुर  250.00  73.32  300.00  130.47  331.93  115.20  500.00  87.64

 17.  मेघालय  387.00  170.27  470.00  231.13  500.00  270.06  600.00  216.10

 18,  गागालैंड  50.00  3.50  45.00  7.29  40.00  4.00  50.00  5.00

 19.  उड़ीसा  1375.00  730.52  1221.00  1016.11  3557.55  1186.50  4600.00  1078.21

 20.  पांडिचेरी  44.64  5.78  50.00  16.02  50.00  14.73  50.00  14.38

 21.  पंजाब  2800.00  638.97  2200.00  661.30  3559.80  736.97  3900.00  423.88
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 राज्यों/संघ  राज्य  1992-93  1993-94  1994-95  1995-96  (10/95

 क्षेत्रों  का नाम  विकास  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव  रख-रखाव  विकास  रख-रखाव

 ५  और  मरम्मत  और  मरम्मत  और  मरम्मत  और  मरम्मत

 1.  2-  3.  4.  5.  6.  7  8.  9.  10.

 22.  राजस्थान  3095.00  1141.02  4028.00  1339.97  4720.88  1810.83  4800.00  1366.83

 23.  तमिलनाडु  1600.00  1134.69  3064.00  1643.67  2589.50  1702.86  1100.00  951.31

 24.  उत्तर  प्रदेश  4995.00  1394.96  4579.00  1710.52  8455.68  2065.48  7950.00  1916.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  2230.00  1311.47  3500.00  1760.45  3987.00  1744.02  3600.00  1145.09

 विवरण  -|  |

 राज्य  कार्य  का  नाम  अनुमानित  शुरू  पूरा  किए  एजेंसी

 करोड़  रू  कोतारीखय  जामे की
 संभावित

 हु  तारीख

 त  2  3  4  5,  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  5  अनाकपतलो-विशाखापत्तनम  तक  83.33  2/91
 चार  लेन  बनाकर  चौड़ा  करना

 2.  हरियाणा  2  3730-93.83  में  चौड़ा  68.91  1/91  6/96  "

 करके  चार  लेन  *

 3.  हरियाणा  132.675-212.61  में  287.22  11/94  7/98

 चौड़ा  करके  चार  लेन

 4...  कनटिक  7  8.00-33.00  में  चौड़ा  48.11  4/92  4/97

 करके  चार  लेना

 5.  केरल  लिंक.सोड  का  निर्माण  39.78  12/92  12/96  "

 6...  केरल  47  जल्वई-वाईटिल्ला तक  में  चौड़ा  93.97  3/94  3/98  "

 कर  चार  लेन  बनाना  और

 अरूर  को  मजबूत
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 राज्य  कार्य का  नाम  अनुमानित  शुरू  पूरा किए  एजेंसी

 करोड़  रू  कीतारीड्  जाने की
 संभावित

 हं  तारीख

 1  2  3  ।  5.  6  7  8

 7.  केरल  17  वारापूजा  पुल  तथा  पहुंचमार्गों  का  निर्माण  33.97  6/95  6/97

 8...  मध्य  प्रदेश  3  इन्दौर  बाईपास  73.43  -  3/98«  "

 9...  मध्य  प्रदेश  3  573-590  में  चौड़ा  कर  29.53  -  3/98
 हैं

 चार  लेन

 10...  महाराष्ट्  8  439-477  में  चौड़ा  कर  61.51  -  ३/१7

 चार  लेन

 11...  महाराष्ट्  8  477-497  में  चौड़ा  कर  चार  31.00  -  3/98
 ॥

 लेन

 12...  उड़ीसा  5  महानदी  पुल  को  चौड़ा  करना  28.62  -  5/98

 चार  लेन  बनाना

 13.  उड़ीसा  5  0.27.80  में  चौड़ा  कर  79.00  न  3/97

 चार  लेन  बनाना

 14...  उड़ीसा  5  चार  लेन  बनाने  के  लिए  चार  बड़े  25.74  -  5/98

 पुलों  का

 15.  पंजाब  1  212-252.25  में चौड़ा कर  82.75  3/95  9/98

 चार  लेन  बनाना

 16...  राजस्थान  8  162.5-231  में  चौड़ा  कर  93.66  5/92  ३/१7

 चार  लेन  बनाना
 io

 7.  उत्तर  प्रदेश  2  93.83-148.33  कि.मी  में  चौड़ा  कर  64.00  5/91  3/97

 चार  लेन  बनाना

 18.  उत्तर  प्रदेश  2  148.33-199.66  चौड़ा  93.21  न  3/99

 कर  चार  लेन

 19...  उत्तर  प्रदेश  2  वाराणसी में  गंगा  पुल  का  निर्माण  26.98  12/88  12/96  बीआरडीबी

 20...  उत्तर  प्रदेश  27  यमुना  नैनी  का  निर्माण  100.36  -  ३/2000  राज्य

 21...  पश्चिम  बंगाल  2  438.6-474
 में  चौड़ा कर  88.26

 -  3/98  ५

 चार  लेन

 सा  ससससस..जन----नननानननननननननननननननननननननननननननननननननननन  नमन  न  नी  भव  न  ॉफॉ  न  जज  “5
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 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  आतंकवाद  के  बारे में  भारत  का  पक्ष

 1277.  श्री  श्रवण  कुमार  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  हाल  ही  के  सत्र  में  भारत  के  प्रतिनिधि  न ेमहासभा

 से  आतंकवाद  विशेषकर  कश्मीर  में  आतंकवाद  के  अपराधियों  के  विरूद्ध  कठोर  कार्यवाही

 करने का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  मुद्दे  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  क्या  सहमति  हुई  है और  इस

 संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  जी

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  चालू  50  वें  सत्र में  भारत  ने  आतंकवाद

 समाप्त  करने  संबंधी  उपायਂ  पर  एक  संकल्प  के  प्रार््य  का  समर्थन  करने  की  पहल

 इस  संकल्प  पर  विघार  विमर्श  किया  जा  रहा

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नया  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित किए  गए

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  31  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में

 विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  उन  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां

 गए पासपोर्ट  कार्यालय  खोले  गए  हैं  और  नए  पारपत्र  कार्यालय  खोलने  के  लिए  किन  -  किस

 स्थानों  का  चयन  किया  गया

 क्‍या  सरकार  और  1996-97  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल

 और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  नए  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जिन  विभिन्न  कारकों

 के  आधार  पर  नया  पासपोर्ट  कार्यालय  जोलने  का  निर्णय  लिया  जाता  है  वे  इस  प्रकार  हैं

 स्थान  भौगोलिक  प्रयोक्ताओं  की  सुविधा  और  जन  निकटतम  पासपोर्ट
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 कार्यालय  से  कार्यभार  तथा  उपलब्ध  संसाधन  संसदीय  स्थायी  समिति  ने  यह
 सिफारिश  की  है  कि  पासपोर्ट  कार्यालय  किसी  ऐसे  राज्य/नगर  में  स्थित  होना  चाहिए  जहां
 नये  पासपोर्टों  के  लिए  वार्षिक  आधार  पर  कम  से  कम  50,000  आवेदन  प्राप्त  होते

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  केवल  एक  गया  पासपोर्ट  कार्यालय  खोला गया  है
 जो  जम्मू में  स्थित  यह  पासपोर्ट  कार्यालय  1994  में  खोला  गया  श्रीनगर  और

 अमृतसर  में  संग्रहण  केन्द्र  भी  खोले  गये  मंगलौर  में  भी  एक  संग्रहण  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव
 ह

 से  पासपोर्ट  कार्यालय  तन्त्र  के  विस्तार  से  सम्बद्ध  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं  हैं  और  1995-96  और  1996-97  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर

 पूर्वी  राज्यों  में पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मात्र  नये  पासपोर्ट  कार्यालय

 खोलने  से  ही  सेवाओं  में  सुघार  नहीं  होता  जब  तक  कि  आवश्यक  आधारभूत  संरचना  और

 कार्मिक  उपलब्ध  नहीं  अतः  कार्यविधियों  को  सुव्यवस्थित  और  सरल  बनाकर  तथा

 आक्षरभूत  संरचना  को सुदृढ़  करके  बकाया  आवेदनों  को  निषटाने  तथा  पासपोर्ट  जारी  करने

 में  होगे  वाले  विशम्ब  को  कम  करने  की  ओर  सरकार  अपना  ध्यान  केन्द्रित  कर  रही

 एशिया-यूरोपीय  संघ  की  बैठक

 1279.  श्री  सुलतान  सलाउद्दीन  क्‍या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  .

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  ए्  शिया  यूरोपीय  संघ  :  की  बैठक  होने  की
 सं

 यदि  तो तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कौन  से  देश  इस  बैठक  में  भाग

 क्‍या  भारत  को  उक्त  बैठक  में  भाग  लेन ेके  लिए  आमंत्रित किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया
 ह॒

 विदेश  मंत्री  प्रणव  और  जी  हां  ।  एशिया  यूरोपीय  संघ

 की  बैठक  1996  की  प्रथम  तिमाही  में  थाईलैंड  में  होगी  ।  जहां  तक  एशियाई  पक्ष  का  संबंध

 इस  बैठक  में  पूर्व  एशिया  के  दस  देश  ही  भाग  लेंगे  स ेसात  आसियान  सदस्य  हैं

 अर्थात-बूनी  थाईलैंड  और

 वियतनाध्-तथा  जापान  और  कोरिया  यूरोपीय  पक्ष  की  तरफ  से  युरोपीय
 संघ  के  15  सदस्य  भाग  लेंगे

 और  यूनाइटेड
 हु
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 से  भारत  को  इस  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  महीं  किया  गया
 आसियान  देशों  को  एशियाई  भागीदारी  तय  करनी  थी  ।  उन्होंने  एशिया  यूरोपीय  संघ

 को  प्रथम  बैठक  में  सहभागिता  को  उपर्युक्त  दस  एशियाई  देशों  तक  सीमित  रखने  का  निर्णय
 शिखर  सम्मेलब  में  सीमित  भागेदारी  रखने  तथा  उसे  संचालनीय  बनाने  के  आधार  पर  लिया

 है  ।  भारत  ने  इस  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  देशों  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  एशिया  से

 सम्बद्ध  किसी  भी  प्रतिनिधिक  शिक्षर  सम्मेलन  में  भारत  की  सहभागिता  स्वाभाविक  और
 तर्कसंगत  होगी  ।  इसके  बाद  विस्तारित  सहभागिता  वाली  बैठकों  के आयोजन  की  सम्भावना

 उड़ौसा  और  कर्नाटक  के  लौह -  अयस्क  खानों  का  गैर

 श्री  रवि  राय  :

 श्री  हाराधन  राय

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  1995  के  में  आयरन  ओर

 माइन्स  इन  कर्नाटक  में  बी  प्रावेटाइज्डਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार की ओर

 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण

 कया  राष्ट्रीय खनिज  विकास  निगम  ने  उड़ीसा  की  मलंगटोली  खान  क्षेत्र  में  खनन

 कार्य  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  हां  ।

 नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  की

 उड़ीसा  में  लौह  अयस्क  की  कोई  खान  नहीं  है  ।  उड़ीसा  सरकार  द्वारा

 को  मलंगटोली  लौह  अयस्क  निक्षेप  के  लिए  खनन  पट्टे  की  मंजूरी  5-5-77  को  दी  गयी

 थी  ।  मे  उस  क्षेत्र  मे ंअवसंरचनात्मक  अड्चनों  क ेकारण  और  घरेलू
 मांग  के  अभाव  में  पट्टा  निष्पादित  नहीं  किया  |  इसलिए  राज्य  सरकार  ने  31-1-92  को

 खनन  पद्टे  को  रदद  कर  दिया  ।  मलंगटोली  लौह  अयस्क  निक्षेप  के  खनन  फ्ट्टे  के लिए

 उड़ीसा  सरकार  के  एक  मैसर्स  उड़ीसा  खनन  निगम  लिमिटेड  द्वारा

 दिया  गया  आवेदन  इस  समय  विचाराघीन  है  ।

 कर्नाटक  में  कुमार  स्वामी  के  ब्लाक  तथा  के  खनन  पटूटे  डी

 सी.'के  पास  हैं  ।  कर्नाटक  सरकार  से  को  सलाह  देने  के  सम्बन्ध  में  एक

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  कि  वे  कर्नाटक  के  कुमारस्वामी  का  ब्लाक  राज्य  सरकार  को

 दे  दे  ताकि  कंर्नाटक  राज्य  सरकार  उसे  एक  निजी  कम्पनी  जो  कि  उस  क्षेत्र  में  एक  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  कर  रही  को  पट्टे  पर  दे  सके  ।
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 नहीं  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सड़क  परियोजनाओं संबंधी  समिति

 1281.  श्री  मूर्ति

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत

 प्रेम  धुमरन

 क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निजी  क्षेत्र  द्वारा  निर्मित  की  जाने  वाली  सड़क  परियोजनाओं  को  शीघ्र

 स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  उच्च  -  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  इसकी  संरचना  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 अब  तक  स्वीकृत  की  गई  और  विचाराध्यन  परियोजनाओं का अलग-अलग
 ब्यौरा  क्या  और

 किन  परियोजनाओं  पर  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  और  इन  पर  कार्य  कब  तक

 पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजशेखर  मूर्ति  )  :  यह
 मंत्रालय  मुख्यतः  केक्ल  रा्टीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  रख-रखाव के  लिए  जिम्मेदार
 है  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  संबंधित  सूचना  इस  प्रकार  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  खनिज  आधारित  इकाईयां

 1282.  श्रौ  राठवा  :  क्‍या  स्क्ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  देश  विशेषकर  गुजरात  के  पिछड़े  आदिवासी
 क्षेत्रों  में खनिज  आधारित  कुछ  नई  इकाईयां  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  राउयवार  तथा  स्थागवार किन  खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री गिरधर गर्मांग) : (क) और (खत). सूचना  किन
 स्थानों  पर  ये  इकाईयां  स्थापित  की  जाएंगी  ?

 खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री गिरधर

 : और सूचना एकप्र
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 की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भोपाल  गैस  पीड़ितों  संथंधी  समिति

 श्री सुशील चन्द्र  वर्मा  :  क्या रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सस्कार  द्वारा  भोपाल  मैस  त्रासदी  के  संबंध  में  मुआवजे  के  विभिन्न

 पहलुओं  पर  विचार  करने  हेतु  जस्टिस  कासलीवाल  की  अध्यक्षता  में  कोई  समिति  गठित

 की  गई

 यदि  तो इसके  गठन  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  आरम्भ  होने  और  अवधि

 की  समाप्ति की  तिथि  क्‍या

 क्‍या  उक्त  समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  यह  रिपोर्ट  किस  तिथि  को  प्रस्तुत  की  और
 0

 (2)  उक्त  रिपोर्ट  में  अंतर्विष्ट  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्या-क्या  हैं  और  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रखायन  तथा  उव॑रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाभम  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एडुआड़ों  :  से  भोपाल

 गैस  पीड़ितों  के मुआवजा  दावों  के  अभिर्णीत  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  मामलों  की  जांच

 करने  और  उस  पर  अपनी  राय  देने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  अवकाश  प्राप्त  न्यायाधीश

 न्यायमूर्ति  श्री  कासलीवाल  की  अध्यक्षता  में  जनवरी  1994  में  एक  उच्च  स्तरोय

 समन्वय  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  भारत  सरकार  के  विधि  और  रसायन  एवं

 व्यय  विभागों  के  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  सचिव  और  भोपाल  गैस  पीड़ितों
 के  कल्याण  आयुक्त  इस  समिति  के  सदस्य  थे  ।  समिति  का  कार्यकाल  जो  प्रारम्भ  में  एक
 वर्ष  का  था  ।  पहले  31.3.95  तक  और  बाद  में  अंतिम  रूप  से  30.6.95  तक  बढ़ा  दिया  गया

 था  ।  समिति  मे  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  ।

 भारत-हालैंड  योजना  के  अन्तर्गत  कानपुर  में  हैण्ड  पम्प  लगाये  जाना

 1284.  श्री  जगत  जौर  सिंह  द्रोण  :  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 #।  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत-हालैंड  योजना  के  अन्तर्गत  कानपुर  देहात  में  हैण्ड  पम्प  लगाने  की
 काई  योजना

 यदि  तो अब  तक  कितने  हैण्ड  पम्प  लगाये  जा  चुके
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 कितने  हैण्ड  पम्प  अभी  और  लगाये  जाने  और

 न  बकाया  हैण्ड  पम्पों  को  लगाये  जाने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री
 उत्तमभाई  हारजीभाई  :  हां  ।

 और  अभी  तक  कोई  भी  हैंडपंप  नहीं  लगाया  गया  है  ।  इस  परियोजना  के

 अन्तर्गत  लगाये  जाने  वाले  3145  हैडपंपों  में  1995-96  तक  970  हैंडपंप  लगाये  जाने
 का  लक्ष्य  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  आवश्यक  निधियों  की  रिलीज  के  पश्चात्‌
 उत्तर-प्रदेश  जल-निगम  हैंड  को  लगाएगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  स्थायी  सदस्यता

 1265.  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  स्थायी  सदस्यता  के  भारत के  दावे  का

 निरपेक्ष  देशों  के समूहਂ  तथा  “5  देशों  के  समूहਂ  के  देशों  ने  समर्थन  किया  है  तथा  इसमें

 वर्तमान  स्थायी  सदस्यों  की  स्थिति  क्या  और

 क्‍या  '
 आसियानਂ  तथा  जैसे  विभिन्न

 क्षेत्रीय  ग्रुपों  द्वारा  इस  मुद्दे  पर  कोई  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  ?

 विदेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  :  कोलम्बिया  में  हाल  ही  में  सम्पन्न

 गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  पारित  अंतिम  दस्तावेज  में  सुरक्षा  परिषद  के  व्यापक

 विस्तार  तथा  अफ्रोका  और  लातिन  अमरीका  के  सदस्य  देशों  के  प्रतिनिधित्व

 में  पर्याप्त  वृद्धि  किए  जाने  का  समर्थन  किया  गया  है  ।  इस  घोषणा  में  किन्हीं  विशिष्ट  देशों

 की  उम्मीदवारी  का  जिक्र  नहीं  किया  गया  है  ।  15  के  दल  ने  इस  विषय  पर  कोई  दृष्टिकोण

 नहीं  अपनाया  है  तथा  मौजूदा  स्थायी  सदस्य  अभी  अपना  दृष्टिकोण  तैयार  कर  रहे  हैं  |

 तथा  सार्क  जैसे  क्षेत्रीय  दलों  द्वारा

 सुरक्षा  परिषद  के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  सहमत  दृष्टिकोण  अभी  अपनाया  जाना  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  यूक्रेन  स ेहशियार  लिया  जाना

 १86.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  बड़ी  मात्रा  में  यूक्रेन
 से  जेट  लड़ाकू  विमांग  तथा  युद्धपोतों सहित  घातक  हथियार  तथा  अद्यतन  सैनिक

 हार्डवेयर  प्राप्त  कर  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैतथा  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार ने  यूक्रेन  सरकार  के  साथ  इस  मामले को  उठाया

 यदि  तो  यूक्रेन  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  अन्य  कदम  लिए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  और  उक्रेन  के

 रक्षा  मंत्री  हाल  ही  में  पाकिस्ताव  की  यात्रा  पर  गए  और  इस  आशय  की  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि

 गैनों  देशों  के बीच  हथियार  बेचने  के  संबंध  में  बातचीत  चल  रही  है  ।  अभी  तक  किसी  संविदा

 के  सम्पन्न  किए  जाने  को  कोई  पुष्टि  महीं  की  गई

 से  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  की  गहरी  चिन्ता  से  उक्रेन  कौ सरकार  को

 दिल्‍ली  में  विदेश  मंत्रालय  तथा  कीव  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  के  माध्यम  से  अवगत  करा

 दिया  गया  है  ।  सरकार  इस  स्थिति  को  करीब  से  मानीटर  कर  रही  है  तथा  इस  संबंध  में  सभी

 आधवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 तीर्थ  यात्राओं  के  लिए  राज  सहायता

 1287.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  क्ताभे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95 के  दौरान  हज  तीर्थयात्राओं

 हेतु  कितनी  राज  सहायता  दी

 क्‍या  अन्य  धर्मों के  तीर्थयात्रियों  के विदेशों स्थित  विभिन्न  तीर्थों की  यात्रा  करने

 हेतु  कोई  राज  सहायता  दी  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 हज
 यात्रियों

 को
 नीचे  लिखे  अनुस्तार  आर्थिक  सहायता  दी  गई  :.

 _  2  फ७फ७फ७फ७फ७फछ  छः
 करोड़ 1992

 1993  25.59  करोड़

 1994  24.43  करोड़

 _
 19%  करोड़

 और  नहीं  ।  तथापि  सरकार  कैलास
 -  मान  सरोवर  जाने  वाले  तीर्थ

 यात्रियों  के  लिए  सुविधाएँ  उफ्लम्ध  कराती  हैं  जिनमें  चिकित्सा  वायरलैस

 चौन  के  साथ  संचार  विदेशी  मुद्रा  जारी  करना  तथा  आपातकालीन  स्थिति  में
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 तोर्थयात्रियों को  विमान  ट्वारा  वहां  से  निकालने  की  सुविधाएँ  शामिल  है  ।  विज्ञापन के

 संचार  संपर्क  स्थापित  करने  तथा  विमान  द्वारा  वहां  से  निकालने  पर  होने  वाला  व्यय  सरकार
 द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ।  कुमाँऊ  मण्डल  विकास  निगम  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान की
 जाती  है  ।  जो  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  संभारतंत्र  संबंधी  व्यवस्था  का  उत्तरदायी  होता

 विदेश  मंत्रालय  वर्ष  में  चार  बार  पाकिस्तान  स्थित  गुस्दवारों  की  सिख  तीर्थयात्रियों

 की  वर्ष  में  एक  बार  सिंध  में  हयात  पिताफी  में  शदानी  दरबार  की  तथा  वर्ष  में  दो  बार

 श्री  काटस  राज  की  हिन्दू  तीर्थ  यात्रियों  की  यात्रा  को  व्यवस्था  करता है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  हीरे  का खनन

 1288.  श्री  खेलन  राम जांपेड़े  :  क्या  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  किन  स्थानों  पर  हीरे  एवं एलेक्सेण्डराइट

 के  पाए  जाने  की  संभावना

 उनके  खनन  के  लिए  किन-किंग  कंपनियों  से  प्रस्ताव  हुए

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक  प्राप्त  प्रस्तावों  का  अध्ययन  किया

 यदि  तो उसके  क्या  परिणाम  निकले  तथा  खनन  कार्य  के  लिए  किस  कंपनी

 को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 इस  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  क्‍या  सुझाव  दिए

 क्या केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  ड्वारा  दिए  गए  सुझावों  के  विरुद्ध  कोई

 शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  शिकायतों  कौ  जांच  की  मई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  यदि  तो  इसके  जया  कारण

 खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  गिरधर  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  के

 अनुसार  प्राथमिक  हीरा  और एलेक्सेण्डराइट  कौ  प्राप्ति  रायपुर  जिले  के  दक्षिण
 -

 पूर्व
 भाग

 में  अंकित  की  गई  हैं  ।

 से  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  1994  में रायपुर जिले  के  पूर्व
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 भाग  में  हीरा  और  एलेक्सेण्ड  राइट  के  पूर्वेन्षाण  के  लिए  निविदायें  आमंत्रित  की  थीं  |  उत्तर

 में  23  आवेदन  प्राप्त  हुए  ।  राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  आवेदकों  को  पूर्वेक्षण  अधिकारों

 की  स्वीकृति  के  लिए  सिफारिश  की  है  और  खान  और  खगिज  और

 अधिनियम  1957  के  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  से  पूर्व  मंजूरी  मांगी  गई  है  :-

 (1)  मैसर्स  डी  बीवर्स  प्रोस्पेक्टिंग  लिमिटेड

 (2)  मैसर्स  एक्सप्लोरेशन  लिमिटेड

 (3) मैसर्स  अस्थॉन  माइनिंग  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड

 केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकार  के  उपरोक्त  प्रस्ताव  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  ।  जबलपुर  उच्च  न्यायालय  में  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  एक  रिट  याचिका

 दायर की  गई  है  ।  इस  मामले  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  ने  अपनी  कोई  राय  नहीं  बनाई

 नछजीरिया  में  फांसी  देने  संबंधी  घटना

 हे  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नाइजीरिया  में  सुप्रसिद्ध  मानव  अधिकार  कार्यकर्ताओं को  हाल
 ही  में  फांसी दिये  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  किसी  पश्चिमी  देश  ने  इस  मामले  में  अपना  विरोध  दर्ज  कराया

 यदि  तो  इन  देशों  के  नाम  क्‍या

 (2)  क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  है ंऔर  इस  संबंध में
 कोई कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी  हां  ।

 गाइजीरिया  को  सरकार  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  1994  में  आर  प्रमुख
 ओगोनी  जाति  के  नेताओं  की  हत्या  करने  के  आरोप  न्यायालय  द्वारा  सिद्ध  कर  दिए  जाने

 और  सत्तार्ढ़  द्वारा  मृत्युदण्ड  की  पुष्टि  किए  जाने  के  बाद  पर्यावरण

 विद एवं  राजनेता  श्री  केग  सारोवीवा  सहित  आठ  अन्य  ओगोगी  जाति  के  लोगों  को  10,

 1995  को  फांसी  लगा  दी  गई  ।
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 और  जी  हां  ।  कई  पश्चिमी  देशों  ने इसका  विरोध  किया  है  ।  कुछ  देशों
 मे  अपने  राजदूत  वापिस  बुला  लिए  हैं  और  अन्य  सहायता  रोक  दी  है  ।  गाइजीरिया को
 राष्ट्रकुल  से  निष्कासित  करने  के  राष्ट्रकुल  के  निर्णय  का  भारत  समर्थक  था  ।

 (&)  और  गाइजीरिया  को  राष्ट्रकुल  से  निष्कासित  करते  हुए  राष्ट्रकुल  के

 शासनाध्यक्षों  द्वारा  11  1995  को  पारित  क्वीन्स  टाउन  घोषणा  का  भारत  समर्थक

 था  ।  ऐसा  करते  हुए  हमारे  विदेश  मंत्री  न ेकहा  कि  भारत  नाइजीरिया  के  साथ  अपने  लम्बे

 एवं  घनिष्ठ  संबंधों  को  बहुत  महत्व  देता  है  और  आशा  करता  है  कि  नाइजीरियाई  प्राधिकारी

 राष्ट्रकुल  क ेआहवान  अनुसार  शीघ्र  कार्रवाई  करेंगे  ताकि  इस  संस्था  में  वे  यथाशीघ्र पुनः
 प्रवेश  कर  सकें  ।

 प्राथमिक  विद्यालयों  के  लिए  स्वच्छ  पेयजल

 1290.  श्री सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताद़रे

 की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  के  सभी  प्राथमिक  विद्यालयों  में  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  क्‍या  भूमिका  सौंपी  गई  और

 पेयजल  योजना  लागू  करने  के  लिए  राज्यों  को  उपलब्ध  कराए  जा  रहे संसाधनों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  *

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री

 उत्तमभ्ठ  हारजीभाई  :  राज्य  सरकारों की  भूमिका  योजना  को कार्यान्वित करने
 तथा  निधियों  का  अपना  अंश  मुहैया  कराने  की  होगी  ।  ने

 राज्यों  को अभी  तक  कोई  भी  निधियां  रिलीज  नहीं  की  गई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कराधान  से  प्राप्त  राजस्व

 1291.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर कराघान  और  अन्य  स्रोतों से
 प्राप्त  राजस्व  का  अ्यौरा  क्‍या  ।

 इसमें  से  गुजरात  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं के  लिए  किया  गया  कुल
 आबंटन  कितना  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग परियोजनाओं के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  आवंटित  करने  के

 लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किया  गया
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  :

 माननीय  सदस्य  सम्भवतः  पुलों  पर  शुल्क  लगाकर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  अर्जित  किए  गए
 राजस्व का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिसके  लिए  पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  11254.09  लाख

 को  राशि  अर्जित  की  गई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराग  इसमें  से गुजरात  को  1848.00  लाख  रु  की  राशि

 का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 निधियों  की  उपलब्धता  के  अध्यधीन  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 संबंधित  राज्यों  में  बसूले  गए  शुल्क  के  बराबर  आबंटन  किया  जाता  है  जिसमें  से  वसूली
 प्रभार  कम  कर  दिए  जाते  हैं  जो  राज्य  के  भीतर  की  गई  कुल  वसूली  के  127.  से अधिक

 नहीं  होते  ।

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद

 1292.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 राष्ट्रीय सड़क  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्यों  के  नाम  सहित  परिषद  के  गठन  का

 ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उनकी  नियुक्ति/अवधि  की  समाप्ति  की  तारीख  क्‍या

 और
 उन्हें

 सौंपे
 गए  कार्य

 का
 ब्यै

 नें  सौंपे  गए  कार्य  का  ब्योरा
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 क्‍या

 क्‍या  ये  कार्य  सरकारी  मैनुअल  में  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुर्प  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राजशेखर  :

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  सदस्य  हैं  ।  स्थायी  सरकारी
 सदस्यों  की  संलःन  |  और  |  |  में  दी  गई  जहां  तक  गैर  सदस्यों
 का  मामला  फिलहाल  ऐसे  केवल  दो  सदस्य  अर्थात  श्री  शर्मा  और  श्री

 जो  20  1994  को  नामित  किए  गए  थे  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों  का

 कार्यकाल  केवल  दो  वर्ष  है  ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  सड़क  सुरक्षा  कार्य  में  उनकी  भूमिका/सहयोग  के

 आधार  अवैतमिक  सदस्यों  के  स्प  में  नामित  किया  जाता  है  ।  परिषद  को  बैठकों  में  भाग

 लेने  के  लिए  वे  यात्रा  भत्ते/मंहगाई  भत्ते  के  लिए  पात्र  होते  हैं  ।  देश  में  विभिन्न  सड़क  सुरक्षा
 कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  सलाह  देने  और  निगरानी  रखने  के  लिए यह  परिषद

 शीर्षस्थ  मीति  निर्धारण  निकाय  है  ।

 और  यह  परिषद  मोटर  यान  1988  की  धारा  215  के  तहत
 की  गई  है  और  इसका  सरकारी  मैनुअल  से  कोई  संबंध  नहीं  है  । वाजिय  7

 गठित  का  ग

 |

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  के  सरकारी  सदस्य

 विवरण  सरकारी  संक्षिप्त  विवरण

 1  2.  3.  4.  5

 1...  केन्द्रीय  जल-भूतल  अध्यक्ष
 1  ,  केन्द्रीय  जल-भूतल

 2...  राज्यों/संघशासित
 सरकारी

 32

 क्षेत्रों  में सड़क  परिवहन

 के  प्रभारी  मंत्री
 परिशिष्ट  के  अनुरुप

 प्रत्येक  तीसरे  वर्ष

 सरकारी  32
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 विवरण  सरकारी  संक्षिप्त  विवरण

 1  2  3.  4  5

 4...  मंत्रालयों/विभागों  सरकारी  9  (1)  गृह  मंत्रालय  .

 के  प्रतिनिधि

 (11).  मानव  संसाधन  विकास

 (iii)  पर्यटन

 (iv)  रेल

 (५)  शहरी  विकास

 (५1)  रसायन  और  पेट्रो  विभाग

 (vii)  व्यय  विभाग

 (५111)  औद्योगिक  विकास  विभाग  और

 (ix)  योजना

 5...  महानिदेशक  सरकारी  त  सड़क  पक्ष

 भूकल  परिवहन  मंत्रालय

 6...  सदस्य  सचिव  सरकारी  त  संयुक्त सचिव

 || a

 सड़क  परिवहन  के  प्रभारी  मंत्री  और  पुलिस  के  महानिदेशक

 ,  प्रथम वर्ष  के  सदस्य  दूसरे वर्ष  के  सदस्य

 1  आंध्र  प्रदेश  त  असम

 हे

 2  बिहार  2.  गुजरात

 3  हरियाणा  3  हिमाचल  प्रदेश
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 +
 प्रथम  वर्ष  के  सदस्य  दूसरे  वर्ष  के  सदस्य

 5.  केरल  5,  मध्य  प्रदेश

 6.  महाराष्ट्र  6.  मणिपुर

 7.  तमिलनाडु  7.  नागालैंड

 8.  उत्तर  प्रदेश  8.  पंजाब

 9.  राजस्थान  9.  पश्चिम  बंगाल

 10  10.  त्रिपुरा

 11.  मेघालय  11.  सिक्किम

 12.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  12.  मिजोरम

 13,  चंडीगढ़  प्रशासन  13.  गोवा

 14.  दिल्‍ली  प्रशासन  14.  अरुणाचल  प्रदेश

 15.  लक्षद्वोप  15.  दमन  और  दीव

 16.  पांडिचेरी  16.  दादर  और  नागर  हवेली

 1135  पू

 तत्पश्चात्‌  लोक  5  1995/14  अग्रहायण  1917  के  ग्यारह बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।


